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 WERS  TO  QUESTIONS प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ता०  प्र०  संख्या

 $.  0.  No.

 Hoisting  of  a  Red  Flag  on  Tezpur  Court
 1051.  झा साम  में  तेजपुर  न्यायालय

 की  इमारत  पर  लाल  भंडा
 Building  in  Assam

 फहराया  जाना

 Demands  of  Primary  and  Secondary 1052,  प्राथमिक  तथा  माध्यमिक
 School  Teachers

 स्कूलों  के  अध्यापकों  की

 ary

 053,  Antiques  with  Private  Collectors गैर  सरकारी  संग्रहकर्ताओं

 के  पास  पुरातन  वस्तुएं

 Recovery  of  Arms  and  Ammunition  in 1054,  पश्चिमी  बंगाल  में  हथियार

 तथा  गोला  बारूद  क
 West  Bengal

 बरामद  होना

 ग्रुप  सूचना  प्रदान

 S.N.

 20.  अ्रयस्क  के  निर्यात  के  लिये  Contract  with  Japan  for  Ore  Export

 जापान के  साथ  करार

 किसी  नाम  पर  प्रेरित  यह
 +

 चिन्ह  इस  बात  का  alan  है  feet  को  संभा  में  उस

 सदस्य  ने  वास्तव  में  पूछा  था  |

 *The  Sign  marked  above  the  name  of  a  Member  indicateg  that  the  question  was

 actually  asked  on  the  floor  of  the  House  by  hin

 (i)



 alo  संख्या
 ge

 S,  Q.  Nos.  Subject  Pages

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  WRITTEN  ANSWERS
 TO  QUESTIONS

 1055.  पश्चिमी  बंगाल  प्रशासन  से  Weeding  out  of  Political  Elements  from
 West  Bevgal  Administration राजनीतिक  तत्वों  को  हटाना

 1056  भ्रष्टाचार  का  उन्मूलन  करने  Measures  to  Root  out  Corruption  28

 के  उपाय

 1057.  भ्रन्तररष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  Strengthening  of  Runways  at  International
 Airports  28-29

 की  हवाई  पटिटयों  को

 बनाना

 1058  कलकत्ते  में  लेनिन  की  मूर्ति  Unveiling  of  Lenin’s  Statue  in  Calcutta  29

 का  ग्रनावरणण

 1059  Foreign  Exchange  Facilities  to  Indian
 समुद्री  जहाज  से  यात्रा  करने

 Tourists  going  Abroad  by  Streamers  29--30
 वाले  भारतीय  पर्यटकों  को

 विदेशी
 मुद्रा

 की  सुविधाएं

 1060  आंध्र  तामिलनाडु  सीमा  Andbra  Tamil  Nae  Boundary  Dispute  30

 विवाद

 Jobless  Engineer 1061  बेरोजगार  इंजीनियर  30-31

 1062  परिचय  बंगाल  में  छापामार  Guerrilla  Training  Camps  in  West
 Be:  gak  31-

 युद्ध  प्रशिक्षण  शिविर

 1063  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  Shifting  of  R.  5.  Building  from  Banaras
 Hindu  University  Campus  32

 के  प्रांगण से  राष्ट्रीय  स्वयं

 सेवक  सच  भवन  को  हटाना

 1064  संविधान  की  सातवीं  Suggestion  by  Tamil  Nadu  Chief  Minister
 for  Abolition  of  Concurrent  List

 अनुसूची  से  संवर्ती  सूची  के  from  Seventh  Scheduied  of  Constitu-
 tion  32 हटाये  जाने  के  बारे  में  तमिल

 नाडु  के  मुख्य  मंत्री  का

 सुभाव

 1065.  केन्द्रीय  वैज्ञानिक  उपधारा  Recognition  to  Contribution  made  by

 Scientists  of  1,  0.  i
 संगठन  के  वैज्ञानिकों  के

 योगदान  को  मान्यता

 1066.  सर्वोच्च  न्यायलय  तथा  उच्च  Service  Conditions  of  Supreme  Court  and
 33  3+

 न्यायालय  के  स्याबाधीशों  की
 J  ligh

 Court  Judges

 सेवा  की  दत

 (ii)



 fa
 ao  प्र॒०  संख्या  विषय

 पृष्ठ
 S.  Q.  Nos.  Subject  Pages

 1067.  आंगन  भारतीय  अन्तर्राज्यीय  Implementation  of  National  Edudation
 Policy  in  Schools  Run  by  Inter-State शिक्षा  बोर्डे  द्वारा  चलाये
 Board  of  Anglo  Indian  Educat:on  34

 रहे  स्कूलों  में  राष्ट्रीय

 शिक्षा  नीति  लागू  करना

 1068,  Indian  Institutes  of  Technology भारतीय  प्रायोगिक  संस्थान

 Central 1069.  हाल  के  दंगों  में  हरियाणा  Military  and  Police  heip  to

 को  केन्द्रीय  सरकार  की  थ्रोट
 Haryana  during  Recent  Disturbances  35

 से  सेना  तथा  पुलिस  की

 सहायता

 1070  गुजरात  में  भूकम्प  Earthquake  in  Gujarat  35  -36

 1071  दिल्‍ली  के  अध्यापकों  के  Enhancement  of  Pay  Scales  of  Delhi
 Teachers

 वेतनमानों  का  बढ़ाया  जाना

 1072  जहाज  निर्माण  उद्योग  में  India’s  Position  in  Ship  Building  Industry

 भारत  की  स्थिति

 38 1073
 कूच  बिहार  हवाई  १ श्ड़ड का ् का

 Development  of  Cooch  Bihar  Arifield

 विकास

 1074  कलकत्ता  सिलचर  art  में  Enquiry  into  Plane  Crash  on
 Calcutta

 Slichar  Route
 विमान  दुर्घटना  की  जांच

 1075  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  Delay  in  Submitting  Report  of  Sarkar

 Committee  on  C.  S.  R.  39
 ग्रनुसंघान  परिषद्‌  के  सम्बन्ध

 में  सरकार  स्मिति  का

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  में

 विलम्ब

 1076  भारत  के  Suggestion  by  Federation  of  Hatels  and होटल  तथा
 Restaurants  Association  of  India  to

 wave  एसोसियेशन  के  Re have  new  AAW  view  Committee  for
 फेडरेशन  द्वारा  स्टार  होटलों  Classification  of  Star  Hotels

 के  वर्गीकरण  के  लिये नई

 समिति  का पुनरीक्षण

 सुभाव

 1077  सानता  क़र्ज़  हवाई  भ्रड़डे
 Face  Lifting  of  Santa  Cruz  Airport,

 Bombay
 बम्बई  को  नया  रूप  देना

 1078.  दिलती  के  निलम्बित  पुलिस
 Review  of  Cases  of  Suspended  Policemen

 of  Delhi  41
 कर्मचारियों  के  मामलों  का

 पुनरीक्षण

 (iii)



 ता०  So  संख्या  विषय  पृष्ठ
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 1079.  पूर्वी  तट  से  लेकर  प्रेमी  Coastal  Shipping  from  East  Coast  to
 West  Coast  41-42 तट  तक  तटीय  नौवहन  सेवा

 Late  Ruoning  of  I.  A.  Flights  42 1080.  इण्डियन  एयरलाइन्स

 कारपोरेशन  के  विमानों  का

 देर  से  चलना

 अतारांकित  sit  संख्या

 U.S.  Q.  Nos.

 6493.  चंडीगढ़  में  मावसंवादियों  को  Marxists  Undergoing  Training  in  Chandi-

 garh  42-43
 प्रशिक्षण

 Forest  Fires  in  Jammu  and  Kashar  43 6494.
 जम्मू

 और  काश्मीर  के  जंगलों
 bas
 मिश्रा

 6495  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  Examinations  Conducted  by  UPSC:  43--  45

 ली  गई  परीक्षाएं

 6496.  भारत  रूस  श्रीमान  सेवा  Indo  Soviet  Air  pact

 HUT

 6497.  स्वयं  कर्मचारियों  को  ऊंचे  Allowing  Permanent  Employees  to  Regis-

 पदों  के  लिये  रोजगार
 ter  their  names  ‘with  Employment
 Exchanges  for  Higher  Posts  46

 कार्यालय  में  नाम  जज  कराने

 की  अनुमति  देना

 6498,  नई  दिल्‍ली  में  भ्र पंजीकृत  गैर  Unregisterd  Private  Educational  Institution
 in  New  Delhi  46

 सरकारी  शिक्षा  संस्थाएं

 6499,  होटल  पुनरीक्षण  शौर  Recommendations  made  by  Hotel  Review
 and  Survey  Committee  47

 सर्वेक्षण  समिति  की

 सिफारिशें

 6500,  ताज  क्षेत्र  को  ख्र्न सूरत
 Scheme  to  Beautify  Taj  Area  4

 बनाने  की  योजना

 6501.  महरौली  कानपुर  रोड  Truck  Accident  on  Mehrauvli—Khanpur
 road  in  Dethi  48  49.

 दिल्‍ली  पर  ट्रक  दुर्घटना

 Forest  Official  of  Jammu  and  Kashmir 6502,  ary  तथा  काइमीर  सरकार
 Government  working  as  a  Pakistani

 के  वन  विभाग  का  एक  49--50 Spy
 कर्मचारी  पाकिस्तानी  गुप्तचर

 ,  के  रूप में

 (1४)



 पता  Fo  सख्या  विषय  पृष्ठ

 U.  5.  0.  Nos.  Subject  Pages

 6503,  रिंग  नई  दिल्ली  पर  Electric  Lights  on  Ring  Road,  New

 Delhi  50
 बिजली  की  व्यवस्था

 6504.  भारतीय  प्राणी  सर्वेक्षण  Enquiry  into  Jeep  Accidents  of  Zooligical
 Survey  of  India  at  Solan  50---51

 सोलन  at  जीपों  की

 sierra  के  बारे  में  जांच

 6505.  तमिलनाडु  राज्य  के  मुख्य
 Tamil  Nadu  Chief  Minister’s  Demand  for

 Greater  Autonomy  to  the  States  51
 मंत्री  की  राज्य  को  अधिक

 स्वायत्ता देने  की  मांग

 6506,  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  के  Refusal  by  Members  of  ARC's  Study
 Team  to  Sign  its  Report  on  Scientific

 अध्ययन  दल  के  सदस्यों
 Departments

 द्वारा  वैज्ञानिक  धघिभागों  के

 बारे  में  दिये  गये  अपने
 प्रतिवेदन  पर  हस्ताक्षर  करने

 से  इंकार  करना

 6507.  लाल  बहादुर  शास्त्री  राष्ट्रीय  Complaints  against  Director,  Lal  Bahadur

 Shastri  Rashtriya  Sanskrit  Vidyapeeth,
 संस्कृत  दिल्‍ली  के

 Delhi  52
 निदेशक  के  विरुद्ध  शिकायतें

 चक  है  | 6508,  Progress  of  Works  on  National  Highway  52-53 राष्ट्रीय  राजपथों
 पर  निर्माण

 कायें

 6509,  Definiticn  of  Director  53 दल  बदलू  शब्द  की

 भाषा

 6510,  Memorandum  demanding  Dismissal  of  a दिल्ली  #  एक  कार्यकारी

 पाबंदी  को  बर्दाश्त  करने  की
 Delhi  Executive  Councillor  53-54

 मांग  सम्बन्धी  ज्ञापन

 6512.  के  मौसम  विज्ञान  All  India  Study  of  Agricultural  Drought
 by  Poona  Meterological  Office

 कार्यालय  द्वारा  सुखा

 के  बारे  में  अखिल  भारतीय

 अध्ययन

 6513,  प्लास्टिक  के  घोल  से  कंकरीट  Manufacture  of  Concrete  Slabs  from

 के  सलेब  बनाना
 Plastic  Solution

 6514,  एडवोकेट ों  को  दिल्‍ली  उच्च  Concern  over  the  Appointment  of

 न्यायालय  के  न्यायाधीश
 Advocates  as  Judges  of  Delhi  High
 Court

 बनाये  जाने  पर  रोष

 (४?



 atic  सख्या  विषय

 U.  Q.  Nos.  Subject  Pages

 6515.  भारतीय  विज्ञान  Setting  up  of  Autonomous  Computer

 में  स्वायत्तशासी
 Department  at  Indian  Institute  of  Science,

 Bangalore  55-56
 संगणक  विभाग  की  स्थापना

 6517  Anti  Indian  and  Pro-Pakistani  Elements  in अलीगढ़  विश्वविद्यालय  में

 भारत  विरोधी  शौर
 Aligarh  University  56

 पाकिस्तान  anya  तत्व

 6519.  स्कूटर/टैबसी  चालकों  द्वारा  Harasment  of  Travelling  Public  by  Scooter

 यात्री  जनता  को  तंग  किया
 Taxi  Drivers  56

 जाना

 6520.  नई  दिल्‍्ली-गाजियाबाद  Construction  of  New  Delhi  Ghaziabad

 Road  57.0
 सड़क  का  निर्माण

 Establishments  of  Mithila  University  in 6521.  बिहार  में  मिथिला
 Bihar

 विद्यालय  की  स्थापना
 58

 Maintenance  of  a  National  Register  of 6522.  प्राचीन  वस्तुभ्नों  श्र  दुलंभ
 Anti  es  and  Rare  Manuscripts  58

 पाण्डु लि  पियों  की  एक

 राष्ट्रीय  पूंजी  बनाना

 Main‘enance  of  Historical  Monuments 6523.  भारत  के  स्वतन्त्रता  संग्राम
 Associated  with  India’s  Independence

 से  सम्बन्धित  ऐतिहासिक  Strugele cow  58-59
 स्मारकों का  रख  रखाव

 6524.  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  Ladakhis  in  A.  39
 “

 लद्दाख के  लोग

 Opinion  of  Attorney  General  re.  Abolition 6525.  भूतपूर्व  की  निजी
 9

 थैलियाँ  समाप्त  करने  के
 of  Privy  Purses

 सम्बन्ध  में  महान्यायवादी

 की  राय

 6526.  दिल्‍ली में कुछ में  कुछ  संस्थानों  द्वारा  Issue  of  Fake  Diplomas  and  Degrees  by
 Certain  Institutions  in  Delhi  60

 डिप्लोमों  तथा

 डिग्रियों  का  जारी  करना

 6527.  मध्य  प्रदेश  में  बलाई  जाति  Atrocities  on  people  Belonging  to  Balai

 के  लोगों  पर
 ज्यादतियां

 Caste
 in  Madhya  Pradesh

 Formation  of  Sovereign  Government  in 6528.  मनीपुर  में  प्रभुत्व  सम्पन्न
 60

 सरकार  का  गठन
 Manipur

 (vi)



 Cito  प्र०  संख्या
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 6529.  एयर  इंडिया  द्वारा  यात्रा  Decision  to  Allow  Indians  Travelling  by
 Air  India  to  Carry  100  dollars  with

 करने  arr  भारतीयों  को  them
 100  डालर  साथ  ले  जाने

 की  safe  देने  का  निर्णय

 6530,  इण्डियन  एयरलाइन्स  की  Plea  to  Improve  Quality  of  Food  ltems

 विमान  सेवायों  में  दी  जाने
 Served  on  Indian  Airlines  Flights

 खाद्य  वस्तु ग्न ों  की

 किस्म  में  सुधार  करने  का
 प्रस्ताव

 6531,  Selection  Grades  for  Teachers  62  -~63

 ग्रेड
 श्रष्यापकों

 के  लिये  सलेक्शन

 6532.  दल्ली  प्रशासन  के  Grievances  of  Employees  of  Delhi  Admi-
 nistration

 चोरियों  की  शिकायतें

 6533,
 भारत  में  हवाई  अड्डों  का  American  Expert  Invited  for  Designing

 Airports  in  India
 डिजाइन  तैयार  करने  के

 लिये  आमंत्रित  अमरीकी

 विशेषज्ञ

 6534.  भ्रत्तर्राष्ट्रीय  हवाई  ग्रिडों  के  Strengthening  of  Taxi  Tracks  at  Interna-
 tional  Airports  65

 टैक्सी  cal  का  सु  बनाया

 जाना

 65315,  में  मिट्टी  की  Discovery  of  Terre  |  and  other  Finds  ‘in
 Goa  65-06

 प्रतिमानों  तथा

 अन्य  वस्तु ग्र ों  का  मिलना

 6536.  प्रलेख  पोषण  Composition  of  Committee  on  Documen-
 tation  Services  66

 सम्बन्धी  समिति  का  गठन

 6537,  भारत में  पर्यटकों  की  रुचि  Dearth  of  Publicity  and  Information
 Re:  attractive  and  Historical  Places  of

 झिझक  तथा  ऐतिहासिक  Tourist  Interest  in  India  67

 महत्व के  स्थानों  के  बारे  में

 प्रचार  तथा  जानकारी  का

 अभाव

 &  67 6538.  जवाहरलाल  मेह  न्  Jawaharlal  Nehru  University

 विद्यालय

 (vil)



 पता  सख्या  विषय
 83.0
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 6539.  विश्वविद्यालय  अनुदान  Amount  Granted  to  Malinad  Education

 अयोग  द्वारा  पाली नाड़  Society  by  UGC  67-68

 शिक्षा  संस्था  को  दी  गई

 धनराशि

 Abolition  of  Octroi  Duty  68 6540.  चूंगी  का  समाप्त  किया

 जाना

 6541.  ऐतिहासिक  रिकाडों  Acquisition  of  Historica!  Records

 का  अर्जन

 6542.  संगठनों  को  Allocation  of  Buildiog  Grants  to  Cultural
 69 Organisations

 इमारतों  के  लिये  अनुदानों

 का  झ्रावंटन

 Ban  on  Naxalites  70
 6543.

 नक्सलवादियों  पर  रोक

 6544.  पश्चिम  राजस्थान  Recovery  of  Arms  and  Ammunition  in

 West  Bengal  Rajasthan  and  Jammu
 कौर  जम्मू  तथा  काश्मीर  में

 and  Kashmir
 हथियारों  तथा  गोलाबारूद

 की  बरामदगी

 काश्मीर  में  Arrest  of  Pakistani  and  Chinese  Spies  in 6545.  जम्मू  तथा
 Jammu  and  Kashmir  1.0

 पाकिस्तानी  चीनी

 जासूसों  की  गिरफ्तारी

 6546.  सभी  राज्यों  में  समान  जेल  Need  for  Uniforn  Jail  Manuals  in  Aji
 States  71

 नियमावली  की  झ्रावस्यकता

 Charges  against  Principal  of  Central 6547.  सेंट्रल  स्कूल  दानापुर  छावनी
 School,  Danapur  Cantt.  (Bihar)  72

 के  प्रधानाचार्य  के

 विरुद्ध  arr

 6548.  भारत  के  स्वतन्त्रता  Record  of  Indian  Rovolutionaries  involved
 in  Iadia’s  Indepenedence  Struggle  72

 mead  से  सम्बन्धित

 रिका
 भारतीय

 फ़ान्तिकारियों  का

 6549.  लन्दन  संग्रहालय  में  उपलब्ध  Retireving  of  Indian  Monuments  available

 in  London  Museum
 भारतीय  स्मारकों  का  पुनः

 प्राप्त  करना

 Dev  pment  of  Mandu  in  Madhya 6550.  मध्य  प्रदेश  में  मांड  का  एक
 73

 पर्यटक  केन्द्र  के  रूप  में
 adesh  as  a  Tourist  Centre

 विकास

 (viii)



 ~
 प्रता ०  To  सख्या  विषय

 Subject  Pages

 6551.  मध्य  प्रदेश  में  श्रोंकारेशवर  Proposal  to  Convert  Onkareshwar  in

 का  एक  पर्यटन  केन्द्र  के  रूप
 Madhya  Pradesh  into  Tourist  Centre  73

 में  बदलने का  प्रस्ताव

 6552.  गुप्तचर  विभाग  में  संयुक्त  Filling  up  of  Posts  of  Joint  Assistant

 सहायक  निदेशकों  के  पदों  को
 Directors  ih  Intelligence  Bureau

 भरना

 655  University  at  Jullunder जालन्धर  में  विश्वविद्यालय

 6554  पंजाब  विश्वविद्यालय  को  Conversion  of  Punjab  University  into  a
 Residential  University  75

 एक  रिहायशी  विश्वविद्यालय

 के  रूप  में  बदलना

 6555  विभागीय  परिवारों  में  Use  of  Hindi  as  Alternate  Language  in

 Departmental  Examinations  75
 वैकल्पिक  भाषा के  रूप  में

 हिन्दी का  प्रयोग

 हिन्दी  भ्रघिकारियों  तथा  Promotion  of  Departmental  Candidates

 हिन्दी  पर्यवेक्षकों  के  पदों  पर
 to  posts  of  Hindi  Officers  and  Hindi

 Supervisors  76
 विभागीय  उम्मीदवारों  की

 पदोन्नति

 6557  हिन्दी  हिन्दी  Cadre  for  Hindi.  Assistants,  Hindi  Trans-
 lators  and  Hindi

 Officers भ्रनुवादकों  और  हिन्दी

 भ्र घि का  रियों  का  संवर्ग

 6558  Isolated  posts  for  Hindi  work  in  Central केन्द्रीय  सचिवालय  के  हिन्दी

 के  कार्य  से  सम्बन्धित वे
 Secretariat  which  do  not  form  Part  of

 any  Organised  Service
 पद  जो  किसी  संगठित  सेवा

 में  शामिल नहीं  हैं

 6559
 मिर्जापुर उत्तर  प्रदेश  के  Bridge  over  River  Ganga  near  Mirzapur  in

 U.  78
 निकट  गंगा  नदी  पर  पुल

 5560,
 संविधान में  लद्दाख  भाषा  Inclusion  of  Ladakhi  Language  in

 the

 Constitution  78
 को  शामिल  करना

 1561,  नक्सलवादियों  को  प्रशिक्षण  Underground  College  for  Training
 Naxalites  79

 देने
 के  लिये  भूमिगत  कालेज

 1562.  संघ  लोक  सेवा  आयोग के  Hindi  Assistants  Appointed  through
 फण

 माध्यम से  नियुक्त  किये  गये

 हिन्दी  सहायक

 (ix)



 पता ०  सख्या  विषय
 पृष्ठ
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 6563.  हिन्दी  सहायक  शिक्षकों  Channels  of  Promotion  for  Hindi  Assis-

 हिन्दी  अनुवादकों  शादी  के
 tants  Teachers,  Hindi  Translators  etc.  80

 लिये  पदोन्नति  के  अवसर

 6564.  अलीगढ़  मुस्लिम  Muslim  Regirrental  Organisations  in

 विद्यालय  में  Aligarh  Musiims  University  80
 मुस्लिम

 रेजिमेंटल  संगठन

 6565.  aq  पशु  शरण्य  स्थल  Tourist  Traffic  to  Thekkady  (Kerala)  wild
 Life  Sanctuary  50- 81 टेक् कां डी  में  पर्यटकों

 को  जाना  कम  हो  जाना

 6566.  उत्तर  प्रदेश  में  होटलों  तथा  Dearth  of  Hotels  and  Restaurants  int
 Uttar  Pradesh  81 रेस्तरां  की  कमी

 6567.  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  New  System  of  Training  for  IAS  Proba-
 tioners  82

 के  परिवीक्षांधिकारियों  के

 प्रशिक्षण  की  प्रणाली

 Place  of  Sanskrit  in  Three  Language 6568.  त्रिभाषा  सूत्र  में  संस्कृत  का
 Formula

 स्थान
 82

 C.  B.  I.  Enquiries  against  Chief  Ministers 6569.  मुख्य  मंत्रियों  तथा  राज्य
 and  State  Ministers  83

 मंत्रियों  के  विरुद्ध  केन्द्रीय

 जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच

 6570.  दिल्‍ली  में  आतंकवादियों  की  Arrest  of  Terrorists  Delhi

 गिरफ्तारी

 6571.  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  राज्य  Criteria  for  Grant  of  Statehood  to  Union

 को  दर्जा  देने  के  मापदंड
 Territories

 6572.  कत्तंव्यपालन  न  करने  के  Action  against  Officers  of  West  Bengal
 84

 कारण  पश्चिम  बंगाल के
 for  not  carrying  out  their  Duties

 x
 अघिकारियों  कं  विरुद्ध

 कार्यवाही
 श

 Crime  and  Cawlessness  in  DIU  Buses 6574.  दिल्‍ली  परिवहन  की  बसों  मैं

 अपराध  गैर  का  नूनी

 कार्य

 (x)



 प्रता ०  To  संख्या

 U.  $,  0.  Nos.  Subject  Pages

 6575.  चण्डीगढ़  के  प्रदान  के  बारे  में  Desecration  of  Shrines  in  Haryana  during
 Agitation  over  Chandigarh  Issue  85

 आन्दोलन  के

 दौरान  हरियाना  में

 स्थानों  को  श्रपव्रित्र  किया

 जाना

 Writ 6576.  केन्द्रीय  सरकार  के  केम  Petition  Challenging  Validity  of
 Central  Government  orders  required

 चोरियों  के  लिये  हिन्दी  के
 Compulsory  Knowledge  of  Hindi  for
 Central  Government  Emyloyees  85 ज्ञान  की  श्रनिवायता

 सम्बन्धी
 केन्द्रीय  सरकार  के  आदेशों

 की  वैधता  पर  आपत्ति उठाने

 वाली  प्रदेश  याचिका

 Indi 6577.  विमान  परिवहन  व्यवस्था  Taiks  held  between  हद  a  and  Syria  on
 ~  Air  Transport  Arrangements

 क  बारे  में  भारत  तथा

 सीरिया  के  बीच  बातचीत

 6578.  विभिन्‍न  कालेजों  में  Courses  of  Stt  dy  in  various  Colleges  86

 पाठ्यक्रम

 6579,  Appointment  in  CSIR  of  a  Dismissed एक  पदच्युत  पुलिस  कांस्टेबल
 Police  Constable

 को  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक

 अनुसंधान  परिषद्‌  द्वारा

 नियुक्त  किया  जाना

 6580,  दिल्ली  प्रयास  के  Fear  Reservation  of  Quota  for  S.  C.  and  5,  T.
 for  Posts  of  Vice  Principal:  in

 विभाग  में  उप-प्रधानाचार्य  Education  Department  of  Dethi गर्व
 के  पदों  में  भ्रनुसुचित  जाति  Administration  87

 ख़ादिम

 जाति  कोटा

 आरक्षित  करना

 6581.  Naxalite  Activities  in  Tripura
 में  नक्सलवादी

 गतिविधियां

 6582,  Demands  of  Tripura  Employees  88
 त्रिपुरा

 के  कर्मचारियों  की

 माग

 6583.  Anti  Social  Activities  along  Tripura  Border  88 त्रिपुरा सीमा  क्षेत्र  में  समाज

 विरोधी  गतिविधियां

 Profession  Oriented  Bducation  System 6584,  व्यवसाय  प्रधान  दिक्षा

 पद्धति

 (xi)



 मता०  To  सख्या  विषय

 U.S.  Q.  Nos.
 Subject  Pages

 658  अध्यापकों  के  वेतन  बिलों  में  Deductions  of  Income  Tax  from  Pay

 से  आयकर की  कटौती
 Bills  of  Teachers  in  Delhi  89

 6586  सिंघी  भाषा  सम्मेलन  Conference  on  Sindhi

 6587  आगरा  में  बन्दूक  तथा  Unearthing  of  a  Factory  producing  Guns

 बनाने  वाले
 and  Pistols  in  Agi  90-91

 कारखाने  का  पता  लगाया

 जाना

 6588,  श्रीराम  की  राजधानी  का  Shifting  of  Capital  of  Assam  from
 Shillong  91

 शिलांग  से  हटाया  जाना

 6589  कलकत्ता  कूच  बिहार  तथा  Linking  of  Air  Service  between  Calcutta
 Cooch  8८181  with  Rupsi  Assam

 रूपसी  के  बीच

 विभाग  सेवा  सम्यक

 6590.  आशुलिपिक  ग्रेड  111  के  Double  Test  in  Stenography  for  Stenogra-
 phers  Grade  III  92

 faa  आशुलिपिक  में  दुहरी

 परीक्षा

 659 1  हैदराबाद  में  कोयला  मैसी  Coal  Gasification  Plant  at  Hyderabad  93-94

 करणा  संयंत्र

 6592  उड़ीसा  में  प्रशासनिक  सुघार
 Administrative  Reforms  in  Orissa  94

 6593.  केन्द्रीय  सचिवालय  ग्रंथालय  Complaints  Re.  Issue  of  Books  from
 Central  Secretariat  Library

 से  gears  दिये  जाने  के  बारे

 में  शिकायतें

 Pak  Nationals  desiring  to  Settle  in  India  95 6594.  भारत में  रहने  के  इच्छुक

 पाकिस्तानी  राष्ट्र जन

 6595.  उत्तर  प्रदेश  में  अपराध  की  Concealment  of  Crime  in  Uttar  Pradesh  95

 घटनाक्रमों  को  छिपाना

 Functioning  of  Telephone  Service  and 6596.  केन्द्रीय  हिन्दी  निदेशालय
 Hindi  Information  Centre  set

 द्वारा  स्थापित  टेलीफोन
 up  by

 Central’  Hindi  Directorate

 सेवा  तथा  हिन्दी  सूचना  केन्द्र

 का  कार्यकरण

 6598.  मोटर  गाड़ियों  के  ararana  Liberalization  of  Restrictions,  on  move-
 ment  of  Transport  Vehicles

 पर  लगे  प्रतिबन्धों  उनमें

 करना

 (xii)



 शता०  To  संख्या  विषय

 Nos.  Subject  Pages

 6599,  दिल्‍ली  में  उग्रपंथी  शक्तियों  Growth  of  Extremist  Forces  in  Delhi  ण्

 का  पनपना

 6600,  कलकत्ता  में  बिड़ला  फर्मों  के  Assault  on  Officers  of  Birla  Concern  in
 Calcutta  97

 अधिकारियों  पर  हमले

 6601,  केन्द्रीय  सरकार  के  Charges  of  Corruption  against  Central
 Government  Employees  98

 चोरियों  के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार

 के  श्री  रोप

 6602.  लोक  सभा  के  प्रतिपक्षी  नेता  Attack  on  Leader  of
 Opposition  in  Lok

 Sabha  98
 पर  आक्रमण

 6603,  स्थायी  अस्थायी  Equal  Opportunity  for  Promotion  of
 Permanent  and  Temporary  Officers  49

 अधिका  रियों  के  लिये

 पदोन्नति  के  समान  अवसर

 6604.  पाकिस्तान में  मनीपुर  युवकों
 Arrest  of  Manipuri  Youth  in  Pakistan  99

 की  शिरफ्तारी

 Reinstatement  ur af  former  Inspector- 6605,  गुजरात  के  yaya  पुलिस
 General  of  Police,  Gujarat

 महानिरीक्षक  की  बहाली

 6606,  राज्यों  में  केन्द्रीय  fora  Strengthing  CRP  in  States  100

 पुलिस  की  शक्ति  बढ़ाना

 6607,
 प्राचीन  ०ए०  हवाई  ASST  Unhygienic  Condition  of  INA  Airport

 Residential  Colony,  New  Delhi
 रिहायशी  नई

 दिल्‍ली  में  गंदगी

 6608,  थेक्कडी  aq  पशु  शिकार  Disappearance  of  Tigers  from  Thekkady
 Wild  Life  Sanctuary  101

 निषिद्ध  क्षेत्र  में  से  लुप्त

 होना

 6609,  कलकत्ता  से  खसौल  तक  Non  Scheduled  Air  Service  from  Calcutta.
 to  Raxaul  101-102

 अनिश्चित  विमान  सेवा

 Printing  of  Text  Books  under  Indo 6610,  भारत  भ्रमरी का  पाठ्य
 102 American  Text  Book  Programme

 पुस्तक  कार्यक्रम  के  ग्रन्तगंत

 पाठ्य  पुस्तकें  छापना

 6611.  Scheme  to  Print  Low  Priced  Text.  Books कालेजो ंके  लिये कम  मूल्य  for  Colleges  108
 की  पाठ्य  पुस्तकें  मुद्रित

 करने

 की  योजना

 (xifl)
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 gs
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 6612.  बडे  wed  में  साम्यवादी  Distribution  of  Communist  Literature  in
 Big  Cities  103 सहित्य  का  वितरण

 Free  movement  of  Transport  Vehicle  on  a 6613.  एक  ही  स्थान  पर  कर  लेने

 की  व्यवस्था  पर  झ्रघारित
 Single  point  Tax  System

 यातायात  का

 अबाध  भर्राना  जाना

 6614.  दिल्‍ली  में  भ्रपराघ  Crime  in  Delhi

 Agitation  in  Manipur 6615.  मणिपुर  में  आन्दोलन

 6616.  ड्राइवरों  के  प्रशिक्षण  की  Delegation  of  Rule  5(7)  of  Mysore
 Motor  Vehicles  Rules  1963  re.  period

 के  बारे  में  मंसूर  of  Training  of  Drivers  106
 मोटर  गाड़ी  1963

 के  5(7) को  हटाना

 Cabaret  dances  in  Delhi  and  New  Dethi 6617.  दिल्‍ली  कौर  नई  दिल्‍ली  के
 Hotels  and  Restaurants

 होटलों  तथा  रेस्तरां  में

 कैबरे  नृत्य

 6618.  इंडियन  एयर  लाइन्स  Associating  Private  Operators to  Develop
 Feader  Services  and  to  Enable

 कारपोरेशन  तथा  इंडिया
 Improvement  of  Services  of  Indian

 107 द्वारा  विमान  सेवा  Airlines
 and  Air  India

 करर  अधिनियम  को  लागू

 क्या  जाना

 6619,  मैसूर  में
 जनगणना  कार्य  Co  mplain«  against  Officers  of  Census

 Operations  in  Mysore  107  -108
 करने  वाले

 भ्र घि कारियों
 के

 विरुद्ध  शिकायतें
 च्

 Awards  for  Books  1  08
 6620.  पुस्तकों  के  लिये  पुरस्कार

 6621.  सरकारी  क्यारियों  के  Code  of  Conduct  for  Government

 Employees  to  Prohibit  Drinking
 मद्यनिषेघ  सम्बन्धी

 आचार  संहिता

 6622.  नई  Filling  up  of  Post  of  aa  Artist  in  National

 Museum,  New  Delhi  109-110
 दिल्ली  में  एक  कलाकार

 का  पद  का  मरा

 जाना

 Posts  of  Senior  Personal  Assistants  in 6623.  केन्द्रीय  सचिवालय

 लिपिक  सेवा में  वरिष्ठ  निजी
 Central  Secretariat  Stenographers’
 Service

 सहायक सेवा  के  पद

 (xiv)



 धता ०  To  सख्या  विषय  पृष्ठ
 ५1,  5,  0,  Nos.  Subject  Pages

 6624.  नई  Filliog  up  of  Post  of  an  Artist  in  National

 दिल्ली  में  कलाकार  के  पद
 Museum,  New  Delhi

 पर  नियुक्ति  करना

 6625  राष्ट्रीय  नई  Filling  up  of  post  of  an  Artist  in  National

 दिल्ली  में  कलाकार
 Museum,  New  Delhi

 के  पद  का  भरा

 जाना

 6626  ड्राफूटसमेनों  के  वेतनमानों  Anomally  in  the  Grades  of  Draftsmen  ”

 में  विषमता

 6627  Alleged  Rape  of  a  Harijan  Girl  of दानापुर  at  एक
 114--115

 हरिजन  लड़की  के  साथ
 Danapur  (Patna)

 कथित  बलात्कार

 6630  चलचित्र  उद्योग  से  सम्बन्धित  Padma  Shri  and  Padma  101011508.11
 Awards  to  Persons  Belonging  to  Film

 लोगों  को  पदमश्री  तथा
 Industry  115

 पद्म  विभूषण  उपाधियां

 देना

 6631  International  Yogashram  Centre,  ‘New ग्रन्त राष्ट्रीय  योगाश्रम
 Delhi

 नई  दिल्‍ली
 115

 -116

 6632  पश्चिम  बंगाल  के  ग्रह  विभाग  Attendance  at  Writers’  Building  by  Officers

 के  अधिकारियों  की  राइटर्स
 of  Home  Department  of  West  Bengal  116

 बिल्डिंग  में  उपस्थिति

 6633  e  तकनीकों  की  कप्तान  Existing  Capacity  and  Future.  Require-
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 गई-सभा  वाद-विवाद  अनूदित  संस्करण )

 (LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 17  1970/27  1892
 (are)

 April  17,  1970|Chattra  27,  1892  (5८6)

 लोक-समा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  ।

 The  Lok-Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 meat  महोदय  पीठासीन  हुए

 |  Mr.  Speaker  in  the  Chair  |

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 wary  में  तेजपुर  न्यायालय  को  इमारत  पर  लाल  डा  फहराया  जाना

 '  1.  हेम  बिखरा  गृह  कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 सरकार  को  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  कि  तेजपुर  न्यायालय  की  इमारत  पर

 नाल  मंडा  फहराया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह-कार्य  मन्त्री  यशवंतराव  धौर  एक  वितरण  सभा-पटल

 पर  रखा  जाता  है  i

 विचरण

 16  ard  1970  को  gray  सरकार  से  प्राप्त  जानकारी  के  भ्रनुसार  एक  व्यक्ति  ने  उस

 इमारत  जिसमें  जिला  न्यायाधीश  श्र  अघीनस्थ  न्यायिक  भ्रेघिका रियों  के  न्यायालय  -  ड  और र

 उप  आयुक्त  कार्यालय  की  कुछ  शाखाएं  राष्ट्रीय  भण्डा  उतार  कर  झ्रायताकार  लाल  भंडा  लगा

 दिया  था  जिस  पर  अ्रसंमिया  भाषा  में  भारतਂ  लिखा  था  ।  पुलिस  ने  उस  व्यक्ति  को

 गिरफ्तार  कर  लिया  था  और  उसके  विरुद्ध  एक  मामला  ae  कर  लिया  गया  था  ।  इस  मामले  की

 जांच की  जा  रही  है  ।

 ait  हेम  बरुआ  :  राष्ट्रीय  भंडा-तिरंगा  भंडा  उतारने  के  बाद  लाल  कंडा  फहराया

 था  जिसके  लिये  हजारों  भारतीयों  ने  हंसते-हंसते  अंग्रेज़ों  की  गोलियां  कौर  संगीनें  खाई  थीं  ।
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 Oral  Answers
 April  17,  1970

 दिन  के  समय  लाल  भण्डा  लहराया  गया  था
 ।  प्रस्तुत  विवरण  में  यह  बताया  गया  है  कि  दोषी

 व्यक्ति  को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  है--क्या  इस  दोषी  व्यतीत  की  गिरफ्तारी  से  mar  में
 उग्रवादियों  की  गतिविधियों  का  पता  चला  है  ?  क्या  सरकार  इस  कार्य  को  दंडात्मक  श्रीराम  करार
 देगी  ?  क्या  उनके  विचार  में  राष्ट्रीय  we  का  श्रीमान  करना  गद्दारी  का  काम  हैं  कौर  क्या  at

 कार  यदि  आवश्यक  तो  संविधान  में  संशोधन  करने  पर  विवार  कर  रही  है  ?

 थी  यशवंत  राव  चब्हारण  :  असाम  सरकार  से  प्राप्त  जानकारी  के  ध्रुमिर  यह  सच  है
 कि  दिन  के  समय  यह  भंडा  उतारा  गया  था  |  ग्यारह  बजे  का  समय  बताया  गया  है  ।

 श्री  हेम  लाल  भण्डा  फहराने  का  यह  समय  है  ।

 all  यशवंतराव  चब्हारण  :  यह  श्रीराम  था  ।  जिनको  श्रीराम  करना  होता  है  उनके  पास

 समय  होता है  ।

 थी  हेम  बर्मा  क्या  सरकार  इसे  दंडात्मक  अपराध  करार  देगी  कौर  नया  वह  संविधान

 में  संशोधन  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 श्री  यशवन्तराब  चव्हाण  :  मेरे  विचार  में  यह  दंडात्मक  ग्रपराध  है  ।  मैं  aa  नहीं  कहे

 सकता  हुं  कि  इसे  राष्ट्रीय  wee  का  श्रीमान  समझा  या  नहीं  ।  परन्तु  यह  मामला  धारा

 379  के  sata  es  किया  गया  है  जिसका  सम्बन्ध  राष्ट्रीय  अण्डे  की  चोरी  से  है  ।

 श्री  हेम  बुरा  :  we  मन्त्री  ने  इस  सभा  में  एक  वक्तव्य
 में  बताया  था  क्रि  विद्रोही  ara

 को  चीन  से  दास्त्रास्त्र  तथा  गोला  बारूद  मिलता  है  और  असाम  तथा  उसके  आसपास  के  Aa  में

 उग्रवादियों  की  गतिविधियां  चल  रही  हैं  ।  एक  नागा  ने  मुझे  बताया  है  कि  शस्त्रास्त्र  तथा

 बारूद  चीन  से  मिलता है  ate  क्योंकि  इस  बात  में  कोई  संदेह  नहीं  कि  आसाम  की  जनता  की

 भारिक  दशा  बहुत  खराब  इसलिये  यह  समस्या  ate  भी  गम्भीर  बन  गई  है  ।  क्या

 कार  का  विचार  इस  समस्या  का  आरम्भ  में  ही  समाघान
 करने

 का  है  कौर  इस  प्रकार  वहाँ  की

 जनता  की  श्रमिक  स्थिति  में  सुधार  करने
 का  है

 ।

 थ्री  यशयवन्तराव विहार  :  यह  कार्य  किसी
 सरकार  विशेष  द्वारा  करने  का  नहीं

 इस  दिशा  में  हमारे  प्रयत्न  जारी  हैं  ।  इस  स्थिति  को  कम  समय  में  प्राप्त  नहीं  किया  जा

 सकता  है  |  इस  कार्य  में  काफी  समय  लगता  है  ।

 थी  हेम  aoa
 :

 मेरा  प्रदान  भिन्न  था
 |

 श्री  यद्षवन्तराव  चब्हारण  :  मैंने  बताया है  कि  इन  मामलों  पर  दो  जगह  कार्यवाही  की

 जाती  है--एक  तो  मुकदमा  चलाने  जैसी  कार्यवाही  करने  के  लिए  कार्यकारी  स्तर  है  ake  दूसरा

 इन  लोगों  की  सामाजिक  एवं  झा धिक  ancora  के  साथ  निपटाने  का  काम  है  ।  शझ्रांसाम  की  शीरानी

 समस्याएं  भी  हो  सकती हैं  ।  भावसार  योजना  आयोग  तथा  अन्य  संस्थाएं  समस्या

 को  सुलभा  सकती हैं  ।  मैं  इस  समय  कोई  विशेष  झ्ाइंवासन  नहीं  दे
 सकता  ।
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 मौखिक  उत्तर
 वि 27

 1892
 माणा

 Sbri  K.  Tiwary  :  This  question  does  not  pertain  to  Assam  only.  It  hes  come
 to  our  noti.e  that  photcgraphs  of  Gandhiji  are  being  damaged  and  red  flags  hoisted  in  other
 parts  of  the  country  also  Photographs  of  Gandhiji  are  being  replaced  by  the  photographs
 of  Mao  Tse-Tung.  May  I  know  as  (to  what  action  Goveroment  propose  to  take  in  the
 matter  ?

 श्री  यशवंतराव  चन् हारा  :  जहां  तक  राष्ट्रीय  कपडे  का  सम्बन्ध  एक  विधेयक

 पित  किया  जाने  वाला  है  ।  इस  प्रयोजन  के  लिये  अभी  कोई  विशेष  दण्ड  निर्धारित  नहीं  है  ।  जहां

 तक  मानो-से-तुंग  के  चित्र  प्राणी  का  सम्बन्ध  है  मैंने  कई  बार  स्पष्ट  किया  है  कि  इस  देश  में  किसी

 ब्यक्ति  का  चित्र  लेकर  चलना  अपराध  नहीं  है  ।  अन्ततोगत्वा  इन  मामलों  में  हम  देश  की  जनता

 की  देशभक्ति  की  भावना  पर  निसार  करते

 श्री  दे०  वेंकटसुब्बया  :  विवरण  में  कहा  गया  है  आयताकार  का  एक  भण्डा  फहराया

 गया  था  जिस  पर  भ्र समि या  भाषा  में  भारतਂ  लिखा  था  ।  क्या  यह  पश्चिम  बंगाल  से

 झा साम  तथा  अरन्य  स्थानों  पर  नक्सलवादियों  की  गतिविधियों  का  विस्तार  प्रदर्शित  करने  का  एक

 निश्चित  तरीका  है  ?  यदि  हां  तो  प्  मन्त्री  को  इस  बात  की  जाँच  करने  की  क्या  आवश्यकता  है

 कि  यह  चोरी  का  मामला  है  या  नहीं  ?  फिर  मंत्री  महोदय  समय-समय  पर  द्वारा  दिये  गये  gear

 से  पता  चलता  है  कि  यह  मामला  कानून  कौर  व्यवस्था  का  न  समय  कर  श्रमिक  समस्या  का

 सभा  जाना  चाहिये  |  यह  वक्तव्य  इस  संदर्भ  में  कहां  तक  ठीक  है  ?

 थी  यडावन्तराव  चव्हाण  मैंने  कानून  और  व्यवस्था  के  बारे  में  सरकार  की  प्रशासनिक

 जिम्मेदारी  को  कभी  कम  नहीं  समझा  ।  परन्तु  जब  हम  विश्लेषण  कर  रहे  है ंतो  हम  श्व  पहलुओं

 की  उपेक्षा  नहीं  कर  सकते  ।  निसंदेह  सके  प्रथम  इसका  सम्बन्ध  कानून  कौर  व्यवस्था  से  है  भ्र ौर

 उसका  पढ़ता  से  मुकाबला  किया  जाना  चाहिये  ।  यदि  कोई  गलत  धारणा  बनी  है  तो  मैं  उसे  ठीक

 कर  देना  चाहूँगा  ।

 Shri  Rabi  Ray:  It  mav  te  recalled  that  similar  incidence  had  taken  place  in

 Gauhati.  On  26th  January  and  now  the  same  thing  has  happened  in  Tezpur  on  16th
 March.  I  want  to  know  whether  any  enquiry  was  held  by  the  Central  Government  through
 C.B.I.  or  its  other  Departments  of  Intelligence  and  if  so.  the  details  thereof  ?  I  wourd
 also  like  to  know  whether  Government  propose  to  set  up  a  commission  to  go  into  the
 activities  of  Naxalites  in  Bengal  and  Assam.

 ait  यदवन्तराव  चव्हाण :  मेरे  विचार  में  आयोग  नियुक्त  करने  की  कोई  आवश्यकता

 नहीं  है  ।  झ्रावश्यकता  इस  बात  की  है  कि  यथा वद यक  विशेष  ak  सख्त  कार्यवाही  की  जाये  ।

 भ्रायोग  की  नियुक्ति  का  पहला  प्रभाव  यह  होता  है  हि  वह  कार्यवाही  स्थगित  हो  जाती  है  ।  दूसरे

 इससे  यह  घाररणा  बनती  है  कि  हम  स्थिति  को  ठीक  प्रकार  से  नहीं  समझते  ake  न  ही  हम  उसके

 कारणों  को  जानते  हैं  ।  आयोग  नियुक्त  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।.

 जहां  तक  उपर्युक्त  मामले  का  सम्बन्ध  है
 उसकी

 जांच
 की  जा  रही  जब  .  तक

 जांच

 अघिकारी  यह  महसूस  न  करे  कि  उन्हें  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  या  श्रासूचना  विभाग  की  की

 भ्राववयकता  हम  सामान्यता  उनकी  पेशकश  नहीं  करते  ।  परन्तु  यदि  उन्हें  किसी  अवस्था  पर

 उनकी  सहायता  की  पुसू  हो  तो  हम  उस  पर  विचार  कर  सकते  हैं  |

 3.
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 Shri  Sitaram  Kesri  :  I  want  to  know  whether  any  prosecution  has  been  launched
 by  the  Central  Government  against  the  persons  involved  in  the  said  incidence  ?

 Mr.  Speaker  :  This  question  was  asked  earlier  and  it  has  been  replied  to.

 Shri  Y.  Chawan  :  I  had  stated  that  the  culprit  has  been  arrested  and  necessary
 action  is  being  taken,

 श्री  श्रीनिवास  मिश्र  :  क्या  मंत्री  महोदय  यह  समझते  हैं  कि  यह  गतिविधि  aaa

 विधियां  अघिनियम  के  भ्रन्तर्गंत  आते  ब्या  इस  अधिनियम  के  ada  नक्सलवादियों  के  विरुद्ध

 कोई  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 श्री  यदावन्तराव  चव्हाण  :  मेरे  विचार  में  इसे  अवैध  गतिविधियां  अधिनियम  क  अ्रन्तर्गते

 नहीं  लाया  जा  सकता  क्योंकि  इस  अधिनियम  का  प्रयोजन  बिल्कुल  fart है  ।  यह  किसी  एक

 व्यक्ति  द्वारा  इस  प्रकार  की  कार्यवाही  के  लिये  नहीं  है  ।

 श्री  श्रीनिवास  मिथ  चौन  के  we  का  फहराया  जाना  प्र थकता वाद  को  बढ़ावा  देना है
 ।

 श्री  यदावन्तराव  चब्हाश्श  :  मेरे  विचार  में  इस  मामले  को  उस  अधिनियम  के  श्रन्तगंत  नहीं

 लाया  जा  सकता  |

 प्राथमिक  तथा  माध्यमिक  स्कूलों  के  अध्यापकों  की  मांगें

 #  1052,  थ्री  भोगेन्द्र  का  :  क्या  दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  एकता  समिति  ate  कोठारी  आयोग  की  सिफ़ारिशों

 पर  स्कूलों  के  अध्यापकों  की  सेवा  की  शर्तों  के  बारे  में  केद्रीय  सरकार  विचार  कर

 रही

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ;

 क्या  अखिल  भारतीय  माध्यमिक  स्कूल  अध्यापक  एसोसिएशन  ने  2  1970

 को  श्रघ्यापकों  की  शिकायतों  को  व्यक्त  करने  के  लिए  दिल्ली  में  प्रदान  किया  था  ;  ak

 यदि  तो  सरकार  की  माध्यमिक  तथा  प्राथमिक  स्कूलों  के  श्रघ्यापकों  की  मांगों

 के  प्रति  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्रालय  में  राज्य  eat  भक्त  :  केन्द्रीय

 कार  ने  राज्य  सरकारों  से  राष्ट्रीय  एकता  परिषद्‌  तथा  दिक्षा  आयोग  की  सिफ़ारिशों  क्रियान्वित

 करने  का  अनुरोध किया  है  ।

 जहां  तक  स्कूल  अध्यापकों की  सेवा  शर्तों  के
 बारे  में  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  की

 सिफारिशों  का  सम्बन्ध  वर्तमान  विनियमों  के  अनुसार  सरकारी  स्कूलों  के  अध्यापकों  द्वारा

 किसी  ऐसी  गतिविधि  में  भाग  लेना  निषिद्ध  है  जो  धर्मंनिेक्षता  के  विरुद्ध  हो  अथवा  जिससे

 साम्प्रदायिक  तनाव  पदा  हो  सकता  है  ।  जहां  तक  सहायता  प्राप्त  स्कूलों  का  सम्बन्ध  मान्यता
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 तथा  सहायता  के  नियमों  में  प्रबन्धकों  अथवा  निरीक्षण  श्रघिकार्यों  द्वारा  झनुशासनाहत्मक

 कार्यवाही  किये  जाने  की  व्यवस्था है  ।

 जहां  तक  शिक्षा  आयोग  की  सिफारिशों  का  सम्बन्ध  है  बहुत  से  राज्यों  में  वेतन-मानों  का

 पुनरीक्षण  किया  गया  है  |

 सेवा  निवृत्ति  लाभों  के  सम्बन्ध  में  बहुत  से  राज्यों  ने  अंशदायी  भविष्य  निधि  अथवा

 लाभ  योजना  को  चलाया है  सरकारी  तथा  स्थानीय  निकाय  स्कूलों  के  (|  अध्यापकों  बी  शर्तों  में

 धीरे-घीरे  काफी  समानता  लायी  जा  रही  है  ।

 हां

 शिक्षा  राज्य  का  विषय  होने  के  कारण  स्कूलों  के  भ्रध्यापकों  की  अधिकतर  मांगों  पर

 राज्य  सरकारों  का  विचार  करना  है  ।

 All  India  Secondary  School  Teachers  Association  has  put Shri  Bhogendra  Jha
 forth  their  demands  many  times  and  they  had  organised  a  demonstration  in  Delhi  on  2nd

 March  19  0  to  ventilate  their  grievances  I  think  the  hon’ble  Minister  must  be  aware  of

 the  strike  in  which  all  the  teachers  right  from  primary  to  college  are  going  to  take  part  on

 28th  April  Moreover  the  teachers  are  already  on  strike  in  Bihar  since  8th  April,  1970  and

 because  of  which  no  examination  could  take  place  there  The  future  of  lakhs  of  students

 is  in  the  dark.  In  view  of  this  I  want  to  know  the  recommendations  of  Central

 Government  which  has  been  sent  to  State  Governments  on  the  basis  of  demands  put  forth
 by  All  India  Secondary  School  Teachers  Association  on  .nd  March  1970  and  steps  taken  by
 the  hon’ble  Minister  to  lighten  the  burden  of  financial  difficulty  experience  by  State

 Governments

 Sbri  Bhakt  Darshan:  The  demands  which  were  put  forth  on  2nd  March  are  80

 much  exhaustive  that  it  is  not  possible  to  give  any  straight  answer.  For  example  it  has

 been  stated :

 of  atleist  six  per  cent  of  the  gross  national  income  of  the  country,
 allottment  of  ten  percent  of  the  exper  diture  in  the  Central  Budget  and  atleast  13  per,
 cent  in  the  State  Budgets  of  those  States  which  are  spending  less  under  the  head  of
 Education  should  be  maje  \

 These  suggestions  are  very  exhaustive  and  State  Governments  have  to  take  decision  and

 implement  them.  What  can  I  say.  in  this  matter  ?  Besides  their  other  demands  cannot
 be  implemented  unless  amendment  is  not  carried  in  the  Constitution  itself.  One  of

 thé demand  is  that ;

 *‘Secondary  Education  Commission  on  the  pattern  of  University  grants  com;
 mission  to  be  appointed  at

 We  have  consulted  Law  Ministry  in  the  matter.  In  their  opinion  it  would  be  illegal  untif
 the  Constitution  is  amended  y

 Shri  Bhogendra  Jha  :  The  Central  Government  should  deal  with  the  demands  with
 which  they  are  concerned.  The  budget  provision  under  Education  head  is  negligible  at

 present  and  this  year  this  has  further  been  reduced  I  want  to  know  whether  Ministry  of

 Education  has  made  any  suggestions  to  Finance  Ministry  or  State  Government  that  how

 much  increase  is  required  to  be  made  in  the  budget  according  to  their.  estimates.

 Out  of  the  50  percent  demanded  by  the  Teacher’s  Association,  how  much  they
 think  is  to  be  accepted  and  if  in  their  opinion  there  is  need  to  amend  the  Constitution  then
 what  he  suggested  regarding  the  amendment  of  the  Constitution  The  Constitution  has
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 a  एसस  §—
 been  amended  many  times  and  still  there  is  room  for  making  amendment.  He  took  the
 question  Jightly.  If  the  strike  takes  place  in  the  whole  country  then  we  will  have  to  make
 discussion  several  times  on  it.

 Mr.  Speaker  :  You  ask  your  supplementary  question  directly.

 Shri  Bhogendra  Jha  .  So  I  am  asking  direct  question  from  the  Hon.  Minister  that
 if  the  Constitution  is  to  be  amended,  a  $  he  has  stated,  then  whether  he  has’  given  suggestion for  this  ?  May  I  know  whether  he  has  demanded  or  not  the  money  to  be  spent  out  of
 50  percent  and  if  so  then  what  reply  has  come  ?

 Shri  Bhakt  Darshan  :  The  Hon.  Member  know  how  much  it  is  difficult  to  amend
 the  ९:0115 (01001 ?  Under  present  circumstances  it  has  become  absolutely  necessary...
 (nterruption)

 Ap  Hon.  Member  :  We  are  ready  to  support  you.

 Shri  Bhakt  Darshan  :  I  welcome  your  support  but  the  State  Government  should
 also  agree--Then  only  it  can  take  place.

 Shri  Bhogendra  Jha  :  The  Hon.  Minister  has  not  replied  how  much  percentage  he
 thinks  necessary  ?  The  second  part...

 Mr.  Speaker  :  Order,  Order.  Do  not  indulge  in  arguments,  The  Hon.  Minister
 has_  replied.  It  may  be  so  that  the  Hon.  Minister  has  not  replied  in  accordance  to  the
 wishes  of  the  Hon.  Member  and  since  he  is  not  assured  with  this  so  it  is  wrong  to  go  on
 in  arguments.  The  Hon.  Minister  had  to  reply  and  he  did  so,

 Shri  Bbogendra  Jha  :  I  asked  that  out  of  the  50  percent  as  demanded,  how  much

 Percentage  he  thinks  to  be  accepted  ?  What  reply  has  been  given  to  the  demand  made

 by  them  ?

 Shri  Bhakt  Darshan  :  As  far  this  question  is  concerned  that  more  amounts  should
 be  made  available  for  education,  the  Education  Ministry  has  always  been  trying  to  do  so
 but  our  Hon.  Members  are  we}!  aware  of  the  difficulties  lying  before  us.  For  example  at
 the  time  of  drafting  the  Fourth  Five  Year  Plan,  the  National  Development  Council  itself
 made  provision  of  1210  crores  of  rup:es  for  the  education  but  when  it  was  finally  accepted
 by  you  all,  it  was  reduced  to  Rs.  800  crores.

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  The  Hon.  Minister  has  stated  that  the  question  of  Pay
 Scales  of  teachers  relates  to  States  but  so  far  Delhi  is  concerned,  you  take  decision  for  it
 at  the  last,  then  whether  it  is  true  that  when  the  teachers  of  Delhi  agitated  here  that  their

 Pay  Scales  is  less  than  in  comparison  to  their  conterparts  in  Haryana  and  Punjab  then  the
 Education  Minister  Shri  Triguna  Sen  asked  the  interpretation  of  Kothari  Commission.  The

 interpretation  related  to  that  report  and  the  Delhi  Administration  set  up  a  Committee  on
 the  basis  of  that  interpretation  of  which  myself  was  the  Chairman  and  that  Committee
 submitted  the  report  regarding  the  subjects  to  be  included  and  the  benefits  the  teachers  can

 हट  So  J  want  to  know  what  recommendations  the  Delhi  Administration  has  submitted

 tegarding  the  report  and  what  action  the  Government  has  taken  on  it.  If  no  action  has

 been  taken  then  hy  what  time  the  same  will  be  done  ?

 Shri  Bhakt  Darshan  :  The  Hon.  Member  has  continuously  brought  his  questions

 |  1071.  Mr.  Speaker,  with  your  permission  want  to  reply  to  that  question.  The

 position  is  that  the  Pay  of  teachers  of  Delhi  has  already  been  enhanced  much.  And  _  there

 is  vo  doubt  that  there  is  a  difference  of  salary  in  the  Scales  of  Haryana  and  Punjab  teachers,

 Now  the  Third  Pay  Commission  to  be  set  up  with  the  advice  of  the  Home  Ministry  will
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 look  into  the  Pay  Scales  of  employees  of  Union  Territories  and  the  case  of  the  teachers  of
 Delhi  and  Himachal  Pradesh  will  be  included  in  it,

 भ्राध्यक्न  महोदय  :  इस  प्रश्न  का  उत्तर  दे  दिया  गया  है  ।

 श्री  चिन्तामणि  पारिप्रहों  :  माध्यमिक  स्कूल  अध्यापकों  की  एक  महत्वपूर्ण  मांग  यह

 थी  कि  सरकारी  माध्यमिक  स्कूल  के  अध्यापकों  कौर  गर-सरकारी  .  माध्यमिक  स्कूल  के  अध्यापकों

 का  वेतन  समान  किया  जाये  ate  गैर  सरकारी  स्कूल  के  प्राध्यापकों  की  मांग  समूचे  राज्यों  द्वारा

 क्रियान्वित  किया  गया  त्रिफला  योजना  प्राप्त  करना  था  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  विशिष्ट  उत्तर

 जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  सरकार  ने  पढ़ले  ही  विभिन्‍न  राज्यों  में  माध्यमिक  स्कूल  के  अध्यापकों

 के  वेतन  तथा  भत्तों  में  वृद्धि  करने  के  लिए  धन  की  मंजरी  दे  दी  है  परन्तु  राज्य  सरकारें  इसमें

 नपता  अ्रश्दातन  नहीं  कर  रही  हैं  ।  सरकार  यह  देखेगी  कि  राज्य  सरकारें  इस  सम्बन्ध  में

 अपना  अ्शदान  दें भ्र ौर  उस  योजना  को  शीघ्र  ही  क्रियान्वित  करें  तथा  सभी  राज्यों  में  त्रि  लाभ

 योजना  को  लायू  किया  जाये  ?

 श्री  wea  दर्शन  :  मैं  प्रारम्भ  में  ही  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहूंगा  कि  यदि  वे  चाहते  हैं

 तो  भी  केन्द्रीय  सरकार  age  निधि  में  से  सहायक  अनुदान  नहीं  दे  सकती  है  ।  यह  राज्य  सरकारों ः

 का  उत्तरदायित्व  है  att  हमारी  सुचना  के  अनुसार  राज्य  सरकारें  सरकारी  स्कूलों  are  सहायता

 प्राप्त  स्कूलों  के  वेतन  मानों  को  समान  करने  में  भरसक  प्रयत्न  कर  रहे  जहां  तक  त्रिफला

 योजना  का  सम्बन्ध  मेरी  सुचना  यह  है  कि  व्यावहारिक  रूप  से  सभी  राज्य  सरकारें  इसको

 क्रियान्वित  कर  रही  हैं  ।

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  यह  गलत  उत्तर हैं
 ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  किस  राज्य

 सरकार  ने  इसको  क्रियान्वित  किया  है  ?  उनका  कहना  है  कि  सभी  राज्य  सरकारे  ऐसा  कर  रही

 हैं  ।

 थ्रो  मत  जी  हमारी  सुचना  के  भ्रनुसार  उड़ीसा  सरकार  सहित  सभी  राज्य

 सरकार  ऐसा  कर  रही  है  ।

 श्री  श्रीनिवास  मिश्र
 :  यह  एक  गलत  वक्तव्य  है  जो

 कि
 इस  सभा  में  दिया  जा  रहा  है  ।

 श्री  लोबो  मैं  अरपना  प्रश्न  मंत्री  महोदय  से  पुछना  चाहता  हूं  जो  कि  मेरे  विचार

 में  इसका  पूरा  उत्तर  देंगे
 ।

 यद्यपि  शिक्षा  राज्य
 का  विषय  फिर

 भी  मुद्रास्फीति से  इस  पर  व्यय
 बढ़  गया  है  जो  कि  केन्द्र

 की
 नीतियों  का  परिणाम है

 ।  भ्रतएव  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता

 हूं  कि  क्या  इस  मुद्रास्फीति  के  परिणामस्वरूप  सरकार  वर्तमान  अन्तर  को  समाप्त  करके  भ्रध्यापकों

 को  दिए  जाने  वाले  मंहगाई  भत्ते  को  सरकारी  कर्मचारियों  के  स्तर  तक  नहीं  जायेगी  ।  मैं

 मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूँ  कि  उन्होंने  पेंशन  के
 बारे  में  क्या

 किया
 है  जो  कि  पुराने

 दरों  पर  आघारित  है  ate  जिसका  घन  के  वर्तमान  मूल्य  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  शिक्षा

 के  किस्म  arc  भ्रध्यापकों  को  संतुष्ट  करने  का  एक  सरल  तरीका  है  यदि  भ्रध्यापकों  के  लिए

 सलेक्शन  ग्रेड  बना  दिये  जायें  जिसमें  20  प्रतिशत  अध्यापकों  के  लिए  20  प्रतिशत  अधिक  वेतन
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 मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  कद  को  कयों  नहीं  इन  तीन  उद्देश्यों  के  लिये  विशेष

 अनुदान  नहीं  देना  चाहिए  ।

 थ्री  भक्त  दन :  मैंने  पहले  ही  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  इस  कार्य  के

 लिये  सहायता  भ्रनुदान  नहीं  दे  सकती  है  ।

 श्री  लोबो  प्रभु  :  क्यों  ?  यह  मंत्रालय  किसके  लिए  बना  gar  है  ?

 कुछ  माननीय  सदस्य :  क्यों ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  aH  नहीं  होना  उन्होंने  प्रदान  का  उत्तर  दे  दिया  है  ।

 श्री  लोबो  प्रभु  :  मंत्री  महोदय  ने  वाद-विवाद  में  भाग  क्यों  नहीं  ले  रहे  हैं  ?

 श्री  रंगा  :  उन  राज्यों  जो  कि  अध्यापकों  का  वेतन  बढ़ाना  चाहते  वे  80  प्रतिशत

 तक  देना  चाहते  हैं

 meager  महोदय  :  शान्ति  ।  श्री  नम्बियार

 श्री  लोबो  प्रभु  उन्होंने  मेरे  विशिष्ट  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।  मंत्री  महोदय  इसका

 उत्तर  क्यों  नहीं  देते  हैं  ?

 mena  महोदय :  शान्ति  ।  श्राप  एक  सेवा  निवृत्त  आई०  सी०  एस०  अधिकारी

 है  सनौर  मैं  अदा  करता  हूँ  कि  प्राकार  नियमों  के  बारे  में  afer  जानकारी  होगी  ।  झ्रापका  प्रशन

 देने
 वाला

 था
 ।

 आपने  कुछ  सुभाव
 लेकर  जाये

 थे  |

 श्री  लोबो  प्रभु
 :

 क्या  वह  मेरे  सुभाव  से  सहमत  नहीं  हैं
 ।

 क्या  वे  इतने  योग्य हैं  कि

 श्राप  उन्हें  उपेक्षा के  पात्र  बना  दें  ?

 श्री  नम्बियार  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि

 श्री  चेंगलराया  नायडू  :  परन्तु  मन्त्री  महोदय  ने  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  शान्ति  ।  श्री  नम्बियार

 थी  नम्बियार :  मैं  जान  सकता हूँ  कि  क्या  केन्द्र  ate  राज्य  सरकारों  के  बीच  राज्यों

 को  दिक्षा  के  लिए  दिये  गये  धन  के  आबंटन  के  बारे  में  कोई  विवाद  है  ate  क्या  राज्य  सरकारें

 के  ह  द्र  के  इस  cane  पर  नहीं  चल  रही  हैं  कि  उनको  आवंटित  गया  घन  शिक्षा  सम्बन्धी

 कार्यों  में  लगाया  जाये  ?

 श्री wea  दर्शन  :  केन्द्रीय  सरकार  ah  राज्य  सरकारों  के  बीच  ऐसा
 कोई

 मतभेद  नहीं

 शिक्षा  के  लिए  घन  के  det  के  बारे  में  माननीय  सदस्य  को  यह  पता  होगा  कि  यह  राज्य

 सरकारों  का  काम  है  कि  वह  दिक्षा  तथा  अन्य  मदों  के  लिए धन  का  आबंटन करें  ।  हम  राज्य

 सरकारों  को  इसके  लिए  बाध्य  नहीं  कर  सकते  हैं  ।
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 Shri  S  M_  Joshi:  The  reply  given  by  the  Hon.  Minister  is  not  so  clear.  He  has

 stated  that  under  the  Constitution  we  cannot  give  them  amounts  from  the  Central  funds.

 ह  recall  that  in  1967  an  education  Panel  Comprising  of  Members  of  Parliament  was  formed

 and  it  was  recommended  there  that  a  Secondary  Education  Grants  Commission  similar

 to  University  Grants  Commission  may  be  Constituted.  Now  the  Hon.  Minister  says  that

 amendment  will  have  to  be  made  in  the  Constitution  but  it  can  not  done  even  if

 the  need  arises.  After  all  he  may  state  what  is  the  obstacle  in  amending  the  Constitution  ?

 who  wants  to  oppose  it  ?

 Shri  Bhakt  Darshan  :  As  far  as  the  question  of  Secondary  Education  Commission

 is  concerned,  it  cannut  be  solved  until  the  education  is  included  in  the  Concurrent  List.

 Shri  Jcshi:  It  involves  expenditure  of  money.

 The  money  cannot  be  spent  even  if  there  may  be  desire  as
 Shri  Bhakt  Darshan:

 such.  The  Hon.  Members,  Planning  Commission,  National  Development  Council  are

 there.  As  far  as  the  Secondary  Education  Commission  is  concerned,  it  cannot  be  solved

 until  the  education  is  included  in  the  Concurrent  List.  It  needs  amendment  in  the

 Constitution.

 Shri  S  M.  Joshi:  Thad  asked  a  clear  question  that  how  the  Constitution  is

 coming  in  the  way  of  providing  money.

 दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  ato  के०  करार  ato  :  क्या  मैं

 योगी  द्वारा  दिये  गये  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  कुछ  और  कह  सकता  हूँ  ।

 wea  महोदय  :  मुझे  भय  है  कि  आप  इसको  ate  जटिल  बना  दोगे

 डा०  ato  के०  gto  वी०  मैं  ऐसा  करने  का  भरसक  प्रयत्न  करूंगा  ।  हमारे  पास

 विश्वविद्यालय  ogee  आयोग है
 जिसको  आस्तित्व  में  इस  कारण  से  लाया  गया  है  क्योंकि

 संविधान  के  एक  उपबन्ध  के  भ्रनुसार  केन्द्र  पर  उच्च  शिक्षा  के  समन्वय  gt  देख-रेख  का

 दायित्व  सौंपा  गया  है  ।  माध्यमिक  शिक्षा  के  प्रश्न  के  बारे  में  हमें  az  परामर्श  दिया  गया  है  कि

 वित्त  तथा  wea  बातों  के  अलावा  माध्यमिक  शिक्षा  आयोग  की  नियुक्ति  का  कार्य  उचित  नहीं  होगा

 क्योंकि  माध्यमिक  शिक्षा  पूर्णत  राज्य  का  विषय  है  ।  माध्यमिक  शिक्षा  आयोग  के  बिना  भी  हम

 अतीत  में  राज्य  सरकारों  को  माध्यमिक  शिक्षा  के  सुधार  संबंधी  कुछ  उद्देश्यों  के  लिए  दूरी  ak

 तीसरी  पंचवर्षीय योजना  में  अनुदान  देते  रहे  हैं  ।  ये  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजनायें  थी  ।  परन्तु

 दुर्भाग्यवश  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  ने  जिसका  प्रतिनिधित्व  सभी  मुख्य  मंत्री  करते  यह  कठोर

 रवैया
 अपनाया  है  कि  उन्हें  राज्य  के  क्षेत्र  में  केन्द्र  द्वारा  आयोजित  योजनाओं  की  tar  नहीं  है

 और  वे  चाहते  हैं  कि  इस  समूचे  घन  को  राज्यों  को  दे  दिया  जाये  शर  यह  उनका  कायें  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य
 :  कानून में  कोई  कठिनाई है  ?

 डा०  वी०  के ०  कार  alo  राव  कानून  में  ऐसी  कोई  कठिनाई  है  परन्तु  हमें  यह
 wa  दिया  गया  है  कि  हम  ऐसा  नहीं  कर  सकते  हैं  जिंस  पर  भी  केन्द्र  वारा  आयोजित  योजनायें

 को  काफी  सीमा  तक  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ।  यत  मेरे  सहयोगी  ने  बार-बार  सभा  को  बताया

 है  कि  यह  राज्य  सरकारों  का  काम है
 ate  वे  यह  जो  हम  शिक्षा  मन्त्रालय  में  अनुभव
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 करते  व्यक्त
 कर  रहे  थे

 कि  जहां  तक  माध्यमिक  और  प्राथमिक  शिक्षा  का  सम्बन्ध  हम
 झपने  झ्रापकों  सलाह  देने  के  अलावा  wa  कार्य  करने  में  बहुत  निःसहाय  पाते  हैं  ।  कौर  जब

 सलाह  के  साथ  धन  नही  होता  है  तो  इसको  स्वीकार  नहीं  दिया  जाता हूं  ।

 थ्री  रमानी  :  प्रदान  के  भाग  में  विशेषकर  स्कूल  अध्यापकों  की  सेवा  की  शर्तों

 के  बारे  मेंਂ  पूछा  गया है
 ।  अतः  ae  केवल  वेतन  के  बारे  में  ही  नहीं  है  ।  ara  अध्यापक  अधिक

 काम  के  बोझ  से  दब  रहा  है  ।  विद्यार्थियों  की  संख्या  जिनको  प्रत्येक  अध्यापक  पढ़ाता  बढ़  गई

 है  ।  कोठारी  आयोग  ने  इस  बारे  में  विशेष  सिफारिश  की  है  ।  क्या  सरकार  ने  इस  पर  विचार

 किया  ह  तथा  कोई  योजना  बनाई  है  और  इसको  क्रियान्वयन  के  लिये  राज्य  सरकारों  की

 रिश  की  है  ताकि  अध्यापकों  पर  क्य  का  भार  कम  हो  जाये  और  शिक्षा  का  स्तर  बढ़े  तथा

 शिक्षकों  को  ate  रोजगार  उपलब्ध  हो  सके  ?  क्या  उन्होंने  राज्य  सरकारों  को  ऐसा  कोई  निदेश

 दिया  है  ?

 श्री  मत  दर्शन  :  मुख्य  प्रश्न  के  उत्तर  में  मैंने  पहले  ही  कह  दिया  है  कि  दिक्षा  ara

 की  सभी  सिफारिशों  जिसमें  यह  विशेष  सिफारिश  भी  शामिल  है  तथा  जिसका  उल्लेख

 नीय  सदस्य  ने  किया  राज्य  सरकारों  के  ध्यान  में  लाया  गया  है  और  उनको  फ़ियान्वित  करना

 उनका  काय  है  ।

 Antiques  with  Private  Collectors

 मै  1053.  Shri  Ram  Avtar  Sharma  :  Sbri  Ram  Gopal  Shalwaje

 Shri  Atam  Das  :

 Will  the  Minister  of  Education  and  Youth  Scrvices  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  some  rare  and  valuable  antiques  are  available  with  the

 private  collectors  in  the  various  parts  of  the  country  but  these  are  not  being  well-preserved
 due  to  shortage  of  funds  ;  and

 (b)  whether  Government  would  give  financial  aid  to  the  collectors  of  such  objects
 so  that  out  National  heritage  could  be  preserved  for  the  benefit  of  Research  Scholais  and
 future  generation ?

 शिक्षा  तथा  gan  सेवा  मन्त्रालय  में
 उपमंत्री  जानकारी  जयपाल  fag)  :

 देश  में  पुरातन  वस्तु ग्र ों  के  बहुत  से  प्राइवेट  संग्रहकर्ता  हैं  किन्तु  सरकार  को  उनके  संग्रह  के

 ब्यौरों  की  जानकारी  नहीं  tate  न  ही  किसी  ने  सरकार  को  सुचित  किया  है  कि  उनके  कब्जे

 में  जो  पुरातन  वस्तुएं  हैं  उनको  घन  की  कमी  के  कारण  भली  भांति  परिरक्षित  नहीं  किया  जा

 सकता  ॥

 पुरातन  वस्तु ग्न ों  के  संग्रहकर्ताप्रों  को
 आर्थिक  सहायता  देने  की  फिलहाल  कोई  योजना

 नहीं  है  ।  राष्ट्रीय  संग्रहालय  की  रसायन  चित्रों  तथा  अन्य  कला  विषयक

 वस्तुओं  के  संबन्ध  में  अथवा  उनके  परिरक्षण  मरम्मत  के  लिए  तकनीकी  सलाह  प्रदान  कर

 रही  है  ।  राष्ट्रीय  संग्रहालय  भी  कला-वस्तुझ्नों  पता  लगाने  में  सहायता  कर  रहा  है  ।

 तीय  राष्ट्रीय  प्राइवेट  संग्रहकर्ताप्रों  के  अपने  रिकार्डों  और  पांडुलिपियों  के

 रासायनिक  माइक्रोफिल्म  तैयार  करने  तथा  मुफ्त  तकनीकी  सलाह  प्रद  न  करके  उनकी
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 उत्तर

 मदद  कर
 रहा  है  ।  सरकार  प्राइवेट  पार्टियों  के  स्वामित्व  वाली  महत्वपूर्ण  पुरातन

 पांडुलिपियों  ।  रिकार्डों  की  खरीद  के  लिए  भी  घन  की  व्यवस्था  की  है  ।

 Shri  Ramavtar  Sharma  :  Just  it  has  been  stated  in  the  reply  that  they  do  not  have

 ‘details  about  the  persons  possessing  antiques  and  the  sort  of  antiques  they  have.  I  want
 '0  know  what  are  the  reasons  for  not  obtaining  this  May  [kaow  whether  no

 one  saught  any  assistance  for  the  preservation  of  such  things  and  if  they  saught  any  assis-

 tance,  whether  that  has  beea  given  to  them  so  far  ?

 दिक्षा
 तथा  युवक

 सेवा  मंत्री  (sto  ao  के ०  करार  ato  जहाँ  तक  पहने

 प्रश्न  का  सम्बन्ध  प्राइवेट  लोगों  से  उनके  पास  जो  पुरातन  वस्तुओं  के  भण्डार  हैं  उनके  विषय

 में  उनसे  घोषणा  करने  के  लिए  कहने  के  बारे  में  भ्र  तक  कोई  वैधानिक  व्यवस्था  नहीं  है  ।  wa

 हमारा  विचार  इस  सभा  में  एक  विधान  पुरःस्थापित  करने  का
 जो  aq  बातों  के  साथ-साथ  उस

 विशेष  बात  को  भी  ग्रसने  में  शामिल  करेगा  जिसकी  ओर  माननीय  सदस्य  ने  सभा  का  ध्यान

 दिलाया  है  ।  जहां  तक  दुसरे  प्रश्न  का  सम्बन्ध  है  जहां  तक  BR  पता  है  प्राइवेट  संग्रहकर्ताश्रों  द्वारा

 सहायता  के  लिए  कोई  पूछताछ  नहीं  की  गई  हे  ।  यदि  पूछताछ  की  जाती  अथवा  निवेदन  किये

 जाते  हैं  तो  मैं  यह  कहने  की  स्थिति  में  नहीं  हूँ  कि  वित्तीय  सहायता  दी  जा  सकती  है  ।  हम  केवल

 झा पट्टी कर रण  तथा  दीप्रीकरण  ग्राही  द्वारा  संरक्षण  आदि  करने  के  सम्बन्ध  में  सलाह  देकर

 नीकी  सहायता दे  सकते  हैं  ।

 Shri  Ramavtar  Sharma  १  When  I  talk  about  antiques  1  mean  ancient  books  also.
 In  Chitrakut,  even  today,  there  is  manuscript  of  Ayodhaya  Kand  of  Ramayana  written  by
 Tulsi  Das.  I  want  to  know  why  the  Government  is  unaware  it  and  if  the  Government
 is  aware  of  it  why.  arrangement  is  not  made  to  preserve  such  things.  We  read  in  the
 newspapers  that  such  things  are  being  taken  away  in  large  number  by  the  thieves  and  are
 being  exported  Government  must  be  knowing  about  it.  May  I  know  what  is  being  done
 to  check  it  and  if  nothing  is  being  done  why  it  is  so  ?

 डा०  के ०  अनार  वी  राव  :  जहां  TH  पहली  बात  का  सम्बन्ध  यदि  माननीय

 सदस्य  इस  विशिष्ट  पांडुलिपि  के  बारे  में  मुझे  ब्यौरा  देंगे  क़ौमें  इस  बात  का  पता  लगाऊंगा  कि

 इस  fata  मामले  में  हम  क्या  कर  सकते हैं  ।

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  :  What  else  we  can  give  ?  We  have  given  the  _  infor-
 mation.

 डा०  ato  के
 श्रार०  ato  राव :  मुझे  गुप्त  जी  की  बात  पर  बड़ा  आइये है  कि  वे

 उस  विवरण के  बारे  में  पूछ  रहे  हैं  जिसकी  qh  श्रावव्यकता  है
 ।

 मुझके  श्रमी  बताया  गया है  कि

 तुलसीकृत  रामायण  के  अयोध्या  मिश्र  की  एक  पुरानी  हस्तलिपि  है  जोकि  बहुत  बुरी  दशा  में  है

 तथा  इस  बारे  में  कुछ  कहने  की  भ्रावइयकता  है  ।  मैंने  कहा  कि  इस  बारे  में  ब्यौरा  देने  की

 कता  है  कि  ag  किस  के  कब्जे  में  कहां  है  are  शादी  शादी
 ।

 तब  मैं  जांच  कराऊंगा और  देखूंगा

 कि  हम  इसके  बारे  में  क्या  कर  सकते  हैं  ।  जहां  तक  गई  पुरातन  वस्तु ग्न ों  का  सम्बन्ध है

 माननीय  सदस्यों  की  भाँति  gh  भी  इस  पर  चिन्ता  है  ।  पुस्तक  वस्तु ग्र ों  की  इस  प्रकार  चोरी

 थौर  उसके  पक्ष  से  निर्यात  पर  हम  बहुत  गम्भीरता  से  सोचते  इसलिये  जैसा  मैंने  कभी

 li
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 हमारा  इस  सभा  में  एक  विधान  पुरःस्थापित  करने  का  प्रस्ताव  मैं  नहीं  जानता  यह  इस  सत्र  में

 संभव  होगा  अथवा  मैं  प्रगति  ओर  से  पूरा  प्रयत्न  करूंगा  ।  यह  विधान  इस  प्रश्न  पर  विस्तार

 से  विचार  इसमें  कठोर  दण्ड  की  व्यवस्था  होगी  ate  जहाँ  तक  निर्यात  का  सम्बन्ध  है  इस

 बारे  में  इसमें  उचित  saa  इसमें  कला  की  वस्तु ग्र ों  शादी  के  प्राइवेट  व्यापारियों  के

 लाइसेंसी  करण  तथा  रजिस्ट्रीकरण  के  बारे  में  भी  विचार  किया  हमें  अदा  है  कि  जब

 नया  विधान  पुरःस्थापित  पारित  तथा  कार्यान्वित  किया  तब  इस  समस्या  को  हल  करने  के

 लिए  कुछ  कारगर  काय  ग्राह्य  किया  जायेगा  |

 Shri  Ram  Gopal  Shalwale  Shri  Sheikh  Abdulla  has  sold  many  old  manuscripts  of

 Sanskrit  of  Kashmir  to  the  foreigners

 aft  बलराज  दाप  इस  बात  पर  क्यों  हंस  रहे  वद संजय  बोल  रहे  हैं  ग्रोवर

 दात-प्रतिशत  सत्य  बोल  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  उन  लोगों  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  जो  यहां  भ्र पने  पक्ष  के  सेन  में

 नहीं  बोल  सकते  ।

 Shri  Ram  Gopal  Shalwale  Shri  Sheikh  Abdulla  has  sold  the  Sanskrit  literature
 J  want  to  know  what  efforts  the  Government  have  made in  large  volume  to  the  foreigners.

 to  protect  and  preserve  the  Brahman  Granthas  and  other  Granthas  of  the  Raghunath

 Mandir  which  are  written  on  Bhoj  Patra?  Ifno  efforts  have  been  made,  will  they  make

 any  effort  ?

 Two  years  back  Prof.  Sher  Singh  assured  in  this  House  that  Government  will  make

 efforts  to  procure  the  letters  exchanged  between  Swami  Dayanand  Saraswati  and  famous

 revolutionary  Shyamji  Verma  I  want  to  know  what  success  you  have  achieve  ॥  this

 matter

 To  ato  के ०  कार  Ato  राव  मैं  मामले  की  जांच  करूंगा  |

 श्री  जि०  मो०  विस्वास :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रदान  है  ।  श्राप  उन  के

 dara  में  प्रदान  पूछने
 की

 अनुमति
 कसे

 दे  रहे  हैं
 जो

 यहां  नहीं  ar  सकते  ak  अपने  समर्थन में  नहीं

 बोल सकते  ।

 gene  महोदय  :
 मैं  पहले  ही  कह  gerd  कि  नाम  लेकर  उनका उल्लेख  न  किया

 जाय े॥

 श्री  जि०  मों०  विस्वास
 :  यह  एक  ऐसे  व्यक्ति  के  प्रति  आक्षेप  जो  यहां  नहीं  है  ।  सदस्यों

 गे  विरोध  करने  दीजिये  लेकिन  आपको  इसकी  अनुमति  नहीं  देनी  चाहिये  ।

 श्री  श्रटल  बिहारी  वाजपेयी
 :  ag  कोई  व्यवस्था  का  sea  नहीं  है  ।

 श्री  जि०  मो०  विस्वास
 :  मैं  श्री  शेख  अब्दुल्ला  का  सेन  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 लेकिन  यह

 एक
 झ्राक्षेप  i

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta
 has  é¢al

 National  activities
 He  has  taken  the  responsibiliy  to  support  all  anti-
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 श्री  जि०  ato  बिस्वास
 :  हम  जनसंघ  को  इम  सदन  का  राजनीतिक  प्रयोजनों  के  लिये

 प्रयोग  करने  की  अनुमति  नहीं  देंगे  ।.  e  )  ।

 श्री  weet  बिहारी  वाजपेयी  :  आपकी  तरह  हम  भी  यहां  राजनीतिक  कार्य  के  लिये

 श्राप  इस  प्रकार  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  उठा  सकते  |  eon

 श्री  जि०  ato  बिस्वास  :  श्री  दौर  wera  जनसंघ  के  लोगों से पे  ग्रीक  देश-भक्त  हैं

 यदि  श्राप  ऐसी  चर्चा  की  अनुमति  देंगे  तो  इससे  देश  में  साम्प्रदायिक  संकट  हो  wast

 पुरातन  वस्तुद्नों  से  कोई  संगनना  नहीं  है  ।

 Shri  Ramayatar  Shastri  He  has  no  right  to  say  that  there  is  no  patriot  except
 him

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta :  Mr.  Speaker,  when  we  speak  against  Naxalites  when  they
 raise  trouble  and  burn  the  National  flag,  or  when  Shiekh  Abdulla  indulges in

 wrong  activities then  these  people  accept  it.  All  of  them  are  anti-national.

 Mr.  Speaker  I  draw  the  attention  of  the  hon  Member  before  raising  the  point
 of  order  that  why  he  is  referring  to  individuals  by  name

 Shri  Bhogendra  Jha  Mr.  Speaker,  you  kindly  expunge  it

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  इसे  कार्यवाही  से  निकाल  दिया  जाये  ।

 थी  fo  मो०  विस्वास  इसे  कार्यवाही  से  निकाल  दिया  इसे  कार्यवाही  में  लियां

 यदि  उनके पास  कोई  प्रमाण  हो  तो  वे  उसे  गृह-कार्य  मन्त्रालय  के  सामने  प्रस्तुत  कर  दें

 गरे
 में  जांच  होने  दी  जाये  ।

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  हम  इस  चुनौती  को  स्वीकार  करते  हम  इसे  सिद्ध

 कर  देंगे  |

 थी
 west  बिहारी  वाजपेयी  :  हम  किये  जाने  का  समर्थन  करते  हैं  ।

 श्री  बल
 राज  मधोक  :  जब  श्री  शेख  अब्दुल्ला  काश्मीर  के  मुख्य  मन्त्री  थे  oe

 )  ।

 meas  महोदय  :  इसे  कोताही  में  शामिल  नहीं  किया  जायेगा  ।

 श्री  बलराज  मधोक  ee

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  Mr.  Speaker,  who  started  this  issue?  May  I  know
 whether  the  name  of  Shri  Shiekh  Abdulla  cannot  be  mentioned  in  this  House  If  the
 insinuation  is  wrong,  the  hon.  Minister  can  refute  it  Si  ce  when  these  people  have  become
 he  supporters  of  Shri  Sheikh  Abdulla

 oe  Se  a

 अऋ कार्यवाही  बातचीत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।

 **Not  recorded
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 श्री  जब  किसी  ऐसे  व्यक्ति  के  विरुद्ध  श्रारोप  लगाये  जाते  हैं  जो  यहां  अपने
 पक्ष  के  सेन  नहीं  बोल  सकता  तो  श्राप  स्वयं  उसपर  आपत्ति  करते  हूँ  |

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  :  Mr.  Speaker,  our  friends  here  daily  abuse  Birla  and  Tata

 Stri  J.  M.  Biswas  :  These  people  are  ruining  the  country

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  Mr.  Seikh  Abdulla  is  ruining  the  country  in  collusion
 with  the  Communist  Party.  ह  It  is  their  conspiracy

 Shri  Atal  Bihari  Vafpayee  :  Mr.  Speaker,  you  might  be  that  these
 people  put  insinuations  against  General  Kariappa  and  Shri  Sankaracharya  when  they  were
 not  in  this  House,  but  today  these  people  have  become  the  supporters  of  Shri  Sheikh

 Abdulla.
 There  will  be  one  Rule  for  all

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  These  people  talk  against  Birla,  Tata  and  Sankaracharya,
 These  people  have  different  standards.  These  people  always  support  anti-national  activities

 This
 is  a  wrong  thing.

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  :  Mr.  Speaker,  just  Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  asked
 that  since  when  the  Marxist  Communist  have  become  the  supporters  ot  Shri  Sheikh  Abdulla,
 These  people  become  his  supporters  since  China  became  friend  of  Pakistan.

 Shri  Bhogeadra  Jha  :  We  became  supporter  of  Shri  Sheikh  Abdulla  at  the  time

 when  he  didnot  allow  Muslim  League  to  come  up.  Then  they  were  traitor.  When

 Maharaja  Hari  Singh  ran  away,  then  Shri  Shiek  Abdulla  faced  Pakistan  with  arms,

 श्री  स०  कुदु  हम  करियप्पा  शेख  अब्दुल्ला  शादी  सभी

 के  बारे  में  पुछ  सकते  हैं  और  इसे  कोई  नहीं  रोक  सकता  |  यह  आजाद  देश  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  लक प्पा  ।

 श्री  क०  लक प्पा  :  हमारे  महान  देश  की  परम्परा  कौर  संस्कृति  को  बताने  वाली  इन

 तथा  मूल्यवान  पुरातन  वस्तुद्नों  के  बारे  में  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि.इस  सरकार  ने  भूतपूर्व  शासकों

 तथा  महाराजाओं  के  पास  उपलब्ध  इन  सुलभ  तथा  मूल्यवान  पुरातन  वस्तु ग्न ों  का  संग्रह  करने

 के  लिये  क्या  उपाय  किये  हैं  और  क्या  सरकार  का  विचार  इन  तथा  मूल्यवान  पुरातन

 बस्तियों  को  प्राप्त  करने  कौर  उनका  संरक्षण  करने  के  लिये  भूतपूर्व  शासकों  तथा  महाराजाओं  के

 घरों  पर  छापा  मारने  का  जानना  चाहता  हैँ  क्या  सरकार  महान  भारत  की  संस्कृति  कौर

 परम्परा  की  रक्षा  करने  के  लिये  इन  सुलभ  तथा  मूल्यवान  पुरातन  वस्तुओं  के  संग्रह  के  संबंध  में

 बीज  कोई  विधान  ला  रही  है  ?

 डा०  alo  के०  xo  ato  राव  :  जेसा  मैंने  थोड़ी  देर  पहले  सभा  को  हम  ऐसीਂ

 कार्यवाही  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  देश  में  सभी  व्यक्ति  चाहे वे
 राजा  हों  अथवा  भूतपूर्व

 राजा  या  यदि  उनके  पास  पुरातन  वस्तु ग्न ों  प्रथ वां  कला  are  की  ग्न्य  मूल्यवान  वस्तुएं

 वे  उनकी  घोषणा  करें  कौर  इससे  हमें  पता  चल  जायेगा  कि
 पुरातन  वस्तुओं  के  रूप  में  देश
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 के  पास  कुल  कितना  धन  हो  at  किस  पास  हो  तथा  उनके  संरक्षण  कै  लिये  उनके  द्वारा  क्या

 किया  जा  रहा

 feat  बंगाल  में  हथियार  तथा  गोला-बारूद  का  बरामद  होना

 +

 #1054  श्री  सीताराम  कैसरो  श्री  दे०  जमात

 श्री  श्रोंकार  लाल  बैरवा  भी  श्रीगोपाल  साबू

 श्री  समर  गुह

 बया  गृह-किये  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1970  के  दूसरे  पखवाड़े  में  कलकत्ता  में  विभिन्‍न  भागों  से r  बड़ी  मात्रा  में

 बम  तथा  गोला-बारूद  बरामद  किया  गया
 है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया है
 कौर  सम्बन्धित  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कया

 वाही  की  गई  है
 ;

 क्या  सरकार  ने  हथियारों  कौर  गोला-बारूद  के  जाने  के  स्रोत  की  जांच  की  है
 और

 पशिचम  बंगाल  में  हथिया  गोला-बारूद  के  निर्माण  श्रौर/श्रथवा  चोरी  छिपे  उनके

 लाये  जाने  को  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  कया  कायंवाही  की  है
 ?

 गृह-कार्य  मन्त्री  यशवंत  राव  से  एक  विवरण  सभा-पटल  पर

 रखा  जा  रहा  है  ।

 विवरण

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  प्राप्त  जानकारी  के  अनुसार  16  1970  से  लकर

 31  मान  1970  तक  पुलिस  द्वारा  कलकत्ता  में  377  44  भरकर  तथा  600  राउंड

 बारूद  बरामद  किया  गया  था  कौर  पकड़ा  गया  377  बमों  में  तीन  पेट्रोल  बम  थे  ale

 एक  ऐसा  समभा  जाता  हो  कि  बरामद  किये  गये  सारे  बम  देश  में  निमित  इन
 वस्तुंश्रोंਂ

 को  बरामद  करने  के  सम्बन्ध  में  कई  व्यक्तियों  at  गिरफ्तार  किया  गया  है  और  स्रोत
 को

 लगाने  के  संबंध  में  जांच  चल  रही  है
 ।

 पघा  Sitaram  Kesri .  The  hon.  Minister  has  stated  in  the  statement  placed  with  the

 reply  of  the  Question  that  377  foreign  made  bombs  have  bcen  recovered.  The.  Police

 Commissioner,  Shri  B.  K.  Sen  gave  a  statement  before  the  Pressmen  on  23rd  March,  in

 which  he  has  stated  that  besides  bombs  pipe  gun  and  pant  pocketed  pistols  have  been

 recovered  Therefore  I  want  to  know  whether  you  have  seized  any  bomb  manufacturing

 Centre  also?  We  come  to  know  from  the  newspapers  that  there  is  in

 Calcutta  these  days.  If  you  have  seized  any  such  centre,  whether  you  have  come  to
 know

 that  who  are  the  bomb  traders  ?

 श्री  यद्चवन्त राव  चव्हाण  :  जहां  तक  ब्यान  जानकारी  का  प्रशन  इसको  संबंध

 16  are  site  मार्चे  के  बीच  बरामद  हुए  माल  से  यह
 सामान  वह  है

 जो
 केवल

 15  दिनों

 में  बरामद  gar  |
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 यह  सच  है  कि  यह  सामान  usa  के  विभिन्‍न  भागों  विशेषकर  कलकत्ता  दहर  कौर

 उसके  खास-पास  के  क्षेत्र  में  पाया  गया  था  ।  मैं  सोचता  हूँ  इस  प्रकार  का  सामान  बरामद  करने

 के  लिए  एक  अभियान  चलाना  चाहिये  ।  आज  तक  हमें  कोई  बम  निर्माण  करने  वाले  कारखाने  का

 पता  नहीं  चला  हैं  ।  ऐसा  पता  चलता  है  कि  यह  कायें  एक  से  अधिक  स्थानों  पर  किया  गया

 कयोंकि  यह  बहुत  विस्तृत  रूप  से  उपलब्ध  है  ।  मेरे  विचार  से  ऐसे  विस्तृत  सामान  के  Ala  का  पता

 लगाने  के  लिये  एक  विशेष  अभियान  झावण्यक  है  ।

 श्री  स०  क्या  कुटीर  उद्योग  जैसा  कोई  उद्योग  चल  रहा  है
 ?

 श्री  दाव  राव  चव्हाण :  ऐसा  ही  मालूम  पड़ता  है
 |

 Shri  Sitaram  Kesri  :  In  your  statement  he  has  stated  that  some  people  have  been

 apprehended.  The  same  Police  Commissioner  had  said  that  the  two  hundred  detenue  who  were

 apprehended  earlier  have  again  been  arrested ;  then  may  I  know  whether  those  who  have
 been  arrested  belong  to  a  particular  political  party,  so  as  to  find  as  to  which  are  the  people
 of  that  party  who  have  been  indulging  in  these  anti-national  activities  of  producing  bombs  ?
 Is  there  any  particular  party  to  which  they  belong  ?

 श्री  aaa राव  चव्हाण  :  मैं उन  व्यक्तियों  के  बारे में  कोई  wa  उत्पन्न  करना  नहीं

 चाहता  जोकि  पकड़े  गये  छोड़  दिये  गये  थे  तथा  फिर  पकड़े  गये  क्योंकि  इस  बारे  में  मेरे  पास

 कोई  जानकारी  नहीं  जिन  25  व्यक्तियों  के  बारे  में  जांच  की  जा  रही  वे  इस  विशिष्ट  मामले

 से  संबंधित  हैं  ।

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त
 :

 वे  किस  दल  से  संबंघित  हैं  ?

 शी  यथावत  राव  चारा  :  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  राजनीतिक  उग्रवादी  हैं

 )  |

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  The  hon.  Home  Minister  is  deliberatly  not  giving
 Actually,  they  are the  names  of  those  persons  who  are  connected  with  the  bomb  case.

 those  very  naxalites  from  whom  bombs  have  been  recovered.  I  would,  therefore,  like  to

 know  whether  after  the  President’s  Rule,  the  Government  would  install  a  formal  inquiry
 against  these  Communist  and  would  punish  those  who  are  found  in  possession  of  bombs  ?

 May  I  know  whether  he  is  contemplating  to  impose  a  ban  on  Communist  Party  ?

 थी  यशवंत राव  चारा  :  जो  लोग  बम  बना  रहे  हैं  या  इस  कार्य  से  संबंघित वे
 किसी  भी  दल  से  संबंधित  हम  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  करेंगे  ।

 श्री
 समर  यह  सत्य  है  कि  संयुक्त  मोर्चा  सरकार  के  13  मास  के  हासन-काल

 में  केवल  100  नहीं  बल्कि  पश्चिम  बंगाल  में  बम  विस्फोट  की  हजारों  घटनायें  हुई  ?  यदि  तो

 क्या  यह  सच  है  कि  संयुक्त  मोर्चा  के  शासन काल  में  कोई  नई  कार्यवाही नहीं  की
 गई

 क्योंकि

 गृह-कायें  मन्त्रालय  ने  यह  सोचा  कि  यह  कार्य  लोगों  के  अपने  उद्देश्य  के  लिये  लोगों  के  ही  आंदोलन

 का  एक  भाग  यह  क्रान्तिकारी  asters  था  ?  यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  16  मान  के  बाद

 sire  द्वारा  प्रतिदिन  सैंकड़ो  बम  hah  गये  ?  क्या  यह  भी  सच  है  कि  प्रेजीडेंसी  कालेज  की

 शाला  तथा  कई  अन्य  कालेज  बम  बनाने  के  छोटे-छोटे  कारखाने  पाये  तथा  क्या  यह  भी  सच
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 है  कि  इनमें  से  कुछ  बम  तो  पाकिस्तान  से  भी  प्राप्त  किये  गये  थे  ?  मेरे  पास  जानकारी  तो  है  परन्तु

 मैं  उसे  प्रगट  नहीं  करना  चाहता  .  -  ।  यदि  वे  इंकार  करते  तो  मैं  उन्हें यह

 जानकारी  दे  दूँगा  ।  पश्चिम  बंगाल  को  वहाँ  रहने  वालें  लोक-तन्त्रिका  व्यक्तियों  के  लिये  शांतिपूर्ण

 व्यवस्थित  तथा  सुरक्षित  रखने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ताकि  वे  लोग  वहाँ

 शान्तिपूर्ण  तथा  कानून-पूर्ण  वातावरण  में  रह  सकें  ?

 श्री  यशवंत  राव  चव्हाण  मैं  भी  ad  कहना  चाहूँगा  ।  मैं  यह  तो  गारंटी  से  नहीं  कहता

 ate  न  ही  कहूंगा  कि  पाकिस्तान  से  कुछ  नहीं  भ  रहा  है  यदि  माननीय  सदस्य  के  पास  कोई

 जानकारी  है  तो  वह  बड़ा  विश्वास  रख  करमूल  बतादें  क्या  मैं  उन्हें  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  मैं

 अवद्य  ही  उसकी  जांच  कराऊंगा  ।  वह  चाहते  थे  कि  मैं  इस  सम्बन्ध  में  अपना  मत  दूं  ।  मैंने  हरनेक

 बार  कहा  है  कि  वहां  स्थिति  पूरी  तरह  बिगड़  चुकी  है  ;  कौर  ही  wa  वह  अवसर  आ

 गया  है  कि  हम  इस  मामले  की  जड़  में  जायें  और  यदि  संभव  हो  तो  हम  उसमें  सुघार  करें  ।  राज

 भी  हमने  एक  घटना  के  बारे  में  सुना  है  जोकि  प्रेजीडेन्सी  कालेज  तथा  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  में

 घटित  हुई  है  ।  विश्वविद्यालयों  के  श्रीमती  ही  एक  गम्भीर  समस्या  बने  हुये  हैं  द्रोह  मेरे  विचार

 इस  बारे  में  qa  शिक्षा  मंत्री  से  विचार-विमान  करना  होगा  कि  इस  मामलें  में  कार्यवाही  करें  ।

 तो  यह  परम्परा  है  कि  पुलिस  विश्वविद्यालय  के  भ्र हमा ते  में  प्रवेश  नहीं  करती  ।  ara  मैं

 जादवपुर  विश्वविद्यालय  के  बारे  में  प्रश्नों  के  उत्तर  देने  जा  रहा  तथा  मैं  कलकत्ता  विश्वविद्यालय

 के  बारे  में  अपनी  कठिनाइयाँ  स्पष्ट  करूंगा  ।  मैं  इसे  बिल्कुल  मानता  हूं  कि  कुल  विश्वविद्यालयों  के

 wera  ऐसे  स्थान  बनते  जा  रहे  हैं  जहाँ  उग्रवादी  अपनी  गतिविधियां  रहे  हैं  और  हमें  इसकी

 att  ध्यान  देना  है  ।  सर्वाघिक  महत्वपूर्ण  मामला  जिस  पर
 हमें  ध्यान  देना  है  वह  यह  है  कि  कुछ

 अत्याधिक  प्रतिभाशाली  छात्र  भी  गतिविधियों  में  शामिल  हो  रहे

 हो  समर  गुह :  पुलिस  ने  कुछ  स्टेनगनें  कौर  ब्रेनगनें  भी  पकड़ी  कौर  ये  समाचार

 अ्रखबारों  में  छपे  हैं  !  बया  ये  समाचार  सही  हैं  ?

 ait  यशवंत  राव  चव्हाण  :  जहाँ  तक  मेरी  जानकारी  है  कोई  स्टेनगन  या  ब्रिटेन  नहीं

 बरामद  की  गई  है  ।

 शी  दे०  ध्वनित :  बमों  की  बिक्री  पश्चिम  बंगाल में  बाजार  द  है  तथा  इन  बमों को

 झगड़ों  तथा  अपराघ-कार्यों  में  स्वच्छन्दता  से  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  है  ।  इसके  भ्र ति रिक्त  कलकत्ता

 तथा  इसके  उपनगरीय क्षेत्रों  में  बम  बनाने के  हजारों  कारखानों  ने  जन्म  ले  लिया  है  ।  क्या

 मैं  जान  सकता  हूँ  कि  ऐसे  अवैध  व्यापार  के  लिये  बमों  के  निर्माण  के  लिये  आवश्यक  इतनी

 ary  इतनी  मात्रा  में  कहाँ  से  उपलब्ध  होती  है  ?

 श्री  manda  चारा  :  इस  विशिष्ट  मामले  पर  बड़े  ही  ध्यान  से  विचार  किया  जा

 रहा  है  तथा  इसकी  जांच  की  रही  है  थ्रोट  इस  बारे  में  एक  सामान्य  निष्कर्ष  तो  यह  भी

 निकाला  जा  सकता  है  कि  देश  में  बनाये  गये  बमों  में  इस्तेमाल  होते  वानी  कुछ  बिरद-सामग्री  ऐसी

 है  जोकि  प्रौद्योगिक  तथा  निर्माण  कार्यों  इरादी  के  लिये  उपलब्ध  हैं  तथा  इनमें  से  कुछ
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 तो  आघार-भूत  सामग्री  है  ।  हमें  इस  मामले  की  जांच  करनी  पड़ेगी  परन्तु  इस  बारे  में  यह  एक

 प्रारम्भिक संकेत  है

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  :  Whether  it  is  ture  that  lately,  there  was  a  news  in  the
 press  that  the  CP(M)  there  had  issued  a  circular  to  its  members  giving  instructions  as  to
 how  and  where  such  Bombs  should  be  dropped  ?  Also  I  want  to  know  whether  such  small
 bomb  factories  are  running  under  the  patronage  and  shadow  of  certain  police  staff ?
 Secondly,  as  regards  the  bombs  and  other  ammunition  recovered,  whether  those  include
 foreign  made  bombs  and  other  arms  ?  || ह  so,  to  which  countries  do  they  belong  ?

 श्री  यद्दवन्त  राव  चव्हाण :  पहले
 me  उत्तर  में

 तो मै ंयह  कह  सकता हूँ  कि  मुझे

 इस  मामले  की  विशिष्ट  जानकारी  नहीं  परन्तु  शायद  वह  hag  संकेत  दे  रहे  हैं  कि

 किन-किन  दृष्टिकोणों  से  जांच  कार्य  किया  जाना  चाहिये  ।  हम  उसी  दृष्टिकोण  को  लेकर  जांच
 करेंगे  ?

 जैसा  कि  मैंने  कहा  है  कि  कितनी  भी  विस्फोटक-सामग्री  हमें  मिली है  ag  किसी  एक  प्रकार

 की  नहीं  है
 ।

 ऐसा  लगता  है  कि  वह  हाथ
 की  बनाई  गई--देश में  ही  बनी  जैसी  हैं  ।  कोई  कह

 सकता  है  कि  यह  तो  एक  प्रकार  ग्रामीय  उद्योग-सा  है  ।

 थ्री  शिकार  सुपकार  :  क्या  जानते  हैं  कि  गत  एक  वह  में  बम  की  कीमत  दो

 रुपये  प्रति  बम  की  दर  से  घट  गई  है
 ?

 श्री  यथावत  राव  चब्हारण  :  मैंने  बमों  के  बाजार-भाव  पर  विचार  नहीं  किया

 थ्री  बिश्वनाथ  राय  :  कया  पश्चिम  बंगाल  में  बरामद  किये  गये  बमों  की  सामग्री  सामान्यतः

 बमों  का  निर्माण  करने  वाली  सामग्री  से  कुछ  मिलती-जुलती  है  ?  क्या  मैं  यह  भी  जान  सकता हूं

 कि  क्या  ये  बम  किसी  एक  व्यक्ति  या  किसी  समूह  द्वारा  बनाये  जाते  हैं
 ?

 att  यशवंत  राव  चन् हारा  :  जहां  तक  समानता  का  प्राप्त  मूल  रूप  में  तो  कुछ  समानता

 है  ।  इसका  ag  ae  नहीं  कि  ये  एक  ही  स्थान  पर  बनाये  जाते हैं
 ।  ऐसा  लगता  है  कि  शायद

 इनके  निर्माण  में  एक  जसा  तकनीक  ही  काम  में  लाया  गया  हो  ?

 जहां  तक  व्यक्ति  तथा  किसी  दल  का  संबंध  इन  विषयों  पर  तो  जाँच  की  जायेगी  ।  इस

 समय  तो  मेरे  पास  ऐसी  कोई  जानकारी  नहीं  है  जिसके  श्राघार  पर  मैं  ऐसे  ही  किसी  दल  का  नाम

 लें  सकूँ ।
 ad

 अल्प  सुचना  जाने

 SHORT  NOTICE  QUESTION

 वयस्क  के  निर्यात  के  लिए  जापान  के  साथ  करार

 झਂ  सु०  प्र०्  20,  श्री  एस०  कार  दामानी :
 श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल  :

 sit  एस०  एम०  कुष्णा  :

 कया  बेहोशी  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 यह  सच  [  कि  हाल  में  sae  का  बड़ी  मात्रा  में  निर्यात  करने  के  लिए

 नागपाल  के  साथ  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  हुए  हैं  ;

 is
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 क्या  है  ; यदि  तो  उनका  ब्यौरा

 क्या  सरकार  ने  आस्ट्रेलिया के  साथ  जापान  द्वारा
 किये  गये  करारों  के  बारे

 में

 जानकारी  प्राप्त  कर  ली  हैं  ;  भर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 चेदेक्षिक  व्यापार  मंत्री  ब०  :

 एक  विवरण  सम्बद्ध  ह ै।

 कौर  जी  हां  ।  लौह  वयस्क  सप्लाई  करने  के  लिये  जापान  का  श्रास्ट्रलिया

 से  एक  लम्बे  समय  का  करार  हुए  इन  करारों
 की

 शर्तें
 और

 मुल्य  भिन्न-भिन्न  करारों  में

 भिन्न-भिन्न  हैं  ।  औसतन  आस्ट्रेलिया  से  जापान  को  प्रतिवर्ष  400  लाख  मीट्रिक  टन  लौह  वयस्क

 सप्लाई  होगा  तथा  इनकी  समय  सीमा  7  से
 15

 वर्ष  तक  है  ।

 विवरण

 खनिज  तथा  व्यापार  निगम  के  प्रत्यक्ष  श्री  अनार  कार  बहल  के  नेतृत्व  में  एक

 प्रतिनिधि  मंडल  ने  3  1970  को  जैपनीज  स्टील  चौकियों  के  साथ  कुल  717  लाख

 टन  लौह  वयस्क  का  करार  किया  |  करार  का  ब्यौरा निम्न  प्रकार है  ।

 बेला  हिला  करार  :

 1971-74  में  विद्याखापटनम  के  श्रांत  रिक

 पत्तन  से  निर्यात  147  लाख  टन

 ा  Qn  >  fi सशहाश्वा प 197  4-00  TERN  G4  टीम के  बाहा

 पत्तन  से  निर्यात  464  लाख  टन

 वि  es

 613  लाख  टन

 मूल्य
 467  करोड़ रुपये

 कलकत्ता  एवं  काकीनाडा

 से  लादा  जाने  वाला  बाराजमाडा

 बेल्लारी  ध्रस्यक  समेत  समा क्षारीय  लोह

 अयस्क

 1970-71  35  लाख टन

 1071-72  35  लाख  टन
 acme

 70  लाख टन

 arg
 49  करोड़ रुपये
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 मद्रास  तथा  भ्रष्ट  छोटे  पत्तनों से  जाने

 बाला  बेल्लारी  aes  1९५.  का  उच्च  स्तरीय

 लौह  अयस्क

 1970-74  34  लाख  टन
 कना ve  हा  oe

 मूल्य  26.2  करोड़  रुपये

 इस  के  अतिरिक्त  1970  में  2.4  करोड़  रपये  के  3,00,000  टन  मैगनीज  अयस्क  का

 निर्यात  करने  का  करार  भी  किया  गया  है  ।

 श्री  एस०  कार  दामानी  :  यह  पहला  अवसर है  कि  UFo  एम०  elo ०  सी ०  ने  इतनी

 प्रतीक  मात्रा  तथा  इतनी  लम्बी  अवधि  का  करार  किया  है  ।  दिये  गये  ब्यौरे  से  स्पष्ट  होता है

 कि  इससे  जापानी  इस्पात  मिलों  को  लाभ  रहेगा  क्योंकि  उन्हें  लौह-ग्रयस्कों  की  सप्लाई  9  वर्ष  तकਂ

 इसी  मूल्य  पर  मिलेगी  ।

 मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहूँगा  कि  इतनी  लम्बी  अवधि  का  करार  करने  से  पूर्व  क्यां

 इस  सम्बन्ध  में  सर्वेक्षण  किया  गया  था  कि  aaa  दस  वर्षों  में  मूल्यों  का  रुख  क्या  होगा  ?

 यदि  तो  उसके  बया  निष्कर्ष  निकले  हैं  ?

 कया  यह  सत्य  है  कि  बेला  डिला  अयस्क  के  मूल्यों  में  गत  दो  वर्षों  में  10  प्रतिशत  की  वृद्धि

 हुई  है  ?  झ्रयरक  की  इंस  लागत  में  ane  9  वर्षों  के  दौरान  कितनी  वृद्धि  होगी  ?  क्या  अयस्क  की

 लागत  की  व्रृद्धि  के  बारे  में  कोई  अनुमान  लगाया  गया  है  ।  लौह-वयस्क  का  आयात  गैर  सरकारी

 कम्पनी  करती  बया  इंस  बारे  में  गर  सरकारी  कम्पनी  से  भी  विचार  विमानों  किया  गया  था

 तथा  क्या  उसे  भी  इतनी  लम्बी  अवधि  के  करार  में  भागीदार  होने  कों  कहा  गया  था  ?  यदि

 तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हैं  ?  इस  लम्बी  श्रवंधघि  के  करार  के  कारण  हमाराਂ

 मैंगनीज  अयस्क  का  निर्यात  समाप्त  हो  जायेगा  ।  मैंगनीज  अयस्क  के  निर्यात  के  लिये  इतनी

 ही  लम्बी  अवधि  का  करार  करने  के  लिये  जापान  के  साथ  जो  कि  मैंगनीज  वयस्क  का  भारी

 मात्रा  में  खरीददार  भी  कोई  प्रयास  या  विचार  विमश  कियां  गया  ar?

 अन्त
 में  मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  कया  इस  लम्बी  अवधि  वाले  करार  से

 जापान  को  हमारा  निर्मित  बढ़ेगा  ;  यदि  तो  इसमें  किस  सीमा  तक  वृद्धि  होगी  ?

 श्री ब्र ०  रा०  भगत  :  माननीय  सदस्य  ने  पांच  प्रश्न  पूछे  हैं  ।  पहले  तों  उन्होंने  यह  पूछा है

 कि  कया  यह  पहला  अवसर  है  जबकि  इतनी  लम्बी  का  करार  किया  गया  यद्यपि  यह  इतनी

 बड़ी  मात्रा  वाला  तथा  इतनी  लम्बी  अवधि  वाला  विशिष्ट  करार  अपने  ढंग  का  पहला  करार

 तथापि  यह  केवल  पहला  ही  अवसर  नहीं  है  जबकि  इस  देश  अथवा  अन्य  किसी  देश  द्वारा

 ques  सम्बन्धी  tat  करार  किया  गया  हो  ।  इससे  qa  भी  किरीबुरनਂ  खात  के  विकास  के  लिये

 2  करोड़  टन  के  बैलाडिला  खानों  के  विकास  के  लिये  8  करोड़  टन  के  करार  की  योजना

 बनाई  weet  ।  इस  करार  के  एक  भाग  को  गत  कुछ  वर्षों  के  दौरान  पुरा  कर  गया  है  ।

 जहां  तक  बेलाडिला  का  सम्बन्ध  ब्यौरे  से  पता  चल  सकता  है  कि  कुल  जितने  करार  किया

 गया  उसमें  से  613  लाख  टन  माल  ama 9  वर्षों में  वष॑
 1980  तक  सप्लाई कर  दिया
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 27  चल  1892  (  )  मौखिक  उत्तर
 मामा

 जायेगा  ।  मत  यह  कोई  नया ही  करार  नहीं है  ।  यह  पिछले  ही  करार  के  संदर्भ  में  है  यद्यपि  इसमें

 कुछ  नया  ब्यौरा  तथा  कुछ  नई  बातें  शामिल हैं
 |

 इसके  पश्चात्‌  माननीय  सदस्य  ने  विषव  में  मूल्यों  के  उतार-चढ़ाव  के  बारे  में  पूछा  इस

 अन्तर  मंत्रालय  समिति  की  बैठकों  में  में  लम्बी  अवधि  के  करार  उसके  लाभ-हानि  इरादी  विषयों

 पर  विचार  किया  गया  था  ।  इस  पर  मन्त्री  मण्डल  ने  पुरी  तरह  से  विचार  किया  था  ।  ऐसे  करारों

 में  लाभ-हानि  का  ध्यान  रखा  जाता  है  ।  जेसा  कि  सभा  को  मालूम  है  कि  लोहे  की  खानों  में  भारी

 घनसाली  लगी  हुई  हैं  ;  जब  तक  बाजार  के  रूख  का  सुनिश्चय  न  कठिनाई  यह  होगी

 कि  झ्रापका  सारा  पंजी  निवेश  लाभ  सिद्ध  हो  सकता  है  ।  भराने  वाले  वर्षों  के  दौरान  मूल्य

 होंगे  तथा  जो  मुल्य  ae  सप्लायरों  को  दिये  गये  हैं  जापान  को  भी  इतनी  ही  बड़ी  मात्रा  में

 सप्लाई  होती  है  उनके  सर्वेक्षण  तथा  लम्वी  भ्रांति  तथा  बड़ी  मात्रा  वाले  पूँजी  निवेश  और  उनके

 हानि  कर  सिद्ध  होने  से  बचाव  की  श्रावद्यकता  जैसे  सभी  प्रश्नों  पर  विचार  गया  है  ।  मैं

 सभा  को  याद  दिलाता  हूँ  कि  जब  देतारी  खानों  के  विकास  का  काम  हाथ  में  जा  रहा

 तो  माननीय  सदस्यों  ने  इस  बात  पर  चिन्ता  व्यक्त  की  क्या  प्रदीप  पत्तन  का  जिस  पर  इतनी

 धन  राशि  at  की  जा  रही  उपयोग  भी  किया  जायेगा  या  नहीं  ;  a  सभा  ने  इस  सबंध  में

 एव  लम्बी  भ्र वधि  के  करार  की  सांग  की  थी  ।

 ~
 हमने  जो  क  छ  किया  है  ona  पूंजी  निवेश  तथा  अपन  हितों  की  रक्षा  के  लिये  किया

 है  ।  हमने  लम्बी  शारवती  तक  मूल्यों  के  cal  तथा  अन्य  बातों  सहित  प्रभी  पतलूनों  पर  विचार

 किया है  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  वह  अपनी  निराधार  कहानियों  से  हमें  करायें  नहीं  ।

 श्री  ब०  रा  भगत :  न  मुझे  किसी  व्यक्ति  को  डराने  की  आदत  है  और  न  मैं  —

 टिप्पणी  करता  हूं  ।  मैं  तथ्यों  पर  आधारित  बात ही  कहता  हूं  ।

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  उनके  अपने  कोई  विचार  नहीं  हैं  तथा  वह  नौकरशाहों  द्वारा  बताये

 गये  पर  चल  रहे  हैं  ।

 hat
 श्री  ब०  रा०  भगत :  उसके  परमाणु  माननीय  सदस्य  a  लागत  गें  वृद्धि  होने  की  बात॑

 कही  ।  इस  सम्बन्ध  में  भी  जांच  की  गई  थी  ।  बड़े  खुले  माल  वादकों  को
 ध्यान

 में  रखते हुए  भावी

 दीर्घकालिक  निवेशों  ate  प्रतीक  बिक्री  तथा  लागत  atc  मूल्यों  पर  प्रभाव  atte

 इन  सभी  बातों  की  जांच  की  गई  है  तथा  जिस  प्रकार  हमें  लाभ  रहे
 उस  आघार  पर  नींद

 किया गया  है

 जहां  तक  गैर-सरकारी  समवायों  का  सम्बन्ध  इस  केके  में  उनसे  बरामदा  करने  का

 कोई  प्रदान  नहीं  किन्तु  मैं  माननीय  सदस्य  को  श्रीनिवासन  दिलाता  हूँ  कि  केवल
 गोआ

 में
 लौह

 अंक  का  व्यापार  करने  के  लिए  गैर-सरकारी  समवायों  को  अनुमति  दी  गई  है  तथा  उसका  भी

 ऐतिहासिक कारण  उनमें  से  कुछ  समवायों  ने  जापान  से  chet  कालीन  ठेके  किये  हैं
 ।

 माननीय  सदस्य  ने  निर्यात  में  वृद्धि  के  बारे  में
 भी

 प्रदान  किया  है
 ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरा
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 निवेदन  कि  वैसी लाडी ला  से  इस  वर्ष  47  लाख  मीट्रिक  टन  का  तथा  1979  में  78  लाख

 मीट्रिक  टन  का  निर्वात  किया  जायेगा  ।  इस  प्रकार  निर्यात  में  वृद्धि  होगी  ।

 माननीय  सदस्य  ने  यह  भी  gar  है  कि  मैंगनीज  वयस्क  के  सम्बन्ध  में  भी  इसी  प्रकार  कां

 ठेका  नहीं  किया  गया  ।  ठीकरा  में  इसका  उत्तर  दिया  गया  है  कि  हमने  2.4  करोड़  रुपये

 के  मुख्य  के  300.000  मीट्रिक  टन  मैंगनीज  वयस्क  के  लिये  ठेका  किया  है  और  at  करोड  रुपयों

 के  मुल्य  का  दीं  रघु  का  ठेका  किया  है  ।  केवल  वैल डिला  के  लिये  ही  467  करोड़  रुपयों  के

 मूल्य  का  ठेका  किया  गया  है  ।  दिखें  अवधि  के  ठेके  के  एक  लाभ  इतनी  बड़ी  घन  राशि  क

 मी
 कम

 मुल्य  के  ठेके  से  इतना  लाभ  प्राप्त  नहीं  होता  तथा  हम  देश  का  कोई  भी  व्यक्ति

 मैंगनीज  अयस्क  के  लिए  दीर्घ  अ्रवधि  का  ठेका  नहीं  करना  |

 श्री  एस०  AITo  दामानी
 :

 माननीय  मन्त्री  ने  बताया  है  कि  2.4  करोड़  रुपयों  के
 मुल्य

 के  3  लाख  टन  मैंगनीज  वयस्क  का  ठेका  किया  गया  है  जबकि  467  करोड़  रुपयों  के  मूल्य  के

 लोह  वयस्क  का  ठेका  किया  गया  है  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  मैंगनीज  झ्र यस्क  का

 हमारा  निर्यात  घटता  जा  रहा  है  तथा  हमारी  खाने  बन्द  होती  जा  रही  है  सरकार  जपान  से

 मैंगनीज  वयस्क  के  सम्बन्ध  में  ate  अवधि  का  ठेका  करने  के  लिये  श्राप्रह  क्यों  नहीं  करती  क्योंकि

 इससे  हमारे  देश  को  सहायता  मिलेगी  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  विचारा  में  मूल्य  का  कोई  संकेत  नहीं  किया  गया  ।  क्या  बातचीत

 हमारी  कौर  आरम्भ  की  गई  थी  अथवा  जापान  ने  आरम्भ  की  ।  बातचीत  आरम्भ  करते  समय

 चालू  मूल्य  क्या  थे  तथा  ठेका  किस  मूल्य  पर  किया  गया  था  तौर  उन  दोनों  में  क्या  अस्तर  है  ?

 क्या  पेनों  में  ऋण  सम्बन्धी  तथा  वयस्क  को  भारतीय  जहाजों  में  होने  के  सम्बन्ध में  भी  कोई

 व्यवस्था की  गई  है  ?

 थ्री  ब०  रख  मगर  मैंगनीज  वयस्क  के  सम्बन्ध  में  दिये  वधि  का  ठेका  क्यों  नहीं  किया

 ला  सकता  इस  सम्बन्ध  में  मैं  उल्लेख  कर  चुका  हूं
 ।

 यह  मेंगनीज
 भ्रामक  बढ़िया  किस्म का  है  तथा

 बाहर  इसकी  बहुत  मांग  है  क्योंकि  लौह-मैंगनीज  उद्योग  में  बहुत  प्रगति  देखी  है  तिरा  बढ़िया  किस्म

 का  are  लौह-मैंगनीज  कारखानों  में  उपयोग  होता  इसके  निर्यात  में  वृद्धि  हो  रही

 जहाँ  तक  घटिया  किस्म  के  अयस्क  का  सम्बन्ध  है  प्रतिवर्ष  इसके  निर्यात  में  वृद्धि  हो  रही

 है  किन्तु  इसकें  मुल्य  गिरे  हैं
 ।

 फिर
 भी

 निर्यात  की  वृद्धि  से  हम  विदेशी  मुद्रा  की  कुल
 राय

 में
 कमी

 नहीं  होने  दे  रहे  ।

 गत  ay  के  मूल्यों  पर  हमने  जापान  से  एक  करार  किया  है  जो  हमारे  हित  में  है  क्योंकि

 arta  प्रयास  के  मुल्य  विश्व  में  गिरते  जा  रहे  है  ake  विशेषकर  इस  किस्म  के  भ्रामक  के  ।

 थ्री  एस० एम०  कृष्ण  :  जापानी  हमें थ्री  एन०  एम०  डी०  सी० ने  एक  भारी  ठेका

 किया  है  तथा  जापान  के  aries  रूप  से  सक्षम  होने  के  कारण  मुल्य  भी  जापान  ने  ही  निर्धारित

 किये  जिन  अ्रधिकारियों ने  यह  ठेका  किया है  वे  इतने  gang  थे  कि  इस  ठेके  को  लाभकारी

 नहीं  बना  सके  ।  सभी  आधिक  संस्थानों  ने  यह  स्वीकार  क्या  है  कि  निर्यात  किये  जाने

 बाले  wee  के  जो  मुल्य  जापान  से  प्राप्त  हो  रहे  हैं  ।  वे  जापान  की
 उसी  फर्म  द्वारा अन्य  देशों
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 को  दिये  जाने  वाले  नृत्यों  से  बहुत  कम  हैं  ।  क्या  लौह  वयस्क  के  मुल्यों  के  बारे में  भारत ने  कोई

 fara  aft  करने  का  प्रयास  किया  whoa  है  कि  fafa,  पेरू  तथा  कुछ

 aq  यूरोपीय  देशों  की  जनेवा  में  बैठक  हुई  थी  तथा  वे  लौह  वयस्क  का  कोई  मुल्य  निर्धारित  करना

 चाहते  थे  जो  उन  देशों  के  लिए  लाभप्रद  होगा  जहाँ  लौह-वयस्क  पाया  जाता  है  तथा  जो  दूसरे

 देशों  में  उसका  निर्यात  करते  हैं  ।  उसमें  आम  राय  कया  व्यक्त  की  गई  थी  ।  हाल  ही  में  अमरीका

 का  मारकोना  निगम  तथा  जापान  से  मान  उद्योग  समुद्र  के  प्रतिनिधि  भारत  ्य  थे  तथा  मंगलौर

 पत्तन  से  60  मील  दूर  स्थित  मंसुर  राज्य  के  कुदिरहिमुख  लौह  अयस्क  के  निक्षेपों  को  देखन  गये

 थे  ।  मैसूर  राज्य  कई  वर्षों  से  केन्द्र  सरकार  से  वहां  उपलब्ध  लौह  वयस्क  का  पता  लगाने  के  लिये

 निवेदन  कर  रही  है  ।  भारत  सरकार  ने  मंसुर  राज्य  में  विद्यमान  लौह-प्रयास  की  क्षमता  का  पता

 लगाने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 श्री  ब०  रा०  भगत  :  दूसरा  प्रश्न  इससे  पृथक  प्रदान  है  किन्तु  मैं  माननीय  सदस्य  को

 विश्वास  दिलाता  हूं  कि  परियोजना  में  प्रगति  हो  रही  है  ।  एक  प्रयोगात्मक  कारखाने  का  परीक्षण

 किया  गया  था  जो  सफल  रहा  तथा  अब  मेंगनीज  का  निर्यात  करने  के  लिए  बड़े  स्तर  के  कारखाने

 को  व्यवहायंता  की  रिपोर्ट  मिली  .  ...  इन  मामलों  को  पूरा  करने  के  लिये कई

 स्थितियों  से  गुजरना  पड़ता  है  तथा  लक्ष्य  की  प्राप्ति  एक  दम  नहीं  की  जा  सकती
 ।  मूल  प्रदान  यह  है

 कि  क्योंकि  हमारी  श्रमिक  क्षमता  कम  हैं  क्या  हमें  श्रमिक  मूल्य  नहीं  प्राप्त  हो  सके  ।  माननीय

 सदस्य  ने  कहा  है  कि  हमें  ger  देशों  की  अपेक्षा  कम  मूल्य  प्राप्त  मेरा  निवेदन  है  कि

 wey  देशों  की  अपेक्षा  हमें  fan  उपयु  मूल्य  मिल  रहे  हैं  ।  यह  तथ्य है
 ।..

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  मुझे  यह  सुन  कर  हंसी  आती  है  कि  हमें  श्रमिक  उपयुक्त  मुल्य  मिलं

 रहे  हैं  ।

 श्री  ब०  रा०  भगत  :  यह  सच है  कि  हमारी  सौदा  बाजी  करने  की  क्षमता  कम  है  क्योंकि

 arg  देशों  की  तुलना  में  हमारी  नई  खानों  तथा  नये  शिव  सित  पत्तों  पर  प्रायोगिक  इतने

 सुधरे  किस्म  के  नहीं  है  जिससे  हमें  कुछ  घाटा  रहता  हैं  इसके  अतिरिक्त  जापान  अब  इस  सबन्ध

 में  हमारे  ऊपर  पराश्रित  नहीं  है  यद्यपि  पहले  वह  आश्रित  था  ।  जापान  को
 ब्राजील

 आदि  देशों  से  इसकी  सप्लाई  होती  है  तथा  इन  देशों  में  इस  प्रकार  की  अच्छी  व्यवस्था  है  ।  qa
 जापान  को  साइबेरिया  की  खानों  are  वहां  के  बड़े  निक्षेपों

 की
 ओर  ध्यान  है  ।  वहां  प्रगति  भी  हो

 रही  है  ।  इसके  ग्र ति रिक्त  मैं  सदन  को  विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं  कि  हमारे  अधिकारियों  ने
 उचित  रूप  से  कार्य  किया  है  तथा  उन्होंने  wea  देशों  की  ate  अधिक  मूल्य  प्राप्त  किये  हैं  ।

 श्री  स०  कुदु
 :

 मंदिर  अवधि  के  ठेके  का  स्वागत  करता हूँ  क्या  यह  सच  है
 कि  झ्रास्ट  ira

 के  साथ  gut  ठेका  विधिक  ठेका  है  तथा  उसके  मुल्य  प्रति  वर्ष  पुनरीक्षित  होते  हैं  किन्तु  हमारे  लिये

 8-9  ag  के  लिए  मुल्य  निर्धारित  किये  गये  हैं  ?  क्या  झ्रास्ट्रे  लिया  के  मूल्यों  की  अपेक्षा  ढुलाई  ale

 के  कारण  हमारे  मूल्य  कम  है
 ?

 दूसरे  विवरण  में  कहा  गया  है  कि  467
 करोड़  रुपयों के  मूल्य  के

 माल  का  निर्यात  विभ  ग  के  माध्यम  से  तथा  49  करोड़  रुपयों  के  मुल्य  के  माल  का  निर्यात

 कलकत्ता  AIT  के  माध्यम  से  किया  जायेगा  तथा  यह  1971-72 के
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 लिये  मैं  जानना  चाहता  ह  कि  विजाग  तथा  अन्य  पत्तनों  के  सम्बन्ध  में  भेदभाव  कपों  बरता  जा  रहा

 है
 तथा  क्या  रत्री  महोदय  कलकत्ता  कौर  काकीनाडा  से  होने  वाले  निर्यात  के

 सम्बन्ध  में  miss  प्रस्तुत  करेंगे  ।  बया  मन्त्री  महोदय  सभा  को  विश्वास  दिलायेगें  कि  इन  पत्तों  से

 निर्यात  करने  के  लिए  भी  एक  दीर्घ-ग्रवधघि  की  निर्यात  योजना  बनाई  जायेगी  ?

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  आपने  इस  साधारण  प्रदान  में  एक  फिर  नहीं  बात  सम्मिलित  कर  दें  ।

 श्री  बी  रा  मगत  :  यह  ठेका  मात्रा  शरीर  मूल्य  दोनों  की  ष्टि  से  दीर्घ  अवधि का

 ठेका  है  ।  हमें  केवल  मात्रा  के  सम्बन्ध  में  दिये  अवधि  का  ऐसा  ठेका  नहीं  प्राप्त  हो  सका  जिसके

 मुल्यों  के  बारे  में  प्रति  वर्ष  बातचीत  की  जा  सके  ।  जापानी  इस  बात  से  सहमत  नहीं  होंगे  ।  हमें

 सभी  बातों  का  ध्यान  रखना  पड़ेगा  ।  एक  यूनिट  में  कितने  मात्रा  में  लोइस  तत्व  हैं  इस  बात  को

 देखते  हुए  मुल्य  का  निर्धारण  करने  की  रीति  उत्तम  है  ।  हमारे  वयस्क  में  जितने  लोइस  तत्व  हैं

 उनके  हिसाब  से  हमें  उसके  अ्रनुकूल  मुल्य  मिले  हैं  तथा  अन्य  देशों  की  विशेषकर  आस्ट्रेलिया

 की  अपेक्षा  हमारे  देश  को  अधिक  मुल्य  मिले  हैं  ।

 इस  प्रदान  के  सम्बन्ध  में  कि  अरन्य  पत्तनों  से  निर्वात  करने  के  दीर्घ  अवधि  के  SH  क्यों  नहीं

 किये  गये  मैं  निवेदन  कर  चुका  हूँ  कि  हर  एक  मामले  के  बारे  में  बातचीत  करना  थी  ।  मद्रास  पत्तन

 से  भ्रमण  देशों  को  निर्वात  किया  जाता  है  ।  अन्य  देशों  के  साथ  भी  ate  ठेके  हैं  ।  यह  सच  है  कि

 इस  ठेके  की  अवधि  दो  वर्ष  है  किन्तु  इसका  aaa  यह  नहीं  है  कि  सत्य  कोई  ठेका  किया  ही  नहीं

 ज्ञायेगा  |  बैटरी  होस पैट  ठेका  चार  वर्षों  की  अवधि  का  है  ।  बेटी  grate  का  बढ़िया  क्रिया  के

 वयस्क  का  ठेका  1970-1971  के  लिये  है  ।

 Sbri  A.  Sehgal:  I  want  to  know  from  the  hon.  minister  the  percentage of
 amount  given  to  Madhya  Pradesh  out  of  the  earnings  made  by  the  contracts  of  iron  ore

 from  Japan  and  other  countries

 भ्रच्यक्ष  महोदय  :  इससे  इस  प्रश्न  का  कोई  सम्बन्ध  नहीं है  ।

 श्री  उमा  नाथ
 :  मैं  समझता  हूं  कि  जापान  ने  हमारा  लौह  अयस्क  लेने  का  वचन  इस

 श्राघार  पर  दिया  है  कि  उनका  अनुमान  है  कि  हम  अपने  इस्पात  के  वर्तमान  उत्पादन  को  बढ़ाकर

 जो  800  लाख  मीट्रिक  टन  है  1500  लाख  मीट्रिक  टन  कर  सकेंगे  ।  किन्तु  जापानी  समाचार  पत्रों

 में  छपी  रिपोर्ट  से  ज्ञात  होता  है  कि  बहुत  से  बड़े  उद्योगों  का  विचार  है  कि  जहां  तक  इस्पात  उद्योग

 का  सम्बन्ध  है  इतनी  क्षमता  प्राप्त  नहीं  की  जा  सकती  ।  उनके  विचार  से  केवल  1200  लाख

 मीट्रिक  टन  का  उत्पादन  हो  सकना  है  ।  यदि  यह  बात  सच  है  जापान  ने  जिस  1500  ara

 टेन  के  अ्रनुमान  को  ग्रा घार  बनाकर  लौह  अयस्क  लेने  के  लिए  ठेके  पर  हस्ताक्षर  किये  हैं  उसका  कोई

 aa  नहीं  रह  जायेगा  क्योंकि  यदि  उस  लक्ष्य  की  प्राप्ति  नहीं  होती  तो  शभ्रवश्य  ही  हमारे  निर्यात  पर

 कुहराम  पड़ेगा  ।  ऐसी  स्थिति  में  कठिनाइयां  उत्पन्न  होंगी  जिससे  इस  करार  पर  भी

 मैं  माननीय  मंत्री  से  पुछना  चाहता  हूँ  कि  क्या  बातचीत  के  समय  तथा  ठेके  पर  हस्ताक्षर  करते

 समय  झ्राद्यांका  का  भी  ध्यान  में  रखा  गया  और  afe  इस  को  ध्यान  में  रखा  गया  ar. तो
 यदि

 ऐसी  बातें  सामने  जाति हैं
 तो

 उनको  रोकने
 के  लिये  करार  में  क्या  गारन्टी  दी  गई  है  ?
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 थ्री  सन्  रा०  मगर  :  जापान  ने  वर्ष  1969  में  800  लाख  टन  लौह  ग्राहक  का  आयात

 किया  ।  वहां  विभिन्‍न  अन्य  देशों  से  1500  लाख  टन  वयस्क  का  निर्यात  किया  जाना  है  ।  किसी

 समय  भारत  ही  उसके  लिए  मुख्य  सप्लाई-कर्त्ता  था  तथा  बाद  में  भी  यहां  से  भारी  मात्रा  में  वयस्क

 की  सप्लाई  की  गई  ।  इस  बारे  में  भारत  का  योगदान  महत्वपूर्ण  है  ।  किन्तु  ग्रास्ट्रेलिया  जैसे  wa

 देश  भी  हैं  जो  प्रति  वर्ष  400  लाख  टन  अयस्क  का  निर्यात  करेंगे  ।  केवल  आस्ट्रेलिया  की  तुलना  में

 ही  वर्ष  1972  तक  भारत  उतना  अयस्क  निर्यात  नहीं  कर  सकेगा  जितना  आस्ट्रेलिया  कुछ  समय

 पहले  भारत  पहला  मुख्य  निर्यात  कर्त्ता  देश  था  ।  हमने  सभी  बातों  पर  विच।र  किया  है  तथा

 उनकी  मांग  को  भी  ध्यान  में  रखा  है  ।  मेरे  विचार  से  उनकी  लौह-अयस्क  की  मांग  में  किसी  प्रकार

 की  महत्व  पूरण  कमी  होने  की  कोई  श्रीलंका  नहीं  है  ।  जापान  तो  विषव  के  gra  देशों  से  भी  लौह

 वयस्क  का  आयात  करना  चाहता  है  ।

 श्री  ato  एम०  पूनिया  :  लौह  वयस्क  के  दिये  ate के  किसी  भी  ठेके  के  सम्बन्ध  में

 भ्रामक  की  किस्म  पर  मुख्य  रूप  से  विचार  किया  जाता  है  ।  हमारे  लौह  भ्रयस्क  के  सभी  मुख्य  ठेके

 63-65  के  ग्रेड  के  gree  पर  किये  गये  हैं  ।  किन्तु  वर्तमान  ठेके  के  सम्बन्ध  में  बताया  जात  है  कि

 वह  65-67  लौह  तत्वों  के  ग्रेड  के  आघार  पर  किया  इससे  युनिट  मुल्य  के  श्राघार  पर

 भी  at  63-65  के  अधार  पर  मिलना  था  वह  समाप्त  हो  गया  ।  लौह  अयस्क

 के  दावे  अवधि  के  ठेके  के  मामलों  में  माल  खाने  की  यूनिटेज  atta  बातों  से  भी  हमें

 शुद्ध  लाभ  होता  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हू ंकि  माल  चढ़ाते  की  दर  क्या  होगी  जिससे  हमें  माल

 भेजने  से  आमदनी  हो  सकती  थी  ।  क्या  हमें  विलम्ब  शुल्क  शादी  देना  पड़ेगा  ।  इन  सभी  बातों  को

 स्पष्ट  नहीं  किया  गया  ।  जब  तक  इन  सभी  बातों  की  जांच  नहीं  होती  स्वयं  मुक्के  भी  यही  आशंका

 है  कि  जिस  प्रकार  ag  ठेका  किया  गया  है  कहीं  उससे  हमें  उतनी  ही  विदेशी-मुद्रा  प्राप्त  न  हो  जो

 वयस्क  निकालने  की  परिवहन  तथा  पत्तन  शुल्क  के  ही  बराबर  हो ।  हम  इन  बातों  पर  जितना

 खर्च  करेंगे  हमें  उतनी  ही  विदेशी  मुद्रा  की  प्राप्ति  होगी  ate  वयस्क  का  कोई  मुल्य  नहीं  मिलेगा  ।

 श्री  ब०  रा०  मगर
 :
 माननीय

 सदस्य  ने  प्रश्न
 तो  कोई  नहीं  किया  उन्होंने  केवल  कुछ

 जानकारी  प्रस्तुत  की  है  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  माननीय  सदस्यों  से  निवेदन  करता  हूँ  कि  वे  अल्प  सुचना  sear  को

 पुरा  वाद-विवाद
 न

 बनायें
 ।

 उन्हें  केवल  सीघे  और  स्पष्ट  ध्रनुपुरक  प्रश्न  ही  पूछने  चाहिये ।

 श्रोता  शारदा  कार्यो  श्री  के  प्रदान  का  क्या  उत्तर  है  ?

 श्री  राजशेखरन  :  हमारी  सभी  की  इसमें  रुचि  है  ।

 weet  महोदय  :  श्री  पूनिया  का  शवों  के  रूप  में  था  ।  माननीय  सदस्य  स्पष्ट

 प्रश्न  करें  ।

 श्री  सो०  एम०  पुनाचा  :  एक  फर्मे  के  साय  470  करोड़  रुपये  के  मृत्य  के  अवधि  के

 लिये  किये  गये  ठेके  के  बारे  में  उन  सभी का  बातों को  ध्यान  में  रखते  हुय ेमैं  पूछना  चाहता  हूं
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 कि  मूल्यवान  विदेशी  मुद्रा  तथा  हमारे  मूल्यवान  प्राकृतिक  संसाधनों  को  सुरक्षित  रखने  से  संबंधित

 हम  दोनों  मामलों  की  तुलना  में  क्या  यह  ठेका  हमें  अलाभप्रद  नहीं  है  ?

 श्री  ब्०  राठ  मगर  :  जी  नहीं  ।  यदि  माननीय  सदस्य  का  सुभाव  यह  है  कि  हमने  पत्तन

 सम्बन्धी  परिवहन  शादी  पर  इतना  धन  लगाया  है  तथा  यदि  वहां  इष्टम  स्तर  तक

 कार्य  किया  गया  होता  तो  हमें  शरिक  प्राप्त  तो  मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत  हूँ  ।  इससे

 खानों  परिवहन  तथा  पत्तन  सम्बन्धी  सुविधाओं  पर  भारी  घन  ad  किया  है  तथा  यह  सच  है

 कि  यदि  खुले  मालपादकों  से  काम  लिया  हाता  तो  अधिक  वयस्क  की  प्राप्ति  होती  तथा  उसके

 परिणामस्वरूप  हमें  उसके  अधिक  मूल्य  मिल  wa  ।  किन्तु  मैं  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  से

 सहमत  नहीं  हूं  कि  यदि  og  ठेका  ही  न  fear  गया  होता  तो  हमसे  देश  का  अधिक  हित  होता  ।

 यदि  ag  ठेका  न  किया  गया  होता  तो  यह  लगाया  गया  सभी  घन  व्यर्थ  हो  जाता  ।  उदाहरणतः

 विशाखापटनम म  जैसे  पत्तन  पूरी  तरह  से  लोद  वयस्क  पत्तन  है  ।  1973  में  जब  बाह्म  पत्तन  बन

 जायेगा  यह  लोह  अयस्क  पत्तन  बन  जायेगा  ।  यदि  लोह  वयस्क  का  निर्यात  नहीं  gat  तो  इस  पत्तन

 पर  किया  गया  व्यय  बेकार  जायेगा  ।  इसलिए  यह  शभ्रपव्यय  नहीं  है  तथा  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि

 इससे  अ्रधिकਂ  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  जा  सकती  क्योंकि  हमने  जहां  तक  सम्भव  हो  सकता  थां

 भ्रमणी  कीमत  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  किया  तथा  यह  राष्ट्रीय  हित  के  विरुद्ध  नहीं  है  ।

 श्री  चिन्तामणि  पारशिग्रही  :  जेसा  कि  भ्रापने  कहा  मैं  बिल्कुल  सीधा  ser  कर  रहा  हूँ  ।

 यद्यपि  उन  मूल्यों  को  जोकि  हमें  प्राप्त  हुए  गुप्त  रखा  गया  पर  हमें  उनके  बारे  में  जानकारी

 हो  गई  है  ।  हमें  प्रति  मीट्रिक  टन  ca  डालर  मिलते  हैं  जबकि  आस्ट्रेलिया  को  पन्द्रह  डालर  ।

 जबकि  अ्रास्ट्रेलिया  का  लौह  अयस्क  63-65  का  हैं  और  हमारा  65-67  का  ।  दूसरे  afe  हम

 निर्घारित  समय  में  लौह  वयस्क  सप्लाई  नहीं  कर  पाते  तो  हमें  उस  पर  भारी  हर्जाना  देना  पड़ता

 है  ।  क्या  ag  सच
 नहीं  है

 ?

 श्री  ब०  tro  मगर  :  व्यापारिक  भुगतानों  के  विषय  में  दम  कुछ  निश्चित  कारणों  से  हम

 मूल्यों  को  नहीं  बताते हैं  ।  फिर  भी  माननीय  सदस्य  ने  जो  मुल्य  बताया  है  वह  सही  नहीं

 समान  मदों  के  सम्बन्ध  में  हमें  आस्ट्रो  लया  से  भ्रमित  मिलेगा  ।

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  हमारा  एयार  इस्पात  जापान  तथा  अन्य  बहुत  से  उन्नत  देशों  से

 विषव  बाजार  में  प्रतियोगिता  नहीं  हो  सकता  क्योंकि  हम  नौतल  पर्यन्त  निःशुल्क  मुल्य  से  10  रुपये

 कम  मुल्य  पर  लौह  शभ्रयस्क  का  निर्यात  कर  रहे  हैं  ।  इस  निर्यात  व्यापार  में  जहां  तक  निजी  क्षेत्र

 का  सम्बन्ध  तथा  वजन  का  कम  बीजक  बनाने  का  कदाचार  फैला  gat  हैं  ।  इसको  रोकने

 के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  करने  जा  रही  है  ?

 श्री  ई  मगत  :  हमारा  प्रतिकार  निर्यात  खनिज  तथा  arg  व्यापार  निगम  के  द्वारा

 होता  है  ।  मत  माननीय  सदस्य  द्वारा  पुछा  गया  प्रबंध  नहीं  उठता  ।

 श्री  ज्योतिमंय  गोझा  से  होने  वाले  निर्यात  की  क्या  स्थिति  है  ?

 श्री  ब्०  tro  मगर  fast  लोगों  द्वारा  गोवा  से  निर्यात  करने  में  भी  वस्तुयें  का  कम
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 बीजक  बनाना  भौर  aga  की  गई  कीमत  उचित  हो  है  ।  सुक्के  वजन  के  सम्बन्ध  में  भी  कभी  तक

 कोई  शिकायत  नहीं  मिली  है  ।  पर  यदि  इस  प्रकार  की  शिकायत  माननीय  सदस्य  करते  हैं  तो  मैं

 इसकी  जांच  झ्र वश्य  करूंगा  |

 sil  wo  लक प्पा  :  इस  मंत्रालय  को  जापान  को  लौह  अयस्क  का  निर्यात  करने  से  मना
 ~

 करने  के  कोई  कारण  नहीं  मिले  हैं  ।  जहां  तक  श्रास्ट्रलिया  a  प्रतियोगिता  की  बात  है  मैं  एक

 ara  लगाता  हूँ  मेरा  ध्रारोप  यह  है  कि  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  में  बहुत  से  विदेशी

 एजेन्ट  हैं  जोकि  वहां  अघिकारी  हैं  ।  दो  वर्ष  पहले  उन्होंने  जापान  से  एक  करार  किया  था  ।  खनिज

 तथा  धातु  व्यापार  निगम  के  बड़े-बड़े  अघिकारी  जापान  गये  /  )  .  भारतीय  लौह

 अयस्क  के  सम्बन्ध  में  वे  संविदा गत  मुल्य  पाने में  ग्र सफल  रहे  ।  आस्ट्रेलियाई  प्र  यस्क  ग्रच्द्ध  किस्म  का

 नहीं  है  जबकि  हमारा  बढ़िया  किस्म  का  है  ।  जापान  हमसे  वयस्क

 झष्यक्ष  महोदय  :  श्राप  कृपया  प्रदान  पूछे  |

 श्री  क०  लक प्पा  :  खनिज  तथा  ag  व्यापार  निगम  के  कुछ,श्रधिकारियों  ने  रिश्वत  ले

 पन्त  उन्होंने  सही  मुल्य  सूचित  नहीं  किया  कौर  इस  प्रकार  हम  अपने  प्रारभ  से  वंचित  रह  ।-

 कया  यह  सच  नहीं  है  ?  क्या  सरकार  इस  बात  की  छानबीन  नहीं  कर  सकती  कि  इन  अधिकारियों

 ने  भ्रास्ट्रलिया  के  एजेन्ट  का  काम  किया  है  ?  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  की  जायेगी ?

 थ्री qo  to  भगत :  माननीय मंत्री  के  प्रशन  गलत  है  ।  उन्होंने कहा  है  कि  लौह

 mace  के  निर्यात  में  कमी  हुई  है  ।  इसमें  कोई  कमी  नहीं  हुई  है  ।  वास्तविकता  ag  है  कि  लौह

 अयस्क  का  निर्यात  102  करोड़  रुपये  की  सर्वोच्च  सीमा  तक  पहुंच  गया  है  i  अगले  वीं  यह  10

 से  15  प्रतिशत  वृद्धि  होगी  ।  इसलिए  यह  कहना  कि  हम  आस्ट्रेलिया  के  सामने  भु  गये  हैं  एक

 दम  गलत  है  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 पश्चिमी  बंगाल  प्रशासन  से  राजनीतिक  तत्वों  को  हटाना

 ऋ  1055.  श्री  देवकी  नन्दन  पाटोदिया  :  क्या  गृह-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fF 3

 कया  यह
 सच  है  कि  सरकार  को  परिचित  बंगाल  सरकार के

 प्रयास  से  राजनीतिक

 तत्वों  को  निकालने  का  निर्णय  किया  है  ;

 क्या  परिचय  बंगाल  पुलिस  एसोसिएशन  ने  प्रकट  रूप  से  राज्य  के  माक्सवादी  तत्वों

 के  प्रति  अपनी  निष्ठा  दिखाई  है  ;

 यदि  तो  क्या  पश्चिम  बंगाल  पुलिस  एसोसिएशन  को  वैघ  घोषित  करने  के

 लिए  कोई  saad  की  गई  है  ;  और
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 राज्य  सरकार  के  अन्य  प्रशासनिक  विभागों  से  राजनीतिक  तत्वों  को  श्रलग  करने  के

 लिये  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह-कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  विद्या  चरण  :  कौर  सरकारी

 कर्मचारियों  को  राजनीति  में  भाग  लेने  से  सम्बन्धित  सरकारी  कर्मचारियों  के  आचरण  नियमों  के

 भ्र घिन  प्रतिबंघित  किया  गया  है  यदि  कोई  सरकारी  कर्मचारी  आचरण  नियमों  सम्बन्धित

 उपबन्धों  का  उल्लंघन  करता  FAT  पाया  जाता  है  तो  उपयुक्त  कार्यवाही  करनी  पड़ेगी  ।

 पश्चिम  बंगाल  पुलिस  एसोसिएशन  के  बारे  में  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 भ्रष्टाचार  का  उन्मूलन  करने  के  उपाय

 #1056.  श्री हिम्मत सिह का  :  बया  गृह-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (=)  क्या  यह  सच  है  कि  अत्याचार  का  उन्मूलन  करने  के  लिये  aa  तक  किये  गये  सभी

 उपाय  जिस  में  सतकंता  आयोग  की  स्थापना  भी  शामिल  है  झ्र पने  उद्देश्य  में  का  टी  ga  तक  ग्र सफल

 रहे  हैं  ;  ौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  feat  में  कोई  विशेष  उपाय  करने  की  योजना

 बनाई  है  और  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह-कार्य  मन्त्री  यशवंतराव  :  जी  श्रीमान  ।

 फिर  भ्रष्टाचार  के  विरुद्ध  अभियान  को  तेज  करने  के  लिए  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों

 भ्र ौर  मंत्रालयों  में  सकता  संगठनों  को  सुगढ़  किया  गया  है  ।

 सतकंता  तथा  भ्रष्टाचार  विरोधी  arg  को  एक  वार्षिक  कार्यक्रम  भी  तैयार  जाता

 है  तथा  उसे  न्यायविद  किया  जाता  है  ।  इसमें  विलम्ब  को  gt  करने  के  लिए  कुछेक  महत्वपूर्ण

 विभागों  में  अकस्मात  जांच  करना  तथा  कड़ी  कार्रवाई  भी  सम्मिलित  है  ।

 mately  हवाई  भ्रमरों  की  हवाई  पटिटयों  को  gee  बनाना

 #1057.  श्री  स०  मो ०  बनों  :

 श्री  इन्दर  जीत  गुप्त  :

 क्या  पर्यटन  तथा  भ्रसनिक  उड्डयन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  चारों  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  कटों  की  हवाई  पक्षियों  को

 ges  बनाने  के  लिए  कई  करोड़  रुपये  as  करने  का  निसाँक  किया  है  ;

 '  क्या  यह  भी  सच  है  कि  जम्बो  जेट  निर्मितियों  ने  कहा  है  कि
 707  विमान

 के  लिए  जो  हवाई  पट्टियां  उपयुक्त  हैं  उनकी  ak  सुदृढ  बनाये  बिना  ही  उनका  उपयोग  जम्बो  जेट

 विमान  उतारने के  लिपे  किया जा  सकता है  ;  और

 यदि  तो  हमारे  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  gl  पर  इवाई  पट्टियों  को
 जिनका  707

 डफ
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 लिखित
 उत्तर

 =  विमानों  के  लिए  उपयोग  पहले  ही  किया  जा  रहा  सूट  बनाने  पर  सरकार  द्वारा  कई

 रोड़  रुपये  व्यय  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 पेंशन  तथा  श्रसंनिक  उदयन  west  करण  विमानन  प्रोद्योगिकी  में

 लगती  से  हुई  उन्नति  तथा  कौर  तेज  एवं  बड़े  विमानों  के  आगमन  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  यह

 प्रावव्यक  हो  गया है  कि  aoa  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान-क्षेत्रों  का  ate  अधिक  सुधार  तथा

 करण  किया  जाये  ।  श्रन्तर्राष्ट्रीय  विमान-क्षेत्रों  पर  एवं  एप्रनों  के  विरासत

 इन्हें  मजबूत  करना  भी  शामिल  के  लिए  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि
 में

 15.49  करोड़  रुपये  की  रा दधि  नियत  की  गई  है  ।

 कौर  यद्यपि  निर्माताओं  ar  ऐसा  दावा  परन्तु  अपने  विमान-क्षेत्रों  के

 विकास  के  बारे  में  भविष्य  में  उत्पन्न  होने  वाले  भ्रमित  बजनी  ए  व  विशाल  क्षमता  तथा

 पराध्वानिक  विमानों  को  भी  ध्यान  में  रखना  होगा  ।

 कलकत्ते  में  लेनिन  की  मूर्ति  का  अनावरण

 1058.  श्री  रा०  ato  अमोल  श्री  प्०  Fo  देव

 श्री  कूज  सा०  कौशिक  श्रीमती  शारदा  मुकर्जी

 कया  गृह-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कलकत्ते  में  लेनिन  की  मुर्ति  का  तनाव  रण  करने  का  प्रस्ताव  है

 यदि  तो  क्या  विदेशियों  की  मूर्तियों  का  अनावरण  करना  भारत  सरकार  के

 नियमों के  श्रंतगेंत  भ्राता  है  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  भारत  सरकार
 की

 क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 गृह-कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  विद्या  चरण  जी  ह्  श्रीमान 1

 शौर  ऐसी  सूचियों  की  स्थापना  पर  नियंत्रण  करने  के  लिए  कोई  नियम  नहीं

 बनाये  गये  हैं  किन्तु  किसी  एक  देश  की  सरकार  व  जनता  के  लिए  दूसरे  देशों
 के  महान  पुरुषों  का

 उनकी  मूर्तियां  लगा  सम्मान  करना  शभ्रसाघारण  बात  नहीं  है  ।

 समुद्री  जहाज  से  यात्रा  करने  वाले  भारतीय  पर्यटकों  को  विदेशो  gat  को  सुविधा यें

 #1059.  डा०  सुशीला  नज़र

 श्री  एस०  एम०  कृष्ण

 क्या  पर्यटन  तथा  सैनिक  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  एयर  इंडिया  द्वारा  विदेशों  को  जाने  वाले  व्यक्तियों

 को  विदेशी  मुद्रा  सम्बन्धी  सुविधाएं  देने  का  हाल  में  निरंक  किया  है

 यदि
 तो

 क्या  यह  भी
 सच  है  कि  भारत  के  नौवहन

 निगम
 के  जहाजों से

 विदेशों  को  जाने  के  इच्छुक  बहुत  से  व्यक्तियों  को  उक्त  सुविधायें  न  देकर  उनके  ara
 क्या

 गया है  ;
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 नया  सरकार  को  विचार  उक्त  सुविधायें  उन  व्यक्तियों  को  भी  देने  का  है  जो  समुद्री

 जहाजों
 से

 यात्रा  करना  चाहते  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 पर्यटन  तथा  सैनिक  उड़ इयन  मन्त्री  शरण  यह  निर्णय  किया  गया  है

 कि  जो  व्यक्ति  पिछले  तीन  वर्षों  से  विदेश  नहीं  गये  उन्हें  फोन  की  भौपचारिकतागय्रों  को

 पुरा  किये  बिना  एक  विदेश  यात्रा  की  अनुमति  दी  जाये  ।  इनमें  से  जो  व्यक्ति  एयर-इंडिया  द्वारा

 यात्रा  करना  पसन्द  करेंगे  वे
 100  डालर  विदेशी  मुद्रा  की  छूट  प्राप्त  करने  के  हकदार  होंगे  क्योंकि

 उनके  मामले  में  विमान  किराये  के  रूप  में  विदेशी  मुद्रा  का  व्यय  विदेशी  एयर  लाइन  द्वारा  को

 गई  यात्रा  के  मुकाबले  काफी  कम  ५  |

 से  (a).  इसी  प्रकार  की  सुविधायें  उन  व्यक्तियों  को  भी  जायेंगी  जो  तीन  वर्ष

 में  एक  बार  भारत  के  नौवहन  निगम  gear  लाइन्सਂ  के  जलयानों  में  मात्रा  करेंगे  ।

 ध्यान  तामिलनाडु  सोमा  विवाद

 #1060,  श्री  ato  नरसिम्हा  राव  :  श्री  प०  गोपालन  :

 श्री  उसाना थ  थी  मुहम्मद  इस्माइल  :

 श्री  के०  रसानी  :

 क्या  गृह-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह
 सच

 है
 कि

 are  प्रदेश  सरकार  ने  हो शुर तालुक  क्षेत्र  जिसे

 तामिलनाडु  सीमा  विवाद  के  बारे  में  पाटनकर  पंचाट  के  ग्रसित  तामिलनाडु  को  दे  दिया  गया

 फिर  से  दावा  किया  है  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में
 सरकार

 की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 गृह-कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  बिद्या  चारा  :  जी  श्रीमान  ।

 1959  में  oer  प्रदेश  विधान  मण्डल  द्वारा  पारित  संकल्प  में  इसी  प्रकार

 का  दावा  किया  गया  था  ।  मामले  पर  विचार  किया  गया  झर  राज्य  सरकार  को  सूचित  कर

 दिया  गया  कि  भौगोलिक  सामीप्य  के  अभाव  में  श्रान्त  प्रदेश को  होसूर  तालुक के  किसी  क्षेत्र
 का

 हस्तांतरण  करना  व्यवहार्य  नहीं  है  ।  उन्हें  यह  भी  बता  दिया  था  कि  यह  विवाद  श्री  पटास्कर

 के  निर्णय के  आधार  पर  तय  किया गया  वमन  जाना  चाहिए  ।
 इस

 सम्बन्ध  में  सरकार के  रुख

 में  कोई  परिवतंत नहीं  है  ।

 बेरोजगार  इंजीनियर

 «1061,  थी  चेंगलराया  नायडू
 क्या  शिक्षा  तथा

 युवक  सेवा
 मन्त्री  यह  बताने  की

 कृप करेंगे कि  :

 क्या  सरकार
 का  ध्यान  व्यवहारिक  जनशक्ति  भझ्नुसंघान  संस्था  द्वारा  तैयार  किए
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 गये  उस  कार्यकारी  पत्र  की  are  दिलाया  गया  है  जिसमें  यह  बताया  गया  है  कि  1973  देश  में

 एक  लाख  इंजीनियरी  बेरोजगार  होंगे  ;

 यदि  तो
 क्या  सरकार  ने  इस  पर  विचार  किया है  ate  इस  समस्या  को  हल

 करने  के  लिए  पहले  से  ही  क्या  कार्यवाही  की  ज़ा  रही  है  ;  शौर

 क्या  इसे  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  विचार  कालेजों  में  सुरक्षित  स्थानों  की

 संख्या  सीमित  करने  का  है  ताकि  कम  इंजीनियर  तैयार  हों  अथवा  उन्हें  प्रौद्योगिक  फर्मों  में  स्थान

 उपलब्ध  कराने  के  लिए  कुछ  उपाय  करने  का  है
 ?

 दिशा  तथा  युवक  सेवा  मन्त्री  ato  के ०  कार  ato  :  और

 जी  at  संस्थान  के  प्राकलन  कुछ  घारणाम्रों  पर  ग्राघारित  किन्तु  सावंजनिक  तथा  निजी  क्षेत्रों

 में  offen  विकास  की  गति  तेज  होने  बढ़ते  हुए  निवेश  को  देखते  इंजी  नियमों  में

 बेरोजगारी  कम  होनी  श्रावश्यम्भावी  है  |

 केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  तथा  दूसरी  एजेन्सियों  ने  इंजीनियरों  के  लिए  रोजगार

 की  श्रमिक  सुविधाएं  उपलब्ध  करने  के  लिए  विभिन्न  उपाय  पहने  से  ही  aa  हुए  हैं  ।  उपलब्ध

 सूचना  के  अनुसार
 ये  उपाय  बेरोजगारी  की  समस्या  पर  घीरे-घी रे  प्रभाव  डाल  रहे  हैं  ।

 दाखिलों  को  चयनात्मक  श्राघार  पर  लगभग  30  प्रतिशत  कम  कर  दिया  गया  है

 तथा  स्थिति  का  निरन्तर  पुनर्विलोकन  किया  जा  रहा  है  ।  तकनीकी  शिक्षा  के  स्तर  कोटि  में

 सुधार  करने  के  लिए  भी  प्रत्येक  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  छापामार  युद्ध  प्रशिक्षण  शिविर

 %  1062.  श्री  प्रोफेसर  fag  :

 श्री  सुरज  मान  :

 बया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिमी  बंगाल  में  कुछ  नक्सलवादियो ंने  छापामार  युद्ध

 क्षण  के  कुछ  शिविर  स्थापित  कर  रखे  हैं  ;

 यदि  तो  ऐसे  दीवारों  की  संख्या  कितनी है  कौर  प्रशिक्षणार्थियों  की  संख्या

 कितनी

 वहां  प्रशिक्षणार्थियों  को  किस  प्रकार  का  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  ;

 क्या  सरकार  को  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  कि  नक्सलवादियों  ने  पश्चिम  बंगाल

 में  तथा  wer  स्थानो ंमें  बम  तथा  अन्य
 हथियार  बनाने  के  लिए  कुछ  फैक्टरियां लगा  रखी  है  ;

 भ्रांत

 (=)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  और  उनकी  गतिविधियों  को  दबाने  के  लिए

 सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है
 ?

 गृह-कार्य  मन्त्री  amar  राव  :
 से  (=)  केन्द्रीय  सरकार  की
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 जानकारी  है  कि  छापामार  ge  के  रण कौशल  में  प्रशिक्षण  विस्फोटकों  को  चलाने  तथा

 परम्परागत  दस्तों  का  प्रयोग  करने  में  छोटे-छोटे  दलों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  अत्यन्त  गुप्त  रूप

 से  पश्चिम  बंगाल  में  उग्रवादियों  ने  कुछ  प्रशिक्षण  शिविर  संगठित  किये  थे  ag  भी  ज्ञात  है  कि

 उग्रवादी  विभिन्‍न  केन्द्रों  में  समय-समय  पर  वन  बना  रहे  हैं  ।  बमों  अथवा  wea  शस्त्रों

 को  बनाने  के  लिए  कोई  नियमित  फैक्टरी  आरम्भ  करने  के  बारे  में  कोई  सुचना  नहीं  है  ।  कानून

 के  भ्रन्तगंत  यथोचित  कार्यवाही  आरम्भ  करने  की  दृष्टि  से  सकता  कड़ी  कर  दो  गई  है  ।

 कृत  बमों  तथा  wea  विस्फोटकों  को  बरामद  करने  के  लिए  कई  छापे  मारे

 गये  हैं  ।  मारे  के  उत्तरा  में  अब  तक  की  बरामदगी  के  बारे  में  सूचना  लोक  सभा  तारांकित  प्रदान

 wear  1054  दिनांक  17  1970  के  उत्तर  में  दे  दी  गई  है  ।

 Shifting  of  R.S.S.  Building  from  Banaras  Hindu  University  Campus

 *1063.  Shri  Ramavatar  Shastri  :

 Shri  S.  K.  Tapuriah  :

 Will  the  Minister  of  Education  and  Youth  Services  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  negotiations  were  going  on  between  the  officials  of  the
 Banaras  Hindu  University  and  the  Rashtriya  Swayamsevak  Sangh  representatives  in
 eonnection  with  the  shifting  of  the  latter’s  building  from  the  University  campus  ;

 (b)  if  so,  whether  it  is  also  a  fact  that  an  agreement  has  been  reached  in  this
 connection  ;

 (c)  if  so,  the  details  thereof  ;  and

 (3)  Government’s  reaction  in  regard  thereto  ?

 The  Minister  of  Edacation  and  Youth  Services  (Dr.  V.K.R.  Rao):  (a)  and
 (b).  Negotiations  are  still  going  on.  So  far  no  agreement  has  been  reached.

 (८)  and  (0).  Do  not  arise.

 संविधान  की  सातवीं  अनुसूची  से  संवर्गों  सुची  के  हटाये  जाने  के  बारे  में  तमिलनाडु

 के  मुख्य  मंत्री  का  सुभाव

 #1064,  श्री  जयसिंह  ::  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  तमिल  arg  के  मुख्य  मंत्री ने  संविधान  की  सातवी  भ्रनुसूची से  संवर्ती  सुची को

 का  सुभाव  दिया  है  ;'

 क्या  किसी  अन्य  राज्य  द्वारा  भी  ऐसा  सुझाव  दिया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उक्त  सुभाव  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है
 ?

 गृह-कार्य  मन्त्री  यद वस्त राव  :  तथा  जी  नहीं  श्रीमान  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 केन्द्रीय  वैज्ञानिक  उपकरण  संगठन  के  बज्ञानिकों  के  योगदान  को  मान्यता

 क
 श्रमी  Go  गो०  सेन  :  कया  दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क

 क्या  यह  सच  है  किਂ  केन्द्रीय  वैज्ञानिक  उपकरण  संगठन  के  वैज्ञानिकों  की  यह
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 शिकायत  है  कि  कुछ  उपकरणों  में  उनके  योगदान  को  पर्याप्त  मान्यता  नहीं  दी  है  शर  उन्हें  गर

 सरका री  फर्मो  के  साथ  व्यवहार  में  कुछ  भ्रनियमितताश्रों  के  लिये  परेशान  किया  जाता  है  ;  और

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  कया  है  शरीर  उनकी  शिकायतों  में  कितनी  सच्चाई  है  ?

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मन्त्री  (lo  वी०  के०  कार  ato  :  कौर

 केन्द्रीय  वैज्ञानिक  अपकरण  संगठन  के  एक  भूतपूर्व  वैज्ञानिक  ने  वैज्ञानिक  तथा  प्रौद्योगिक  अ्रनुसंघान

 परिषद  को  लिखा  था  कि  एक  श्रादिरूप  इलेक्ट्रोनिक  शोला  ज्पोतिर्मापी  इलेक्ट्रोनिक

 फिलेम  के  विकास  से  संबंघित  तथ्यों  में  रद्दोबदल  करके  उसके  व्यावसायिक  श्रभिलेखा

 को  मिटाया  जा  रहा  है  ate  उन्होंने  यह  भी  इच्छा  ate  की  थी  उनकी  टीम  के  अन्य  सदस्यों  के

 साथ-साथ  उनके  नाम  को  भी  स्रष्टा  तथा  रायल्टी  देने  के  लिए  बाकायदा  मान्यता  दी  जाए  ।

 वैज्ञानिक को  सूचित  कर  दिया  गया  है  कि  कभी  तक  औद्योगिक  स्तर  के  लिए  इस

 करण  के  उत्पादन  को  नहीं  लिया  गया  है  जिसके  लिए  कुछ  संशोघन/प्रत्यावतन  किये  सकते

 इस  उपकरण  को  अन्तिम  स्तर  तक  विकसित  करने  के  लिए  जिम्मेदार  टीम  के  अन्य  सदस्यों

 के  स्रष्टा  तथा  रायल्टी  देने  कै  लिये  नाम  को  भी  मान्यता  दी  जायेगी  ॥

 सर्वोच्च  न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  सेवा  की  wa

 #1066.  श्री  श्रीचन्द  गोयल  :

 थ्री  रघुबीर  सिह  arrest  :

 क्या  गृह-कायें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  सर्वोच  न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की

 सेवा  की  दाँतों  में  सुधार  करने का  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  कौर

 क्या  सरकार  सर्वोच्च  न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  सेवानिवृत्ति

 की
 arg  को  पुनरीक्षण  करने  के  बारे  में  भी  विचार  कर  रही  है

 ।

 गृह-कायें  मन्त्री  यज्वन्तराव  :  जी  at,  श्रीमान  ।

 ak  उच्चतम  न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  की  सेवानिवृत्ति

 की  वायु  को  बढ़ाने  के  एक  प्रस्ताव  पर॑  गत  वर्ष  विचार  किया  गया  था  ।  चूंकि  इसमें  संविधानिक

 संशोधन  सम्मिलित  अतः  संसद  में  विपक्षी  दलों  के  नेतायों  से  परामशे  किया  गया  ।  सेवानिवृत्ति

 की  arg  को  न  बढ़ाने  के  लिए  मतैक्य था

 निम्नलिखित  अन्य  उपायों  पर  विचार  किया  गया
 :

 (  1)  उच्चतम  न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  के  वेतन  में  500  रु०

 की  वृद्धि  करना  ;  कौर

 (2)  से  लिए  गये  न्यायाधीशों  के  लिये  पारिवारिक  पेंशन  यदि  मृत्यु  एवं  सेवानिवृत्ति

 उपदान  की  योजना  जो  केंन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  ग्राह्म  विस्तार
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 a  करना  |  सिविल  सेवा  तथा  न्यायिक  सेवायों  से  लिये  गये  न्यायाधीश  को

 उनकी  art  सेवा  के  नियमों  के  ata  यह  लाभ  पहले  ही  उपलब्ध

 न्यायाधीशों  के  वेतन  बढ़ाने  के  लिये  भी  संविधानिक  संशोधन  की  श्राव्य क्र ता  हो
 प्रस्ताव

 or
 वों  के  बारे  में  संसद  में  विपक्षी  दलों  के  से  हाल  ही  में  पराग  किया  गया  किन्तु  बहुमत

 प्रस्तावित  वेतन-बृद्धि  के  पक्ष  में  नहीं  था  ।  पारिवारिक  पेंशन  तथा  मृत्यु  एवं  सेवानिवृति  उपदा
 ह

 योजना  के  लिए  समर्थन  था  किन्तु  ग्राम  भावना  यह  थी  कि  न्यायाधीशों  के  मामले  में  पारिव

 रिक  dara  की  मात्रा  अघिक  उदार  होनी  चाहिए  ।  पारिवारिक  पेंशन  के  प्रश्न  पर  और  at

 विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 इस  समय  उच्च  न्यायालय  का  कोई  rare  जब  पूरे  भत्तों  पर  छुट्टी  लेता है  तो  वह =
 नक ऐसी  छुट्टी  के  पहले  मही  लिए  पुरा  वेतन  प्राप्त  कर  सकता है  ।  जैसा  कि  सर्वोच्च  न्याय  यि

 के  aTaTean H ATA Te 45 के  मामले  में  है  45  दिन  तक  का  पुरा  वेतन  पानें  के  लिये  इस  सीमा  को

 तक  की तथा  न्यायाघीश  के  पद  पर  aga  सेवाकाल  में  आधे  भत्तों  पर  छुट्टी  को  तीन  महीने

 प  रे  भत्तों  पर  gel  में  परिवर्तन  करने  का  लाभ  सर्वोच्च  न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालयों

 a ज  न्यायाधीशों  पर  लागु  करने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 Implementation  of  National  Education  Policy  in  Schools  ran  by  Inter-State
 Board  of  Anglo-Indian  Education

 *1067.  Shri  Bansh  Narain  Singh  :  Shri  Ram  Swarup  Vidyartbi  -
 Shri  Narayan  Swaroop  Sharma

 Will  the  Minister  of  Education  and  Youth  Services  be  pleased  to  refer  to  the  eply
 riven  to  Unstarred  Question  No.  189.  on  the  6th  March,  1970  regarding  enforcement  of

 National  Education  Policy  in  regard  to  schools  run  by  the  Inter-State  Board  of  Angl
 Indian  Education  and  state  :

 (a)  the  places  where  the  said  260  schools  run  by  the  Inter-State  Board  of  Angl
 Indian  Education  are  situated  and  whether  Government  would  implement  the  National

 Education  Policy  in  the  schools  which  are  situated  in  the  Union  Territories  ;  and

 (b)  how  the  expenses  of  the  said  schools  are  met  and  whether  Government  propose
 to  enquire  whether  the  said  schools  are  not  gett:ng  any  aid  from  the  British  High  Com-
 missioner,  PL-480  fund  or  the  C.IA  ?

 क  The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Education  and  Youth  Service  (Shri
 hakt  Darshan):  (a)  and  (b).  A  statement  is  laid  on  the  Table  of  Sabha.

 {Placed  in  Library,  See  No.  22/70).  र

 भारतीय  प्रायोगिक  संस्थान

 1069.  ot  मंगलथुमाडम :  कया  शिक्षा
 तथा

 gee  सेवा
 करेंगे  कि

 क्या
 भारतीय  प्रौद्योगिकी

 संस्थाओं  मिलाने  का  att  उन्हें  did  शिक्षा

 मन्त्रालय  के  पयंवेक्षणाधी
 ्य

 गई  प्रस्ताव  है

 क
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 कर्मचारियों  के  क्वार्टरों  के  लिए  प्रत्येक  संस्थान  q >  कितनी  राशि  खच  की  जा  रही

 है  ;  कौर

 (7)  क्या  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  के  स्नातकों  को  सरकारी  उपक्रमों  में  नियुक्त  करने

 में  अन्य  इंजीनियर  स्नातकों  की  अपेक्षा  तरजीह  दी  जाती  है
 ?

 दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मन्त्री  ato  Fo  कार  ato  जी  नही ं।

 प्रत्येक  भारतीय  टैक्नोलोजी  संस्थान  में  कर्मचारियों  के  क्‍्वाटेरों के लिए के  लिए

 31.3.1969  तक  किया गया  खच  निम्नलिखित है

 कली

 भा०  टे०  स०  का  नाम  31.3.1968  तक  खां  रुपयों

 का  a

 133.16
 खड़गपुर

 बम्बई  12.50

 मद्रास  95.12

 कानपुर
 145.24

 दिला  139.10

 भा०  Bo  स०  के  स्नातकों  को  उनके  ye  के  आधार  पर  नियुक्त  किया  जा  रहा

 केन्द्रीय  सरकार  ने  किसी  सार्वजनिक  उद्यम  को  उनके  स्नातकों  को  प्राथमिकता  देने  के  लिए  कोई

 निर्देश  नहीं  दिया  है  |

 हाल  के  दंगों  में  हरियाणा  को  केन्द्रीय  सरकार  at  शोर  से  सेना  तथा  पुलिस

 की  सहायता

 #1069.  श्री  राम  किशन  गुप्त  क्या  गृह-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हाल  ही  में  हरियाणा  में  दंगों  के  दौरान  हरियाणा  सरकार  ने  सेना  AK  पुलिस

 की  सहायता  मांगी  थी  ;  भ्र ौर

 यदि  तो  कितनी  सेना  ate  कितनी  पुलिस  हरियाणा  को  भेजी  गई  थी

 गृह-कार्य  मन्त्री  यदावन्तराव  :  शौर  हरियाणा  सरकार  को

 उनके  अनुरोध  पर  कौर  व्यवस्था  के  कार्यों  के  लिए  केन्द्रीय  रिवेंज  सीमा  सुरक्षा  दल

 थर  सेना की  कुछ  टुकड़ियों  की  सेवायें  उपलब्ध  कराई  गई  थी  ।

 गुजरात में

 070.  श्री  ध्रद्धाकर  सुधार  :
 क्या  पेंशन  तथा  सैनिक  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 23  फ  ,  1970  को  गुजरात  में  भड़ौच  में  जाये

 इता  से  प्रचिकेन्द्

 तथा

 उसके  जाने  के  कारण  की  जांच  कर  ली  गई  NOਂ
 *
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्योरा  क्या  है  ?

 पर्यटन  तथा  wife  उड्डयन  मन्त्री  कर्ण  :  ake  भारतीय

 विज्ञान  सर्वेक्षण  संस्था  द्वारा  विस्तृत  जांच  अभी  की  जा  रही  है  ।

 दिल्‍ली  के  अध्यापकों  के  वेतनमानों  का  बढ़ाया  जाना

 1071.  भी  कंवर  लाल  गुप्त  :  नया  शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  दिल्‍ली  के  अध्यापकों  से  उनके  वेतनमान  बढ़ाये  जाने  के  बारे  में

 कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  gat  है  ;

 यदि  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ake  उस  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  हरियाणा  ake  पंजाब  के  पड़ौसी  राज्यों  में  अध्यापकों  के

 वेतनमान  दिल्‍ली  के  अध्यापकों  के  वेतनमानों  से  श्रमिक  हैं  ;  और

 यदि  तो  दिल्‍ली  के  अध्यापकों  के  वेतनमानों  को  पढ़ाने  के  लिए  सरकार  ar

 विचार  बया  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 दिक्षा  तथा  gas  सेवा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (ait  मरकत  :  (a)  शरीर

 1967  में  दिल्‍ली  के  स्कूलों  के  अध्यापकों  के  वेतन-मान  संशोधित  किये  जाने  के

 सरकार  को  समय  समय  पर  अध्यापकों  से  और  मांगी  वेतन  मान  बढ़ाने  के  बारे  में  अभ्यावेदन  प्राप्त

 होते  रहे  हैं  ।  नवीनतम  अभ्यावेदन  राष्ट्रीय  शिक्षक  परिषद्‌  ने  मुख्य  कार्यकारी  दिल्‍ली  को

 7  1970  कौ  पेश  किया  था  ।  उस  अभ्यावेदन  वेतन  बातों  का  बढ़ाने  के  बारे  wea  बातों

 के  साथ  साथ  निम्नलिखित  तीन  मांगें  की  गई  हैं  :--

 (1)  प्राथमिक  स्कूलों  के  ऐसे  सभी  अध्यापकों  जिनका  वेतन-मान  118  रुपये  से  शुरू

 होता  126  रुपये से  शुरू  होने  वाला  वेतन  मान  fear  जाना  चाहिये और

 अधिकतम  16  वर्षों  में  पुरा  हो  जाना  चाहिए  ।

 (2)  कक्षा  VI®  Xl  तक  को  पढ़ाने  वाले  संगीत  शिल्प  गृह

 शारीरिक  प्रशिक्षण  आदि  के  भ्रध्यापकों  को  उत्तर-स्नातक  अध्यापक

 मान  किये  जाने  चाहिए  ।

 (3)  1-4.1950  के  बाद  नियुक्त  वरिष्ठ  देशी  भाषा  शभ्रध्यापकों  को  भी
 1-4-1950  से  पुत्र  नियुक्त  भ्रध्यापकों  की  भांति  140-330  रुपये  का  वेतन  मान

 दिया  जाना  चाहिये  ।

 सभी  तथ्यों  तथा  विद्यमान  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  दिल्‍ली  के  स्कूलों  के

 ध्रध्यापकों  की  सभी  श्रेणियों  के  वेतन-मान  ?  1-12-67  से  संशोधित  कर  दिये  गये  हैं  ।  इस  स्तर

 art  संशोधन  अपेक्षित
 है

 ।  सरकार  ने  शीघ्र  ही  तीसरे  वेतन  grata  की

 स्थापना  की  घोषणा  कर  दी  जो  क्षेत्रों  केन्द्रीय  सरकार  के  सभी  कर्मचारियों  के
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 तन  ढांचों  झ्र ौर  दस्तों  की  जांच  पड़ताल  करेगा  |  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  वेतन-मानों  में

 गड़ा  थोड़ा  करके  संशोधन  करना  उपयुक्त  नहीं  समझा  गया  है  ।

 वेतनमानों  का  तुलनात्मक  विवरण  संलग्न  है  ।

 भाग  के  उत्तर को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता ।

 विवरण
 हाला

 अध्यापकों  की  श्रेणी  दिल्‍ली  पजा  ब  हरियाणा
 een  nee.  ह  a

 रु०  Bo ्  स०

 प्राथमिक  अध्यापक  118-270  1  300  125-250

 के

 126-270

 सेकेण्डरी  पास  के

 2.  प्रशिक्षित  स्नातक  75-350  220-500  220-400

 स्कूलों  के

 अ्रध्यापक

 190-425

 माध्यमिक  स्कूलों  के

 3.  उत्तर  स्नातक  भ्र ध्या पक  275-550  250-550  50-550

 तृतीय  To

 के  श्रेणी  के

 300-600  300-600

 otc  प्रथम  और  suc  प्रथम

 द्वितीय  श्रेणी  के  कौर  द्वितीय  श्र  री

 के
 is  nr etal) sects  काड  इभावेननवंनराधारमुममममन

 Iodia’s  Position  in  Ship-Building  Industry

 *  1072,  Shri  M.  Madhukar  Will  the  Minister  of  Shipping  and  Transport  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Japan  leads  the  world  today  in  the  Ship-building  ind
 especially  for  the  export  purposes ;

 (b)  if  so,  the  place  of  India  in  this  regard ;

 (c)  the  place  of  India  in  respect  of  the  said  industry  yfs-a-vis  Japan  five  years  ago
 and  her  place  today ;

 (d)  whether  it  is  a  fact  that  India  is  making  very  slow  progress  im  this  respect
 nda
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 Writter)
 a  April  17,  1970

 —

 a  f  not,  the  percentage  of  progress  being  made  by  ‘India  in  this  r respe

 The  Minister  of  Parliamentary  Affairs  and  Shipping  and  Transport  (Shri  K
 aghuramaiah)  (8)  Yes,  Sir

 (b)  India  stands  22nd  in  terms  of  tonnage  launched  as  in  1969,  among  the  Ip-
 building  nations  and  she  builds  mainly  for  her  own  requirements,  and  not  for  export

 (c)  The  place  of  India  in  1965  was  about  the  20th  among  the  ship-building  vati
 as  agains  Japan  which  was  first,  but  their  respective  positions  are  not  comparable,  as  Ind

 ship-building  is  only  in  infant  stages  of  development

 (0)  and  (e)  India  is  making  planned  progress  in  ship-building  as  can  be  seen  from
 the  following

 There  is  only  one  major  shipyard  in  India  -  Hindustan  Shipyard  Limited,  Visakha-
 its  rated  capacity  based  on  the  present  facilities  available  is,  on  an  average

 2/3  ships  of  12,500  DWT  per  annum.  The  Shipyard  has  undertaken  an  integrated  develop-
 ment  programme  at  an  estimated  cost  of  Rs.  7.66  crores  with  a  view  to  increasing  its  output
 to  6  ships  per  anoum.  The  Mazagon  Dock  Limited  at  Bombay  has  also  construction
 berth  available  for  building  Ocean  going  ships  The  Garden  Reach  Workshop  at  Calcutt

 is  planning  to  develop  facilities  for  building  ocean  going  ships  For  building  bulk  carriers,
 the  Government  have  approved  the  Cochin  Shipyard  Project  at  an  estimated  cost  of

 Rs,  45.42  crores  This  Shipyard  when  completed  is  expected  to  build  2  ships  annually  o

 66,000  DWT  each

 कूच-विहार  हवाई  का  विकास

 #1073.  श्री  बे०  Fo  दास चो धरी :  कया  पर्यटन  तथा  सैनिक  उदयन

 पा  करेंगे  कि :  अकिल

 बताने

 क  y  लिए  एक  योजना क्या  उनका  मन्त्रालय  कूच-बिहार  हवाई  अड्डे  के  विकास

 बनाये  का  उसके  लिए  उपयुक्त  धन  राशि  मन्ज़र  करेगा  ताकि  उस  हवाई  अड्डे
 में  बड़े  तथा

 या  किस्म  के  विमानों  के  ठहरने  और  उतरने  की  व्यवस्था  की  जा  सक े;  थ बढ़ि

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ;
 कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?  ह

 पये टन  तथा  सैनिक  उदयन  मन्त्री  करण  att  (7)  areal  की

 कमी के  कारण  कूच-बिहार  के  विकास  के  लिए  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  कोई  व्यवस्था

 नही ंव  जा  सकी है

 कलकत्ता-सिलचर  मार्ग  में  विमान  दुर्घटना  की  जांच

 #1074.
 श्री  dear  हीरा  कया  पेंशन

 तथा  श्रमिक  उदयन  मन्त्री  यह
 बताने

 की
 र  ~

 गे कृपा  ं
 गया  जो  वर्ष

 )  क्या  उस  विमान  दुर्घटना  के  कारणों  का  इस  बीच  पता  लगा
 लिया

 "1969  के  म मघ्य  में  उसके  सिल्वर  से  कलकत्ता  जाते  समय  हुई  थी  ;

 |
 (a  ]  कया  राडार  आदि  जैसे  समुचित  उपकरणों  चान  इसका  एकक  कारण  था  14
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 यदि  तो  बहा  झांसी-तुफान  वाले  इस  क्षेत्र  में  सुरक्षित  विमान
 गामा  के  लिये

 बया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 पर्यटन  तथा  श्रसंनिक  उदयन  मन्त्री  कर्ण  :  यह  सूचना  अन्तर  ट्रीय

 रूप  से  मान्य  न्य  सिद्धि  के  अनुसार  परिस्तारों  प्राधिकारियों  द्वारा  करवाई  जा  रही  जांच  की

 रिपोर्टे  के  प्राप्त  हो  जाने  पर  ही  उपलब्घ  होगी  |

 श्र  फिलहाल  sat  नहीं  उठते  ।

 घन्नानिक  तथा  श्रोद्यो  गिक  ध्रनुसंघान  परिषद  के  सम्बंध  में  सरकार  समिति  का

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  में  विलम्ब

 श्री  बाबु  राव  पटेल  :  कया  दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 32  राष्ट्रीय  प्रयोगशाला पों  में  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  waders  की
 कारये:प्रणा  ली

 के  सम्बंध  में  1968  में  गठित  की  गई  ए०  Fo  सरकार  समिति  द्वारा  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये

 जाने  में  विलम्ब  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 सरकार  समिति  का  प्रतिवेदन
 कब

 तक  तैयार  हो  जायेगा  ;  शरीर

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  विलम्ब  के  कारण  वैज्ञानिक  दो  गुटों  में  बंट  गये  हैं--एक

 गुट  की  निष्ठा  वर्तमान  महानिदेशक  में
 है  तथा  gat  को  उसके  पुर्वा धि कारी  जिससे  श्रनुसंघान

 की  प्रगति  पर  बहुत  कुप्रभाव  पड़ा  है
 ?

 दिक्षा  तथा  gas  सेवा  मंत्री  (sito  alo  Fo  श्रार०  ato  विवरण  सभा  पटल

 पर  रख  दिया  गया

 विविकं

 वैज्ञानिक  तथा  प्रौद्योगिक  अनुसंधान  परिवार  की  जांच  समिति  ने  ग्लानि  रिपोर्ट  का

 भाग  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अ्नुसंघान  परिषद्‌  के  अध्यक्ष  को  217.0  1970  को

 पेदा  कर  दिया  था  ।  रिपोर्ट  निम्नलिखित  कारणों  से  इससे  पहले  पेश  नहीं  की  जा  सकी  :---

 (1)  समिति  के  कार्यालय  के  लिये  स्थान  केवल  2-9-1968  को  प्राप्त  किया  जा  सका  |

 (2)  1968  में  डाक  हड़ताल  के  अध्ययन  के  लिये  सामग्री  भेजने  अर  प्राप्त

 करने  में  कुछ  देरी  हुई  थी
 ।

 (3)  समाचार  पत्रों  की  हड़ताल के
 सार्वजनिक  नोटिस  के  प्रकाशन  में  देरी

 हुई ।

 (4)  कुछ  क्रिया  विधिक  पाबन्दियों के
 समिति

 के
 लिये  ara  कर्मचारियों  की

 सेवा  प्राप्त  करने  में  कुछ  कठिनाई  थी  ।

 (5)  कार्य  जटिल  और  भारी  भरकम  था  ।  समिति  को  कामिक  नीतियों  से  सम्बंधित

 सैकड़ों  मामलों  का  अध्ययन  विस्तारपूर्वक  करना  ak  इसके  लिये  अनेक

 दस्तावेजों  को  एकत्रित  तथा  उसकी  जांच  करना  था  ।  रिपोर्टे  के  भाग
 को

 अंतिम

 रूप  देने  से  समिति  द्वारा  अनेक  गवाहों  के  बयाने  लिये  गये  ।
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 समिति  की  रिपो  का  भाग  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्‌  के

 अध्यक्ष  को  27  1970  को  पेश  कर  दिया  गया  है  ।  इस  समिति  रिपोर्ट  के  gar
 ate  faa  भाग  के  सम्बंध  में  काय॑  कर  रही  है  ।  भ्रांति  रिपोर्ट  किस  तारीख  तक  तैयार  हो

 यह  बताना  कठिन  है  ।

 जी  नहीं  ।

 मारत  के  होटल  तथा  रेस्टोरेन्ट  एसोसिएशन  के  फेडरेशन  द्वारा  स्टार  होटलों  के

 वर्गो कर रण  के  लिये  नई  पुनरीक्षण  समिति  का  सुभाव

 ©1076  st  एन०  क्या  पर्यटन  तथा  उड्डयन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  होटल  तथा  रेस्टोरेन्ट  एसोसियेशन  फैडरेशन  श्राफ  इंडिया  ने

 उनके  मंत्रालय  को  देश  में  होटलों  के  हाल  के  वर्गीकरण  के  विरुद्ध  अभ्यावेदन  दिया  है

 शौर  भ्रनुरोध  किया है
 कि  नई  पुनरीक्षण  समिति  बनाई  जाये  जो  होटलों  का  मूल्यांकन  नई

 कसौटी के  भ्राता  पर  करे  ;

 यदि  तो  निर्घारित  करने  के  बारे  में  किन  पतलूनों  पर  विचार  किया

 गया  था  ;  और

 उपरोक्त  भाग  के  बारे  में
 सरकार

 की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पेंशन  तथा  सैनिक  मंत्री  कारण  से  होटल
 पुनरीक्षण

 तथा  सर्वेक्षण  समिति  1967,  ने  होटल  वर्गीकरण  समिति  1963  द्वारा  इस  उदेश्य  के  लिये

 निर्घारित  कसौटियों  के  आघार  पर  होटलों  के  उन्हें  विभिन्‍न  स्टार  वर्गों  में  रखने  के  लिये  निरीक्षण

 तथा  सिफारिश  कीं  ।  यद्यपि  सरकार  ने  1,2  और  3  स्टार  वर्गों  के  लिये  शझ्रनुमोदित  होटलों  के

 बारे  में  होटल  पुनरीक्षण  तथा  सर्वेक्षण  समिति  की  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  4  व  5

 स्टार  वर्गों  के  लिये  सिफारिश  किये  गये  होटलों  का  अन्त  राष्ट्रीय  मानकों  के  भ्रनुरूप  एक  अधिक

 कड़ी  कसौटी  से  मुल्यांकन  किया  गया  जिसके  परिणामस्वरूप  उनमें  से  कुछेक  का  निम्नतर  श्रेणी

 में  वर्गीकरण करना  पड़ा  ।  भारत  के  होटल  रेस्टोरेंट  एसोसिएशन  एच०  करार

 दू  ने  इसके  विरुद्ध  अ्रभ्यावेदन  किया  शर  परस्पर  सहमति  से  यह  निराले  किया  गया

 कि  4  कौर  5  स्टार  के  अन्तरगत  आने  वाले  सब  होटलों  का  नवीन  एवं  प्रतीक  कठोर  कसौटियों के

 आघार  पर  पुनवेर्गीकरण  किया  इस  प्रयोजन  के  लिए  एक  पुनरीक्षण  समिति  की  पहले

 ही  स्थापना की  जा  चुकी  है  aye  इसके  1970  तक  अरपना  काम
 पुरा  कर

 लेने  की

 area है  ।

 सानता  st  हवाई  प्रड डे  बम्बई
 को

 नथा  रूप  देना

 b  #1077.  श्री  देशी  stare  शर्मा  :  कया  पर्यटन  तथा  wales  उदयन  मंत्री  यह  बतलाने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  नियुक्त  को  गई  हवाई  श्रट्डा  की  सिफारिशों

 के  अनुसार  बम्बई के  श्रन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  झण्डे  सानता  को  नया  रूप  का  प्रस्ताव  है  ;
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 कया  इस  seem  के  लिये  45  करोड़  रुपये  की  एक  योजना  तैयार  की  गई  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है  और

 इससे  सेवा-कुदवाना  में  कितनी  सहायता  मिलेगी  ?

 पर्यटन  तथा  सैनिक  उदयन  मंत्री  करें  fag)  :  :  जी  et

 से  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  विमानक्षेत्र  समिति  की  सिफारिशों  के  अ्ावार  नागर

 विमानन  विभाग  की  चौथी  योजना  में  चार  प्रंतर्राष्ट्रीय  डि मान क्षेत्रों
 के

 विकास  के  लिये  कुल

 40.45  करोड  रुपये  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।  इस  में  10  करोड़  रुपये  की  राशि  बम्बई

 विमानक्षेत्र  के  लिए  निर्धारित  की  गयी  है  ।  वर्तमान  टर्मिनल  भवन  के  अंतरिम  gard  के  लिए

 111  लाख  रुपये  तथा  मुख्य  टैक्सी-पथों  तथा  एप्रनों  के  सुधार  के  लिये  278  लाख

 रुपये  के  लागत  के  कार्यों  के  लिये  पहले  से  ही  मंजूरी  दी  जा  चुकी  a1  इन  सुधारों  के  बाद

 चतंमान  टर्मिनल  भवन  चालु  यो  जना  के  दौरान  एक  नये  श्रन्तर्राष्ट्रीय  काम्प्लेक्स  के  निर्माण  होने

 तक  श्रावइ्यकताश्रों  की  पूति  करेगा  ।  सावन-पथों  शादी  में  सुघार  इस  आशय  को  हट्टी  में  रख

 कर  किये  जा  रहे  हैं  कि  बोइंग  747  तथा  प्राय  अघिक  क्षमता  वाले  विमानों  की  ऑ्रांवश्यकताओं

 को  श्रमिक  geet  तरह  से  पूरा  कर  सके  ।

 दिल्‍ली  के  निलम्बित  पुलिस  करें  बारियों
 के  मामलों  का  पुनरीक्षरण

 #1078  श्री  यदा पाल  fag  :
 क्या  गृह-किये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  25  1970  को  वर्ष  1969-70  के  लिए  भ्रनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों

 पर  लोक  सभा  में  चर्चा  के  समय  उन्होंने  जो  प्नाइवासन  दिया  उनके  भ्रनुसार

 उन्होंने  दिल्ली  के  निलम्बित  पुलिस  कर्मचारियों  के  मामलों  का  इस  बीच  पुनरीक्षण  कर  लिया

 है  ;
 कौर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्याचरण  :  और  ).
 ममता भारत  सरकार  के  बविचाराघीन  है  ।

 पूर्वी  तट  से  लेकर  पितमो  तट  तक  तटीय  नौवहन  सेवा

 1079.  श्री स०
 :

 क्या  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पूर्वी  तट  से  लेकर  पश्चिमी  तट
 तक

 तटीय  नौवहन
 सेवा  चालू  करने

 का  कर  लिया  3;

 यदि  तो  ऐसी  नौवहन  लाइनें  किन  पत्तनों  से  गुजरेंगी  तथा  इसको  कब  चालू. कर कर

 दिया
 जायेगा  ;  भोर

 यदि  सरकार  ने  ऐसी  सेवा  को  चालू  करने  के
 बारे  में  = iy  नहीं  किया  तो  इसके

 क्या  कारण  हैं  ?

 4]
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 संसद-कराये  तथा  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  के ०  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 उपलब्ध  माल के  बारे  नियमित  सेवा  के  लिये  कोई  अर्थिक  औचित्य  नहीं  है

 परन्तु  माल  उपलब्धता  पर  निभा  करते  हुए  माल  जहाज़  पूर्वी  ale  पश्चिमी  तट  के  घाटों  पर  रखें

 ata  हैं  |

 इण्डियन  एयरलाइन्स  .  कार्पोरेशन के  विमानों  का  देर  से  चलना

 1080.  श्री  बलराज  मधोक  क्या  पर्यटन  तथा  wales  उदयन  मंत्री  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  भी  सच  है  कि  भाव  1970  में  कुछ  समय  तंक  इंडियन  एयर  लाइन्स  के

 विमान  देर  से  चलते  रहे  थे

 क्या यह  भी  सच  कि
 यात्रियों

 को
 विमानों  के  देर  से  चलने  की  सूचना समय  पर

 नहीं  दी  जाती  जिससे  उनको  बड़ी  असुविधा  होती  है

 यदि  तो  विमानों  के  देर  से  चलने  की  घटनाओं  को  रोकने  तथा  जब  इनका  देर

 से  चलना  जरूरी  तो  यात्रियों  को  इसकी  पूर्व  सुचना  देने  के  लिए  व्या  कार्यवाही  की  गई

 प्यारे  तथा  श्रीनगर  मंत्री  wat  fag):  1970  के  दौरान  की

 गई  8181  उड़ानों  में  से  30  मिनट  से  अ्रेघिक  की  देरी  से  होने  वाली  उड़ानों  रहूं  की

 गई  उड़ानें  भी  सम्मिलित  की  संख्या  1492  थी  ।

 ate  जिन  यात्रियों  के  टेलीफोन  नम्बर  इंडियनਂ  एयरलाइंस  के  बुकिंग  कार्यालय

 में  होते  हैं  उन्हें  ऐसी  उड़ानों  जिनमें  काफी  विलंब  होने  की  संभावना  होती  है  तथ

 जिनका  यात्री  के  हवाई  wes  के  लिए  रवाना  होने  से  पहले  पडा  लग  जाता  तो  यथोचित  सूचना

 दे  दी  जाती  है  ।  देवियों  रोकने  के  लिए  बहुत  सावधानी  बरती  जाती  है  ।  कभी-कभी

 ऐसे  . कारण  हो  जाते  हैं  जिन  पर  इंडियन  एयर  लाइन्स  का  सीघा  नियंत्रण  नहीं

 होता  t

 चंडीगढ़  में  मार्क्सवादियों  को  प्रशिक्षण

 श्री  गाइिलिंगन  गौड 6493.  श्री  बाबूराव  पटेल

 थीं  होम  प्रकट दो  त्यागी

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यह  सच  है  कि  तमिलनाडु  के  मुख्य  मंत्री  ने  23  1970
 को

 विधान

 सभा  में  बताया  था  तमिलनाडु  के  सैकड़ों  माक्सवादी  कार्यकर्ताश्रों  को  चंडीगढ़  और  उसके

 निकट  छापामार  युद्ध  rae  शौर  बमों  और  विस्फोटक  पदार्थों  कें
 प्रयोग

 के  बारे  मैं

 विस्तृत  प्रशिक्षण दिया  जा
 था

 ;
 j

 क्या  यह  सच  है  कि  पंजाब  के  भूतपूर्व  मुख्य  मंत्री  श्री  गुरनाम  सिह  को  इसे  बत  की
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 सेवानिवृत्त  सिख  सैनिक  अघिकारियों जानकारी  थी  कि  तमिलनाडु  के  माक्सवादी  कयेंकर्ताग्रों  क

 द्वारा  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  है  ;  कौर

 यदि  मार्क्सवादियों  की  उक्त  राष्ट्रविरोधी  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए

 केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ake  यदि  कोई  कार्यवाही  नहीं की  गई  तो  उसके  क्या

 कारण हैं  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्याचरण  तमिलनाडु  सरकार  से

 प्राप्त  सूचना  के  अनुसार द
 1970

 को  मुख्य  मंत्री  ने  राज्य  विधान  सभा  में  कहा  था
 कि  देश  के  विभिन्‍न  भागों  से  भारतीय  साम्यवादी  दल  के  कुछ  स्वयं  सेवकों  ने  चंडीग  प्रशिक्षण

 शिविर  में  भाग  लिया  जहां  उन्हें  सैनिक  ढंग  का  प्रशिक्षण  दिया  गया  था  ।

 तथा  तथ्य  मालूम  किये जा  रहे  हैं  ।

 जम्मू  कौर  काश्मीर  में  जंगलों  में  art

 6494.  श्री  बाबूराव  पटेल :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 we (#)
 हाल  ही  में  काश्मीर घाटी  att  जम्मू के  किलिस्टवर ake  भादरवा  क्षेत्रों  मे

 जंगलों  में  कितनी  बार  झाग  लगी  कौर  इसके  परिणामस्वरूप  जान  कौर  माल  की  कितनी  हानि

 हुई ;
 क्या  यह  सच  है  कि  ये  आग  तोड़-फोड़  करने  वाले  पाकिस्तानी  व्यक्तियों  ने  लगाई

 थी  कौर

 यदि  at  इसका  पता  अपराधियों  को  दण्ड  देने  कौर  भविष्य  में  भाग  कीं

 घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  गई  है  कौर  यदि  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई

 तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विज्ञाचरण  जम्मू  व  कश्मीर

 सरकार से  प्राप्त  सूचना के
 1969-70  में  कश्मीर  घाटी  में  जंगलों  में  14  1  आगे  तथा

 होगा  किलिस्टवर  शौर  भादरवा  में
 238  ort  लगी  थी  ।  जान  की  कोई  हानि  नहीं  हुई  तथा  मात्र

 की  हानि  लगभग  1.45  लाख  रुपये  के  मूल्य  की  थी  ।

 जी  नहीं  श्रीमान  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।  ये
 आग  अधिकतर  असाधारण  शुष्क  मौसम  फलस्वरूप

 घटनावदा थीं  ॥

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  लो  गई  परोक्षायें

 6495.  sit  एम०  डी०  सोम सुन्दरम  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा

 जीनियरों  की  भर्ती के  बारे  में
 13  1970  के  अतारांकित  wet  संख्या  2806  के  उत्तर कें

 बंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  की  सेवाओं  के  लिये  संघ  लोक  सेवा  कर्मयोग
 कीं

 पैदा  में  सफलता  प्राप्त  करनें  के  लिए न्यूनतम  अंक  निर्धारित  नहीं
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 क्या  यह  भी  सच  है  fe  रिक्त  स्थान  अधिक  होने  पर  उसका  स्तर  गिर  जाता  है

 ate  रिक्त  स्थान  कम  होने  पर  उसका  स्तर  बढ़  जाता  है

 .  यदि  तो  ऐसी  परीक्षा  लेने  का  उद्देश्य  क्या  है

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  परीक्षा  पास  करने  के  लिये  न्यूनतम  sin  निर्धारित  कर

 विभाग  से  प्रतिभाशाली  विभागीय  श्रधघिकारियों  को  रिक्त  पदों  पर  नियुक्त  करने  के  क्या  कारण

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्याचरण  जी  श्रीमान ।

 यह  सब  नहीं  है  ।

 संयुक्त  इंजीनियरी  परीक्षा  तथा  इंजीनियरी  सेवा  परीक्षा  कें

 से  संघ  लोक  सेवा  arena  द्वारा  इंजीनियरों  की  भर्ती  के  लिए  ली  जाने  वाली  दी  प्रतियोगी

 परिचालनों  के  लिए  नियमों  में  व्यवस्था  है  कि  सम्बन्धित  परीक्षा  में  बैठने  वाले  वे  उम्मीदवार  जो

 लिखित  परीक्षा  में  आयोग  द्वारा  झपने  विवेकानुसार  यथा  नियत  न्युनतम  झांक  अंक  प्राप्त  करते

 व्यक्तित्व  परीक्षण  के  लिए  साक्षात्कार  हेतु  उनके  बुलाये  जायेंगे  ।  विभिन्‍न  प्रयोजनों  के

 लिये  ली  गई  विभिन्न  परिवारों  के  मामले  में  व्यक्तित्व  परीक्षण  हेतु  बुलाये  जाने  के  लिए

 उम्मीदवारों  द्वारा  प्राप्त  किये  जाने  न्यूनतम  अंक  एक  ही  होना  प्रावस्था  नहीं  है  ।  प्रत्येक

 प्रतियोगिता  परोक्ष  के  परिणाम  के भ्राघार  पर  नियुक्ति  के  लिए  सिफारिश  किये  जाने  हेतु

 उम्मीदवारों  कीं  उपयुक्तता  लिखित  परीक्षा  में  उनके  निष्पादन  सम्पूर्णता  तथा  व्यक्तित्व

 परीक्षण  के  साक्षात्कार  के  अंधार  पर  निर्धारित  की  जाती  हैं  ।  दूसरे  दादों  व्यक्तित्व

 परीक्षण  में  प्राप्त  da  लिखित  परीक्षाਂ  में  प्राप्त  कुल  अंकों  में  जोड़े  जाते  हैं  ।  तब  उम्मीदवारों  को

 प्रत्येक  उम्मीदवार  को अ्रन्तिम  रूप  से  दिये  गये  कुल  अंकों  द्वारा  प्रकट  योग्यता  के  क्रम  में  रखा

 जाता  है  उस  क्रम  में  उतने  उम्मीदवारों  जितने  आयोग  द्वारा  goa  विवेकानुसार  परीक्षा

 द्वारा  अहं  पायें  जातें  हैं  उस  परीक्षा  के  परिणामों  के  आघार
 पर  जितनी  ग्र ना रक्षित  रिक्तियां  भरने

 का  निश्चय  किया  हो  उतनी  में  नियुक्ति  के  लिए  सिफारिश  की  जाती  है  ।  श्रमुसूचिर्त

 जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  वे  उम्मीदवार  जो  यद्यपि  किसी  सेवा  के  लिए  आयोग

 द्वारा  निर्धारित  स्तर  द्वारा  रहे  न  हों  तों  भी  प्रशासन  की  दक्षता  को  बनाये  रखने  पर  यथोचित

 ध्यान  देते  हुए  उन  नियुक्तियों  पर  नियुक्ति  के  लिए  उनके  ढारा  उपयुक्त  घोषित  किये  जाते
 हैं

 ग्रोवर

 सम्बन्धित  सेवा  में  भ्र बु सूचित  जातियों  और  अनुसूचित  ख़ादिम  जैसी  भी  स्थिति  के

 सदस्यों  के  लिए  आरक्षित  रिक्तियों  में  नियुक्ति  के  लिए  उनकी  सिफारिश  की  जाती  हैं  ।

 इस  तथा  alu  सेवाओं  के  लिये  किसी  विशेष  संयुक्त  परीक्षा  के

 परिणामों  के  arent  पर  नियुक्ति  के  लिये  सिफारिश  किये  जाने  के  लिए  सामान्य  उम्मीदवारों  तथा

 अनुसूचित  जातियों/श्रनुसुचित  ख़ादिम  जातियों  उम्मीदवारों  पर  विचार  करते  समय  अ्रायोग

 झ्र पने
 विवेकानुसार

 पूर्वोक्त  विभिन्‍न  श्रेणी  के  उम्मीदवारों  के  सम्बन्ध  में  सम्बन्धित
 सेवाओं

 के  समूहों  के  लिए न्यूनतम  उपयुक्तता  का  स्तर  निर्घारित  करता  है  ;  भर  आयोग  द्वारा  इस  प्रकार

 नियत  न्युनतम  उपयुक्तता  के  स्तर  उनके  द्वारा  कम  नहीं  किये  जाते  हैं  चाहे  आयोग  को  सूचित
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 भी  रिक्तियों  को  भरने  के  लिए  चत  उपयुक्तता  स्तरों  पर  अपेक्षित  सं  ey  areas

 *  उम्मीदवार  उपलब्ध  न  हों  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 संयुक्त  इंजीनियरी  सेवा  परीक्षा  तथा  इंजीनियरी  सेवा  परीक्षा  के

 लये  भारत  के  राजपत्र  में  क्रमश  रेल  मंत्रालय  तथा  संचार

 गारा  सम्बन्धित  सेवाश्रों/पदों  पर  सीधी  भर्ती  के  लिये  समय-समय  पर  अधिसूचित  किये  गये  हैं  भ्रमण

 at  के  साथ-साथ  सम्बन्धित  परीक्षा  में  प्रवेश  के  लिये  निर्धारित  पात्रता  की  शर्तें  श्रीमत्
 ह

 दैनिक  इत्यादि  निर्घारित  करते हैं  ।  भाग  लेने  वाले  विभागों  में  काम  करने .

 ले  कतिपय  श्रेणियों  के  उम्मीदवारों  जो  सामान्य  ara  सितारों  द्वारा  प्रतीक-वय  होते

 प्रपने  सम्बन्धित  विभागों  की  सेवाओं
 में  रिक्तियों  के  लिये  प्रतियोगिता  करने  के  लिए  ara

 की  रियायत  जाती  परीक्षा  के  लिये  दाख़िल  ऐसे  विभागीय  उम्मीदवारों  को  ग्न्य

 उम्मीदवारों  के  साथ  उपरोक्त  भाग  में  बताई  गई  रीति  से  योग्यता  के  क्रम  में  रखे  जाते  हैं  ।

 इस  उनको  तकनी  बारी  खुल  बाजार  के  उम्मीदवारों  के  साथ  लेनी  पड़ती  है  तथा

 के  लिए  नामांकन  के  मामले  जो  पुर्णतया  उम्मीदवारों  के  स्थानों/श्रभियानों  के

 पर  किये  जाते  विभागीय  उम्मीदवारों  के  साथ  केवल  इस  कारण  से  कोई  अधिक  अधिमान्य

 व्यवहार  नहीं  सकता  कि  वे  किसी  विभाग  विशेष  में  पहले  से  ही  काम  कर  रहे  हैं

 विभागीय  अधिकारियों  के  fat  सम्बन्धित  विभागों  की  सेवायों  में  सेवाओं [ait  शियों

 भर्ती  को  नियंत्रित  करने  वाले  सम्ब्रन्घित  भर्ती  नियमों  में  निहित  उपबन्धों  के  श्रुति

 विभागों  में  उच्चतर  श्रेणियों  में  पदोन्नति  के  प्रचार हैं  ।

 भारत-रुस  बिमान  सेवा  करार

 6496.  श्री  रामचन्द्र  वीरप्पा  :  क्या  पटन  तथा  उड्डयन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  1970  में  विमान  सेवा  के  सम्बन्ध दिव देख  में  एक  भारत-रूस

 विमान  सेवा  करार  किया  गया है  ;  ate

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है
 ?

 पर्यटन  तथा  naa  उड्डयन  मन्त्री  करण  :  हां  ।  भारत

 तथा  सोवियत  संघ  की  सरकार  के  प्रतिनिधिमंडलों  के  बीच  नई  दिल्‍ली  में  हवाई  सेवा  सम्बन्धी

 बातचीत  हुई  थीं  जिसके  अन्त  में  2  अप्रैल  .970  को  दोनों  प्रतिनिधिमंडलों  के  अध्यक्षों  द्वारा  एक

 afa  पत्र  के  प्रारूप  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  ।

 एयर  इंडिया  तथा  उयरोफ्लोट  द्वारा  एक  दूसरे  के  भू-भाग  के  में  से  होकर

 चालित  की  जाने  वाली  विमान  सेवायों  की  ogi के  अघिकार  में  वृद्धि  करने  तथा  उनके  are

 प्रगति  सेवाओं  को  बढ़ा  कर  कुछ  नये  तक  ले  जाते  के  जिनके  लिए  कि  वे  इस  संजय

 सेवायें  परिचालित  नहीं  सहमति  हुई  ।  यह  भी  सहमति  हुई  कि  भारत  कथा  सोवियत  संघ  |
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 बीच  fas  जाने  वाले  परिचालन  यातायात  तथा  राजस्व  के  समान  वितरण  के  सिद्धान्त  पर

 आघारित  होंगे  ।

 स्थायी  रियों  को  ऊचे  पदों  के  लिए  रोजगार  कार्यालय  में  नाम  दर्ज  कराने

 की  agate  देना

 6497.  श्री  एस०  Sto  सोम सुन्दरम  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  सरकारी  कर्मचारियों  को

 पत्ति-पत्र  जारी  करने  के  बारे  में  13  1970  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2802  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  भिन्न-भिन्न  विभागों

 में  भर्ती  ate  पदोन्नति  के  भिन्न-भिन्न  नियम  हैं  स्थायी  और  स्थापित  प्रतिभाशाली  युवक
 चारियों  को  ऊंचे  पदों  के  लिए  अन्य  सरकारी  विभागों  जहां  उनकी  सेवायों  महत्वपूरणां

 सभा  रोजगार  कार्यालय  में  नाम  दर्ज  कराने  की  अनुमति न  देने  के  कारा हैं  ?

 गृह-कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  विद्याचरण  :  स्थायी  तथा  भ्रम-स्थायी

 तमंचा  रियों  को  रोजगार  कार्यालयों  में  भ्र पना  नाम  दर्जे  कराने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  जब

 तक  कि  वे  प्रिये  नियोजकों  से  प्राप्त  प्रस्तुत  नहीं  करते  तथा  जब  तक  कि  वे

 13-3-1970  को  लोक  सभा  में  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2802  के  दिये  गये  उत्तर  में  उल्लिखित

 तीन  श्रेणियों में  से  किसी  श्रेणी  से  न  हों  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  कोई  भी  कर्मचारी  जिसे

 केन्द्रीय  सरकार  में  स्थायी  अथवा  श्रेय-स्थायी  घोषित  किया  गया  है  उसका  यह  नैतिक  कत्तव्य  है  कि

 वह  अपनी  शाक्ति  पूर्णतया  aaa  पद  के  कार्यों  के  निष्पादन  में  लगाये  उसे  अपना  ध्यान  तथ्य

 प्रयत्न  भ्रन्यत्र  नौकरी  ढूंढ़ने  में  नहीं  लगाने  चाहिए  ।  तथापि  स्थायी  तथा  श्रेय-स्थायी  समेत  सेवारत

 कर्मचारियों  के
 प्रस्वेदन  अन्य

 सार्वजनिक  क्षेत्र  उपक्रमों  तथा  स्वायत्त  संगठनों  में  विद्यमान

 sat
 कें  लिये  भेजने  के  सम्बन्ध  कुछेक  सुविधायें  पहले  ही  प्रदान  की  गई  है  ।

 मई  दिल्लो  में  पंजीकृत  गर-सरकारो  दिक्षा-संस्थान

 6498.  त्री  रामचन्द्र  वीरप्पा  :  बया  दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की  कृप

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नई  दिल्‍ली  के  डिफेंस  कालोनी  अर  जंगपुरा  क्षेत्रों

 में  अनेक  पंजीकृत  गैर-सरकारी  शिक्षा  संस्थाएं  कार्य  कर  रहो  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  उक्त  संस्थाओं  के  काय  पर  कभी  रोक  लगाईं  गई
 है  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं
 ?

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  wet  :  से

 सम्बन्धित  प्राधिकारियों  से  अपेक्षित  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  कौर  यथासम्भव  शीघ्र  ही  सभा

 पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।
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 लिखित  उसर
 लावण

 होटल  पुनरीक्षण
 घर  सर्वेक्षण  समिति  की

 सिफारिशें

 6499,  श्री  रामचन्द्र  बोरिया  :  क्या  पेंशन  तथा  श्रमिक  उड्डयन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  ने  होटल  पुनरीक्षण  श्र  सर्वेक्षण  समिति  की  कौन-कौन  सी  सिफारिशों  at

 स्वीकार  किया  है  और

 उनको  कब  क्रियान्वित  किया  जायेगा  ?

 quad  तथा  सैनिक  उदयन  मन्त्री  करो  :  त्यों  होटल  पुनरीक्षण

 तथा  सर्वेक्षण  समिति  की  मुख्य  सिफ़ारिशों  :  66  होटलों  को  5  स्टार  से  लेकर  ।  स्टार  तक  के  वर्गों

 में  रखने  तथा  59  रेस्टोरेन्ट ों  के  अनुमोदन  से  सम्बन्धित  हैं  ।  रेस्टोरेन्ट ों  तथा  1,  2  व  3  स्टार  वर्गों

 के  होटलों  से  सम्बन्धित  सिफारिशें  स्वीकार  एवं  क्रियान्वित  की  जा  चुकी  हैं  ।  4  व  5  स्टार

 वर्गों  में  सम्मिलित  करने  के  लिए  सिफारिश  किये  गये  होटलों  के  बारे  में  यह  महसूस  किया  गया  कि

 उन्हें  श्रंतर्राष्ट्रीय  मानको  के  अनुरूप  बनाने  की  दृष्टि  से  एक  झिझक  कड़ी  मूल्यांकन  कसौटी  अपनाने

 की  झ्रावद्यकता  है  ।  ऐसे  होटलों  का  होटल  पुनरीक्षण  समिति  द्वारा  पुर्न निरीक्षण  किया  जा

 रहा  तथा  इस  समिति के  अपना  काम  31  1970  तक  पुरा कर  लेने  की  शीराज़ा है

 होटल  पुनरीक्षण  तथा  सर्वेक्षण  समिति  की  अन्य  मुख्य  सिफारिशें  एक  स्थायी  निरीक्षण

 संगठन  तथा  होटलों  की  योजना  एवं  परिचालन  के  सम्बन्ध  में  सलाह  देने  के  लिए  एक  परामशंदात्री

 सेवा  स्थापित  करने  ake  होटल  विकास  योजना  के  अधीन  उपलब्ध  निधि  को
 £

 करोड़  रुपये
 '  से

 बढ़ाकर  10  करोड़  रुपये  करने  के  लिये  है  ।  इन  सिफारिशों  के  क्रियान्वित  करने  के  लियेਂ  कार्यवाही

 की  जा  रही  है  बशर्तें  कि  घन  उपलब्ध  हो  ।

 ताज  क्षेत्र  को  खुबसुरत  बनाने  की  योजना

 6500.  श्री  रा०  Ho  बिड़ला  कया  पर्यटन  तथा  सैनिक  उदयन  मंत्री  यह  बताते  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  ताज-क्षेत्र  को  खुबसूरत  बनाने  की  कोई  तैयार  की  हैं

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;

 (7)  इस  प्रयोजन  के  लिये  कुल  कितनी  धन  राशि  नियत  की  गई  है  ate  कितनी  अवधि  के

 लिए ;  झ्र

 यह  कार्य  कब  तक  आरम्भ  हो  जायेगा
 ?

 ast  तथा  सैनिक  उड्ड्यन  मन्त्री  (sto  करों  :  att

 प्रम्तावित  स्कीमें  निम्नलिखित  से  सम्बन्धित  हैं

 (i)  हाल के  लिये  पहुँच मार्ग  का  चौड़ा  किया  जाना  मरम्मत  कार्य  |
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 (ii)  ट्रैफिक  श्राईलेंडों  की  दो भा वृद्धि  तथा  ताज  के  लिये  एक  नये  प्रवेश-द्वारा  का

 निर्माण ;

 (ili)  स्नान-शैलादि  सुविधाओं  की  व्यवस्था  ।

 आगरा  में  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  पर्यटन  सुविधाओं  की  तुरन्त  व्यवस्था  के  लिये

 '20
 लाख  रुपये  की

 व्यवस्था  की
 जा  है  ।

 निर्माण
 कार्यों  में  से  कुछ  पहले  ही  प्रारम्भ  किये  जा  चुके  हैं  तथा  दोष  शीघ्र ही  शुरू

 कर  दिये  जायेंगे  |

 महरौली-कानपुर  रोड  दिल्‍ली  पर  ट्रक  दुर्घटना

 ||
 6501.  श्री  ना०  रा०

 देवघरे
 :  क्या  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्रीं  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  महरौली-कानपुर  दिल्ली  पर  20  1970  को  एक

 टूक  के  तेज  गति  से  ma  समय  बैलगाड़ी  में  घुस  जाने  के  परिणामस्वरूप  5  व्यक्तियों  की  घटना

 स्थल  पर  मृत्यु  हो  गई  थी  ;

 यदि  तो  दिल्‍ली  में  भ्रन्धाघुन्ध  गाड़ी  चलाने  को  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  क्या

 कार्यवाही  की  है  ;  कौर

 सरकार  का  दिल्‍ली  की  जनता  को  ट्रकों  कौर  दिल्‍ली  परिवहन  की
 अन्धाधुन्ध

 चलने

 वाली
 बसों  से  कुचलने

 से  बचाने  के  लिये
 कौर  बया

 कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 नौवहन  लथा  परिवहन  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  इकबाल  fag)  :

 a

 दिल्‍ली  प्रशासन  ने  नगर  के  भ्रन्तर्गत  और  राज-मार्गों  पर  गति-सीमा  पर  प्रतिबन्ध

 लगा  रखे  हैं  ।  प्रशासन  गति  की  जांच  अकसर  दिन  के  समय  किया  करती  है  ।  प्रसंगहीन

 ढु्घेटना  प्रातःकाल  हुई
 ।

 दिल्ल  प्रशासन  से  कुछ  मुख्य  सड़कों पर  जहां  भारी  गाड़ियां  चलती हैं

 राल  को  ट्रक  चालकों  के  विचार  सहित  चालन  को  रोकने  के  लिये  जल्दी  से  उपायों  पर  विचार

 करने  को  कहा  जायेगा  ।

 सड़क  दुर्घटनाओं को  कम  करने  के  लिये  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा उठाये  गये  मुख्य

 कदम  नोचे  दिखाये  गये  हैं  :

 (1)  पैदल  पार-पथ  चिन्हित कर  दिये  गये  हैं  धौर  सभी  मुख्य  सड़कों  पर  रफतार की

 जांच  दिन  में  की  जाती  है  ak  जो  बंघ  सीमा को  पार  करते  हुये  पाये  जाते  हैं

 उनका  चालान  किया  जाता  है  ।

 (2)  सड़क पर  पड़ने  वालें  सभी  स्कूलों  के  निकट  चेतावनी  पटल  लगा  दिये

 गये  हैं  ।

 (3)  समय
 में  प्रतिदिनਂ  6  धण्टे  के  लिये  caw  चलती-फिरती  यातायात

 शिक्षा  गाड़ी

 a8
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 काय  करती  है  जो  सड़क  प्रयोक्ताप्ों  को  स्थान  पर  ही  उनकी  त्रुटियों को

 बताती है  ।

 (3)  यातायात  पुलिस  की  सलाह  सड़क  पर  के  चक्कर  हटाये  जा  रहे  सड़क  के

 चौराहे  चौड़े  किये  जा  रहे  हैं  ।  पहल-पथ  ale  साइकिल-पथों  की  व्यवस्था

 की  जा  रही  है  ।  सड़कों  पर  चिन्ह  लगाये  जा  रहे  खोमचे

 टैक्सी  भ्रमरों  इत्यादि  को  भीड़-भाड़  वाले  क्षेत्रों  से  यथा  संभव  हटाये  जा  रहे

 हैं
 ।  दिल्ली  परिवहन  उप-क्रम के  बहुत  से

 बस  के  भ्रट्डों को को  नई  जगह  पर  ले
 जाया

 ् नट  व्यस्त  कौर  भीड़-भाड़  वाले  क्षेत्रों  में  भारी  परिवहन-गाड़ियों  का  परिचालन  बिल्कुल

 बन्द  कर  दिया  गया  है  जबकि  कुछ  दूसरी  सड़कों  पर  यातायात  के  अवरोध  क

 हटाने  के  लिये  उनका  आवागमन  व्यस्ततम  समय  में  निलम्बित  कर  दिया  गया  है

 ताकि  भीड़-भाड़  न  हो  ।

 (6)  संकुचित  सड़कों  को  बनने  के  तौर  पर  और  भीड़-भाड़  व।ली  सड़कों  को  प्रो

 पीकिंग  जोनਂ  के  तोर  पर  घोषित  किया  गया  है  ।

 दिल्‍ली  परिवहन  उप-क्रम  सुरक्षित  चालन  सुनिश्चित  करने  दुर्घटनाओं  के  निवारण  करने

 के  लिये  निम्नलिखित  कार्यों  को  कर  रही  2:

 (1)  उप-क्रम  एक  यातायात  प्रशिक्षण  स्कूल  चलाता
 है  जहां  रोजगार

 पूर्व  शर्तें  के

 तौर  पर  सभी  उम्मीदवारों  को  आठ  हफ्ते  के  लिये  चालन  में  गहन  प्रशिक्षण  दिया

 जाता है  ।

 (2)  चालक  के  पद  के  लिये  उम्मीदवारों  की  डाक्टरी  परीक्षा  की  जाती  है  ।  परीक्षा

 में  डा०  राजेन्द्र  प्रसाद  कस्र  में  चक्षु  विशेषज्ञ  द्वारा  दृष्टि  जांच  द्रुमिल  है  ।

 (3)  सभी  चालकों  को  समय-समय  पर  पुनश्चर्या  प्रशिक्षण  पाठ्य-क्रम  दिया

 जाता  है

 (4)  जिस  चालक  का  रिकार्ड  दु्घ॑टनाश्ों  से  मुक्त  होता  है  उसे  त्रैमासिक  पुरस्कार  दिया

 जाता है  ।

 Forest  Official  of  Jammu  and  Kashmir  Government  Working  as  a

 Pakistani  Spy

 6502.  Shri  Yashwant  Singh  Kuasbwah:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  b.
 eased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  Forest  official  of  the  Government  of  Jammu  and
 <ashmir  was  a  Pakistani  spy  and  has  since  run  away  to  Pakistan  ;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  and  the  steps  taken  by  the  Central  Government  and  the
 State  Government  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Vidya  Charan

 shukla)  :  (a)  and  (b).  The  Government  of  Jammu  and  Kashmir  have  intimated  that  it

 ame  to  their  notice  that  one  Abdul  Rashid,  a  forester  in  the  Forest  Department  of  Jammu
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 and  Kashmir  Government,  was  connected  with  some  anti-national  activity,  and  that  he
 disappeared  suddenly  and  was  absconding  since  11th  May  1967.  Vigorous  efforts  were  being
 made  to  apprehend  him  but  it  is  considered  possible  that  he  may  have  gone  over  either  to
 Pakistan  or  ?8815180-0000 [160  Kashmir.

 Electric  Lights  on  Riog  Road,  New  Delhi

 6503.  Shri  Ockar  Lal  Bohra  :  Will  the  Minister  of  Shipping  and  Transport  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  electric  lights  have  not  so  far  been  provided  at  many
 places  on  the  Ring  Road  in  New  Delhi:

 (b)  the  number  of  accidents  that  take  place  in  a  year  on  this  road  where  is  no

 lighting  arrangement  ;

 (c)  the  time  by  which  electricity  would  be  provided  there  ;  and

 (d)  the  names  of  other  roads  and  places  in  New  Delhi  where  electric  lights  do  not
 exist  and  the  mileage  of  those  roads  and  the  reasons  therefor  ?

 The  Deputy  Minister  im  the  Department  of  Parliamentary  Affairs  and  in  the

 Ministry  of  Shipping  and  Transport  (Shri  Iqbal  Singh)  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  16  accidents  took  place  during  night  in  1969  on  those  stretches  of  the  Ring  Road
 where  there  is  no  lighting  arrangement  as  yet.

 (८)  As  provision  of  electrification  depends  upon  adequate  justification  and  availab

 of  funds,  it  is  not  possible  to  specify  the  time  which  electricity  will  be  provided.  ad

 (d)  A  statement  giving  the  names  of  the  roads  etc.  in  New  Delhi,  where  electric

 lights  have  not  teen  proviced  so  far,  and  their  mileage  is  laid  on  the  Table  of  the  House.

 [Placed  in  Library.  See  No.  LT—3223/70}.  Steps  will  te  taken  to  provide  lights  cn

 these  roads,  etc.,  as  and  when  the  funds  required  for  the  purpose  are  available  and  justifica-
 tion  for  the  work  is  established.

 भारतीय  प्राणी  सर्वेक्षण  सोलन  की  जोरों  की  दुर्घटनाओं

 के  बारे  में  जांच

 6504.  ी  नीति राज  सिह  चौधरी  :  व्या  दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने

 की  कपा  करेंगे  कि  ह

 बया  वर्ष  1969  के  बाद  भारतीय  प्राणी  सर्वेक्षण  विभाग  की  ऊंचाई  पर  स्थित

 प्राणी  शास्त्र  केन्द्र  के  सोलन  स्टेशन  की  नई  जीप  की  दो  बार
 दुर्घटनाग्रस्त  हुई  हैं  ;

 am  दुर्घटनाओं  के  कारणों  की  जाँच  की  गई  है  ;

 यदि  तो  जांच  के  क्या  परिणाम  निकले  ;  झर

 बन्ना  ? जीप  की  मुरम्मत  पर  aa  तक  कितना  खच  guile

 feat  तथा  ee  सदा  शल्य  २  राज्य  मन्नी  (27  nea

 जी  हां  |

 att

 श्र  विभागीय  जांचों  के  प्याली  दुर्घटना  चार्म  वी
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 के  कारण  हई
 थी  |  मुरम्मत  सम्बन्धी  wat  चालक  ने  वहुत  किया  था  प्रौढ़  उसकी  सेवाएं  भी  खत्म

 कर  दी  गई  थीं  ।

 दूसरी  दुर्घटना उस  समय  हुई  जब  जीप  के  दो  टायरों में  से  एक  में  छेद  हो  गया  था

 और  वाहन  फिसल  कर  एक  wes  में  गिर  गया  था  ।  कम्पनी  द्वारा  dare  किया  गया  मरम्मत  का

 प्रारम्भिक  प्राक्कलन  5,600  रुपये  है  ।

 तमिलनाडु  राज्य  के  मुख्य  मन्त्री  की  राज्य  को  अधिक  PD ay स्वायत्तता  देने  फो  मांग

 6505  श्री  सामना धन  थ्या  दण्ड पा  ण्

 श्री  चलाया  नायडू

 क्या  गृह-काय  मंत्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  तमिलनाडु  के  मुख्य  मन्त्री  ने  राज्य  को  अधिक  स्वायत्तता  देने

 के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  से  झनको  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केद्रीय  सरकार  कया  प्रतिक्रिया  है
 ?

 गृह-कार्य  मन्त्रालय  में  राज्यमंत्री  विद्याचरण  जी  नहीं

 श्रीमान  ।

 प्रदान  नहीं  उठता

 घ्रदासनिक  संधार  आयोग  के  श्रव्य यन  दल  के  सदस्यों  द्वारा  वैज्ञानिक  विभागों  के  बारे

 में  दिये  गये  अपने  प्रतिवेदन  पर  हस्ताक्षर  करने  से  इंकार  करना

 6506  श्री  alter  कुमार  यह-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि

 क्या  उनका  ध्यान  टाइम्स  '  में  17  1970  को

 vida  के  भ्रन्तगंत  प्रत्याशित  एक  सम्पादकीय  लेख  की  कौर  दिलाया  गया  है

 क्या यह  सच  है  कि  प्रशासनिक  सुधार  ग्रा योग  के  भ्रध्ययन  दल  द्वारा  वैज्ञानिक

 विभागों  के  बारे  में  दी  गई  रिपीटें  पर  केवल  अ्रध्ययन  दल  के  श्री  डी०  Ho  कुत्ते  के  ही

 हस्ताक्षर  हैं

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उक्त  अध्ययन  दल  के  aa  सदस्यों
 में  इस

 रिपोर्टे
 पर  इस

 प्राकार  पर  हस्ताक्षर  करने  से  इंकार  कर  दिया  है
 कि  अध्ययन

 दल  द्वारा  प्रस्तुत  qa
 रिपोर्टे  को

 ही  उनकी  रिपोर्ट  aaa  जाना  चाहिये  ;  और

 क्या  इस  प्रकार  के  उदाहरणों  से  प्रशासनिक  सुघार  are
 at

 प्रतिष्ठा
 को  मकका

 नहीं  पहुँचता  sie  क्या  इस  प्रकार  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिये  प्रभावकारी  कार्यवाही  की

 जायेगी  ?

 जी
 गृह-कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  विद्याचरण

 श्रीमान  ।

 oh
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 वैज्ञानिक  विभागों  के  सम्बन्ध  में  1970  में  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  की

 दी  गई  भ्रध्ययन दल  की  रिपोर्ट पर  केवल  उसके  अध्यक्ष श्री  डी०  के०  gd  संसद  सदस्य  द्वारा _
 हस्ताक्षर  किये  गये  थे  ।  किन्तु  प्रेषण-पत्र  से  पता  लगता  है  किः  दूसरे  सदस्य  श्री  के०  पी०  मथरानी

 रिपोर्ट  से  सहमत  थे  ।

 अध्ययन  दल
 के

 आठ  सदस्यों  ने  1970 में  प्रस्तुत  रिपोर्ट  पर  हस्ताक्षर
 करने  से  स्वयं  को  अलग  रखा  कौर  सुभाव  दिया  कि  प्रोफेसर  एम०  एस०  थककर  की  अध्यक्षता  में

 1968  में  दी  गई  रिपोर्टे  उनके  विचारों  की  भ्र भि व्यक्ति  सभी  जाये  ।

 अध्ययन  इत्यादि  की  रिपोर्टों  का  उद्देश्य  आयोग  को  aaa  निष्कर्षों  पर  पहुंचने
 में  केवल  सहायता  देना  आयोग  ने  कहा  है  अघिकांश  मामलों  में  यह  अपने  विचारों  की

 भ्रन्तिम  रूप  देने  से  पहले  अपनी  ही  are  से  और  श्रध्यटनों  तथा  जांच  द्वारा  ऐसी  रिपोर्ट  को

 पूरा  करता  इस  प्रकार  प्रक्रिया  श्रपेक्षाप्ों  के  बारे  में  कोई  कमी  अधिक  प्रभावी

 नहीं है  ।

 Complaints  Against  Director,  Lal  Bahadur  Shastri  Rashtriya  Sanskrit

 Vidyapeeth,  Delhi

 6507.  Shri  Shiv  Kumar  Shastri  :  Will  the  Miéinister  of  Education  and  Youth

 Services  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  aware  that  some  complaints  have  been  received  against
 the  Director  of  the  Lal  Bahadur  Shastri  Rashtriya  Sanskrit  Vidyapeeth  Delhi  and  some  of

 his  col'eagues  against  the  co-education  system  in  this  Vidyapeeth  ;

 (b)  if  so,  the  details  thereof  ;

 (c)  whether  any  enquiry  has  been  conducted  into  this  matter  and,  if  so,  the  outcome
 thereof  ;  and

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Education  and  Youth  Services  (Shri
 The  Ministry  has  received  no  complaints  against  the  co- Bhakt  Darshan):  (a)  to  (d).

 education  system  in  Lal  Bahadur  Shastri  Rashtriya  Sanskrit  Vidyapeeth,  Delhi.  Some

 other  allegations  against  the  Director  of  the  Vidyapeeth  and  others  have  however  been

 received,  which  are  being  looked  into.

 राष्ट्रीय  राज-पथों  पर  निर्माण  कार्य

 6508.  श्री  एन०  शिवप्पा  :  क्या  नौवहन  तथा  परिवहन  मन्त्री  ag  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  राज-पथों  सम्बन्धी  निर्माण  कार्यों  जिन  पर  5  लाव  ate  इससे  प्रतीक

 व्यय  कितनी  प्रगति  हुई  और  यह  निर्माण  कायें  राज्यवार  किन-किन  स्थानों  पर  चल

 रहे  हैं  ;

 उक्त  निर्माण  कार्यों  के  लिये  केन्द्र  द्वारा  दी  गई  मंज़ूरी  का  व्यौरा  क्या  है  ;

 बल  1969-70  के  wea  में  कितने  निर्माण  कार्यों  के  बारे  में  मंजूरी  लेना  बाकी

 होगा ;  प्रौढ़
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 उन्हें  राज्यवार  मंजूरी  कब  तक  प्रदान  की  जायेगी  ?

 नौवहन  तथा  परिवहन  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  इकबाल  fag)
 :

 कौर  यह  जानकारी  पोत परिवहन  तथा  परिवहन  मन्त्रालय  की  भ्रनुदान  की  मांगों  में

 उपलब्ध है  ।

 (7)  ष॑  1969-70  के  अन्त  में  145  निर्माण  कार्यों  के  भ्रनुमान  मंजरी  के  लिए  निलंबित

 पड़े थे  ।

 राज्यवार  योजनाओं  को  मंज़ुर  करने  के  लिये  अपेक्षित  gale  का  श्रनूसान  लगाना

 संभव  नहीं है

 दल  बदलूਂ  दर्द की  परिभाषा

 6509  श्री  काशीनाथ  पांडेय  :  नया  गृह-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  शब्द  को  ऐसी  परिभाषा  तयार  की  है  जो  भारत  के  सब

 राजनीतिक  दलों  को  स्वीकार  हो  ;  कौर

 यदि  तो  उसकी  क्या  परिभाषा  बनाई  गई  है
 ?

 गृह-कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  विद्याचरण  at  )

 8  1967  को  लोक-सभा  द्वारा  पारित  संकल्प  के  अनुसरा  में  नियुक्त  दल-बदल  विषयक

 समिति  ने  एक  दल-बदलू  की  निम्नलिखित  परिभाषा  स्वीकार  की  है

 विमान-मण्डल  के  ऐसे  किसी  सदस्य  को  जिसे  किसी  राजनैतिक  दल  का  आरक्षित

 चिन्ह  नियत  क्रिया  गया  हो  यदि  संसद  के  किसी  सदन  का  या  राज्य  अथवा  संघ

 राज्य  क्षेत्र
 की

 विधान  परिषद  अथवा  विधान-सभा  का  सदस्य  घुने  जाने  के  उस  दल

 से  स्वेच्छानुसार  भ्र पनी  निष्ठा  का  परित्याग  करता  है  अथवा  सम्बन्ध  विच्छेद  करता  है

 तो  उसे  दल-बदलू  कहा  जा  सकता  है  बात  कि  उसकी  कारंवाई  सम्बन्धित  दल  के  frat

 के  फलस्वरूप  न  हो  |

 दि ली  के  एक  कार्यकारी  पाबंद  को  बर्खास्त  करने  को  मांग  सम्बन्धी  ज्ञापन

 6510.
 श्री  यशपाल  सिंह  :  क्या  गृह-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  दिल्‍ली  महानगर  परिषद के  कुछ  सदस्यों ने  राष्ट्रपति को  एक  ज्ञापन  दिया  है

 जिसमें  दिल्‍ली  के  कार्यकारी  श्री  शुभ  को  बर्खास्त  करने  की  मांग  की  गई  है

 यदि  तो  इस  ज्ञापन  में  क्या  लिखा है  ;

 (71)  क्या  दिल्‍ली  के  मुख्य  कार्यकारी  पाषंद  की  राय  पूछा  गई  और

 इस  सम्बन्ध  में  बया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 गुह-कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  विद्याचरण  से  तथा

 19  ar  197  को  दिल्‍ली  महानगर  परिषद  के  कुछ  सदस्यों  ने  राष्ट्रपति  को  ow
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 ज्ञापन  fear  जिसमें  बुद्ध  माल  नकली  शराब  की  बिक्री  तथा  राजस्व  की  हानि में

 कदाचार  के  प्रत्यारोप  लगाये  गये  थे  ।  यह  भी  ada  लगाया  गया  था  कि  27  1970  को

 कालकाजी  में
 बुद्ध  माल  गोदामों  में  एक  छापे  में  अतिरिक्त  बोतलों  कौर  कैप्सूलों  का  काफी

 संग्रह  बरामद  किया  गया  तक  यह  किसी  ए०  सी०  शुभ  कार्यकारी  पार्षद  छापे  के  परिजनों

 को  खत्म  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे
 हैं  ।  उन्होंने  श्री  ए०  सी०  शुभ  कार्यकारी  पाबंद  को  बरखास्त

 करने  की  मांग  की  ।  उक्त  ज्ञापन  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 पूना  के  मौसम  विज्ञान  कार्यालय  द्वारा  कृषि  सुखा

 बारे  में  प्रतीत  भारतीय  श्रध्यपन

 6512,  श्री  देवराज  पाटिल  :  क्या  पर्यटन  तथा  असैनिक  उदयन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 क्या  के  मौसम  विज्ञान  कार्यालय  ने  विभिन्‍न  जिलों मे ं|  कितने  मय  बाद

 कृषि  सू  ॥  पड़ता है  तथा  इसके  होने  की  सम्भावना  के  बारे  में  अखिल  भारतीय  स्तर  पर

 अध्ययन  किया  है

 (a)  यदि  at,  तो  यह  भ्रध्पयन  कब  परा  हो  जाएगा  ;  और

 केन्द्रीय  सरकार  इस  अध्ययन  के  लिए  कितनी  सहायता  दी  है
 ?

 पेट  तथा  सैनिक  उड़ इयन  मन्त्री  से  भारत  मौसम

 विज्ञान  विभाग  1967  से  सूखे  के  बारे  में  कृषि  जलवायु  सम्बन्धी  झ्रध्ययन  कर  रहा है
 ।

 ये  अध्ययन  कुछ  काल  तक  जारी  रहेंगे  इससे  पहले  कि  कोई  निष्कर्ष  जा  सके  ।  क्योंकि  यह

 काय  विभागीय  तौर  पर  किया  जा  रहा  शर्त  सहायता  देने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्लास्टिक  के  घोल  से  कंट्रोल  फे  सलेब  बनाना

 6513.  श्री
 बोरेण्द्र  कुमार  arg  :  क्या  दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मन्त्री  as  बताने

 की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  उनका  ध्यान  5  ata  1970 के  श्राफ  इन्डिया  में  प्लास्टिक  सी  मेंट

 दीपक  के  अंतगर्त  प्रकाशित  एक  समाचार  की  are  दिलाया  गया

 क्या  यह  सच  है  कि  अमरीकी  परमाणु  वैज्ञानिकों  द्वारा  किये  गये  प्रयोगों  जो

 gq  अन्तिम  अवस्था  में  यह  प्रेरित  gar  है  कि  कंक्रीट  की  जिन  पट्टियों  को  पहले  प्लास्टिक

 के  घोल  में  डुबोया
 गया  कौर  उसके  बाद  साधारण  विकिरण  द्वारा  सुखाया

 गया  साधारण  कंक्रीट  की  तुलना में  चार  गुना  अधिक  शक्तिशाली
 ate  दो

 गना
 afar

 टिकाऊ  श्योर  प्रतियां  जलसर  है  ;  कौर

 कया  सरकार  का  विचार  उक्त  दावों  के  बारे  में  ग्रोवर  आगे  जांच  करने  तथा  उपयुक्त

 प्रक्रिया को  भारत  में  प्रयोग  क  ने  का  है  ?
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 दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मन्त्री  वो०  के०  शरार ०  ato
 :  सरकार

 को  प्रेस  रिपोर्ट  की  जानकारी है  ।

 कौर  प्रक्रिया  के  सम्बन्ध  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  भारत  में  उसके

 प्रयोग की  सम्भावना  की  जांच  की  जायगी  |

 एडवोकेट ों  को  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधोडा  बनाये  जाने  पर  रोष

 6514,  श्री  घि  नरसिम्हा  क्या  गृह-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्‍ली  उच्च न्यायालय  बार  एसोसिएशन  के  सदस्यों  ने  उन
 एडवोकेट ों

 का  दर्जा

 बढ़ाकर  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  में  स्थान  देने  की  नीति  के  बारे  में  चिन्ता  व्यक्त  की  है  ५ जा  दिल्‍ली ,

 उच्च  न्यायालय  की  बार  एसोसिएशन  के  सदस्य  नहीं हैं  ;
 झ्र

 यदि  नो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  कया  है
 ?

 गृह-कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्याचरण  :
 दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय

 में  नियुक्तियों  के  ert में
 दिल्ली  उच्च  न्यायालय  बार  एसोसिएशन  द्वारा  तथा  कथित व्यक्त  की  गई

 चिन्ता के  बारे  में  सरकार  को  कोई  जिनका ी  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  विज्ञान  बंगलौर  में  स्वायत्तशासी  सर गर तक  विभाग  की  स्थापना

 6515.  श्री  गार्ड्लिगन  गौड  क्या  शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  विज्ञान  संस्था  बंगलौर  में  एक  स्वायत्तशासी  स्व चली कररा  तथा

 संगणक  विभाग  स्थापित  करने  के  लिये  26  1970  को  भारत  श्र  रुस  के  बीच  को

 समिति  gare  ;
 ग्रोवर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  वी०  Fo  कार  ato  कौर  10

 1966  के  भारत-रूस  के  क्रेडिट  समझौते  के  भारतीय  विज्ञान

 बंगलौर  में  रव चलन  तथा  संगणक  विज्ञान  में  भ्रनुसंघान  तथा  प्रशिक्षण  के  लिए  एक  उच्च  केन्द्र

 स्थापित  विया  जा  रहा  इस उद्देश्य  के  लिए  मास्को  के  साथ  उच्च
 केन्द्र

 की

 स्थापना  के  लिए  संस्थान  की  सहायता  करने  के  वास्ते  1970-72  के  दौरान  282-296

 महीनों  के  लिए  रूसी  विशेषज्ञों  की  सेवायों  के  लिए  26  1970  को  एक  सैदा-सुभीते

 पर  हस्ताक्षर  किये  गएं  थे  ।  इस  समझौते  के  सोवियत  विशेषज्ञों  के  वेतन  भा'रतਂ  सरकार

 दारा  झ्रांधिक  रूप  से  (42  अ  ने  निजी  स्रोतों  से  तथा  (58

 रुबल  ण  में  से  दिए  जाएगे  |  उनकी  ध्रंतरोष्ट्रीय  यात्रा  तथा  विवेका  खच  भी  रूवल  ऋण  मैं

 से  aga  किया  जाएगा  |  इसके  अतिरिक्त  भारत  सरकार  को  विशेषज्ञों  के  लिए  समुचित  -  रूप  से

 जे
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 सुसज्जित  श्रीवास  तथा  कार्यालय  के  लिए  स्थान  ote  साथ  हो  स्थानीय  यातायात  सुविधा  भी

 प्रदान  करनी  होगी  |

 Anti-Indian  and  Pro-Pakistani  Elements  in  Aligarh  University

 6517,  Sbri  Ram  Gopa)  Shalwale  :  Shri  Atam  Das  :
 Shri  Ram  Avtar  Sharma:

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  anti-Indian  and  Pro-Pakistani  elements  have  been  active
 fn  the  Aligarh  University  ;  and

 (b)  if  so,  the  effective  steps  being  taken  by  his  Ministry  to  ensure  that  the  atmosphere
 of  the  University  is  replete  with  healthy  national  feelings  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Vidya  Charan

 Shukia)  :  (a)  and  (b).  Facts  are  being  ascertained  from  the  State  Government.

 स्कूटर /  टेक्सी  चालकों  द्वारा  यात्री  जनता  को  तंग  किया  जाना

 6519,  श्री  रामावतार  wat :

 श्री  देवकीनन्दन  पाटोदिया  :

 नया  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  दिल्ल  में  स्कूटर

 तथा  टैक्सी  चालक  पानी  जनता  का शोषण करते  प्रौर  उसे  परेशान करते  हैं  और  वे  यात्रियों को

 गंतव्य  स्थान  जहां  वे  जाना  पसन्द  नहीं  जाने  से  इन्कार  कर  देते  हैं  ae  मीटर  के

 भ्रनुसार किराया  नहीं  लेते  हैं  ;

 क्या  सरकार  को  यह  भी  पता  है  कि  पुलिस  इन  चालकों  के  विरुद्ध  बहुत  कम  मामलों

 में  कार्यवाही करती  है  ;  कौर

 यदि  तो  सरकार  यात्रियों  को  ले  जाने  से  इंकार  करने  तथा  उनसे  ज्यादा  किराया

 लेने  को  दाण्डिक  श्रीराम  बनाने  कौर  ऐसे  चालकों  को  कड़ा  दण्ड  देने  के  लिये  क्या  कायंवाही  कर

 रही

 नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  इकबाल  :

 यह  निश्चित  रूप  से  मालूम  हुजरा  है  कि  जनता  से  शिकायत  प्राप्त  होने  पर  चूक

 करनें  वाले  ड्राइवरों  के  विरुद्ध  पुलिस  द्वारा  कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 यात्रियों  को  ले  जाने  के  लिये  मना  करनेवाले
 तथा  अधिक  किराया  लेने  वाले

 ड्राइवरों  को  दंड  देने  की  व्यवस्था  मोटर  गाड़ी  अघिनियम  1939  में  तथा  उसके  शरीन  बनायी

 गयीं  दिल्‍ली मोटर गाड़ी मोटर  गाड़ी  नियमावली  1940  में  मौजूद है  ।  इन  प्रहरियों  को  दांडिक  ane

 घोषित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 नई  दिल्‍लोी-गाजियाबाद  सड़क  का  निर्माण

 6520,  श्री हेम  राज  :  क्या  नौवहन  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  शझ्रायकर  कार्यालय  नई  दिल्‍ली  से  शुरू  होकर

 जमुना  नदी  के  ऊपर  से  होकर  गाजियाबाद  तक  जाने  वाली  एक  नई  सड़क  का  निर्माण

 कुछ  समय  पूर्व  weed  किया  गया  था  ;

 यदि  तो  यह  निर्माण  ara  किस  तारीख  को  प्रारम्भ  किया  गया  था  wit  उसे

 किस  तारीख  तक  पुरा  करने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ;

 क्या  निर्घारित  कार्यक्रम  अनुसार  यह  निर्माण  कार्य  पूरा  नहीं  gars  और  यदि

 तो
 उसके  कया  कारण  हैं  ;

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  इस  बीच  इस  सड़क  का  निर्माण  कार्य  झपने  सीमा

 राज्यक्षेत्र  तक  पुरा  कर  लिया  है  ;  और

 यदि  तो  दिल्‍ली  प्रशासन  की  भोर  से  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  इकबाल  :

 से  आईटीआई  को  गाजियाबाद  से  जोड़ने  वाली  कोई  सड़क

 प्रायोजित  नहीं  की  गई  है  ।  झाई ०टी  को  का  सीमान्त  बांध  से  जोडने  वाली  एक

 सड़क  1969  के  मध्य  में  तैयार  कर  ली  गयी है  ।  सीमान्त  बांध  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  24  को

 जोड़ने  बाली  एक  सड़क  पहले  ही  मौजुद है
 ।  सीमान्त  बांध  र  पटपड़गंज  के  ata  का  ट्रक

 जिस  की  दुरी  लगभग  ह  मील  है  atk  जिसे  निर्घारित  कार्यक्रम  के  ग्रनुसार  1-8-1969  तक

 तैयार  हो  जाना  चाहिए  तैयार  नहीं  किया  जा  सका  क्योंकि  दिल्‍ली  उच्चतर  न्यायालय  के

 आदेशों  के  फलस्वरूप  भूमि  aaa  करने  में  कठिनाइयां  Tar  zi  गयी  हैं  ।

 Establishment  of  Mithila  Uaiversity  in  Bihar

 *6521.  Will  the  Minister  of  Education  and  Youth  Services Shri  Bhogendra  Jha  :
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Government  of  Bihar  have  sought  certain  clarifications
 as  also  financial  assistance  from  the  Union  Government  and  the  University  Grants  Com-

 mission  in  connection  with  the  establishment  of  the  Mithila  University  in  Darbhanga  and,
 if  so,  Government’s  reaction  in  regard  thereto  ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  he  had  given  an  assurance  during  a  discussion  ia

 the  Lok  Sabha  on  1017  March,  1970  under  Rule  193  of  the  Rules  of  Procedure  and  Conduct

 of  Business  in  Lok  Sabha  that  in  case  the  Government  of  Bihar.  desired  to  set  up  the  said

 university,  the  University  Grants  Comm'ssion  would  provide  necessary  financial  assistance
 for  that  purpose  ;

 (c)  if  so,  whether  the  Government  of  Bihar  were  informed  of  the  same  ;  and

 (d)  if  so,  the  details  of  the  reply  received  from  the  Bihar  Government  ?

 The  Minister  of  Education  ant  Youts  Services  (Or  V.K.R  V.  Rao):  (a)  af

 July  1969  the  Government  of  Bihar  inquired  about  the  extent  of  financial  assistance  that
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 would  be  available  from  the  Government  of  India  and  the  University  Grants  Commission
 towards  the  establishment  of  the  Mithila/Darbhanga  University  on  the  lines  suggested  by
 the  G.C.  Committee.  reply,  the  State  Government  was  informed  that  the  Union
 Ministry  of  Education  and  Youth  Services  had  no  scheme  for  this  purpose  and
 that  the  U.G.C.  was  not  in  a  position  to  indicate  the  extent  of  assistance  that  would  be
 made  available  for  the  reorganisation  of  the  K  5.  Darbhanga  Sanskrit  University,  pending
 finalisation  of  the  Bihar  Government’s  views  on  the  Committee’s  recommendations  and
 their  consideration  by  the  Commission.  The  State  Government  had  not  sought  any  other

 had  stated  in  the  Lok  Sabha  on  10-3-1970  that  the  UGC.  could  help  a  new
 University  for  developmental  purposes  after  it  was  established  by  the  State  Government,
 and  that  initiative  in  this  matter  rests  with  the  State.

 (c)  It  was  not  considered  necessary  since  the  State  Government  is  fully  in  the  know
 of  this  position.

 (d)  Does  not
 arise,

 Maintenance  of  a  National  Register  of  Antiques  and  Rare  Manuscripts

 6522.  Shri  Ram  Avtar  Sharma  :  Shri  Ram  Gopal  Shalwale  :

 Shri  Atam  Das

 Will  the  Minister  of  Fducation  and  Youth  Services  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  after  the  Independence,  there  has  been  an  increase  in

 the  incidents  of  smuggling  of  rare  art  pieces  such  as  pictures,  paintings,  idols,  diamonds

 and  pearls  and  other  antiques  from  India  to  foreign  countries ;  and

 (b)  whether  any  proposal  is  under  consideration  of  Government  to  have  a  National

 Register  for  keeping  a  record  of  antiques  and  rare  manuscripts  available  in  the  museums,

 libraries  and  with  the  private  colfectots  in  the  various  parts  of  the  country  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Youth  Services  (Shrimati

 Jabanara  Jaipal  Singh)  :.  (a)  Statistics  of  cases  of  smuggling  of  art  objects  before  Indepen-

 dence  is  not  available  and  as  such  it  is  not  possible  to  say  that  incidents  of  such  smuggling

 have  increased  after  Independence  The  present  Antiquities  (Export  Control)  Act,  1947  came
 It  may,  however,  be  mentioned  that  although  there  is jnto  effect  only  after  Independence.

 no  evidence  of  large-scale  smuggling  of  antiquities  to  foreign  countries,  there  have  been

 persistent  reports  io  the  press  about  such  activities.

 (b)  The  matter  is  under  consideration.

 Maiateuance  of  Historical  Monuments  Associated  with  India’s

 ‘Independence  Struggle

 6423,  Shri  Ram  Avtar  Sharma:  Shri  Ram  Gopal  Shalwale  :
 Shri  Atam  Das  :

 Will  the  Minister  of  Education  and  Youth  Services  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  according  to  the  rules  and  regulations  of  the  Archaeos

 logical  Survey  of  India,  the  Department  is  responsible  for  mai  .taining  only
 those  monuments

 which  are  more  than  100  years  old  ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  due  to  these  rules  many  magnificent  and  _  historical

 monuments,  with  are  associated  with  the  country’s  Independence  struggle,  havé  been

 deprived  of  the  protection  and  maintenance  by  archaeological  surveys  ;  and

 (c)  if  so,  the  steps  Government  propose  to  take  to  bring  such  monuments  within  the

 purview  of  the  Archaeological  Survey  of
 India  ?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education’  and  Youth  Services  (Shrimati

 Jahanara  Jaipal  Singh)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (७1  The  monuments  associated  with  the  country’s  Independence  struggle  which  are

 less  than  cne  hundred  years  old  have  not  been  declared  protected  by  the  Archaeological
 Survey  of  India  as  they  do  nct  come  under  the  purview  of  the  Ancient  Monuments  and

 Archaeological  Sites  and  Remains  Act,  1958.

 (c)  At  present  there  is  no  proposal  to  bring  such  monuments  within  the  purview  of
 the  Archaeological  Survey  of  India.

 Ladakhis  in  I.A.S.

 6524,  Shri  Ram  Avtar  Sharma  :  Shri  Ram  Gopal  Shalwale  :
 Shri  Atam  Das  :

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  st.  at

 (a)  the  number  of  Ladakhis  taken  into  the  Indian  Administrative  Servic:  after  the

 Independence  ;

 (b)  the  percentage  of  the  successful  Ladakhis  in  the  said  service  to  those  selected
 from  other  parts  of  the  country  ;  and

 (c)  whether  Government  propose  to  encourage  the  Ladakhis  by  giving  them  some

 special  concessions  in  order  to  increase  their  percentage  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Vidya  Charan

 Shakla)  :  (a)  No  person  from  Ladakh  has  so  far  qualified  for  appointment  to  Indian
 Administrative  Service.

 (b)  Nil.

 (c)  No,  Sir.  The  reservation  of  vacancies  in  the  1.A.S.,  is  made  for  the  members
 of  Scheduled  Caste  and  Scheduled  Tribe  communities  only.  The  Ladakhis  are  treated  as
 members  of  backward  classes.  There  is  also  no  reservation  in  favour  of  persons  belonging
 to  particular  areas.

 सूतपुत्र  नरेशों  की  निजी  थैलियाँ  समाप्त  करने  के  संबंघ  में  महान्यायवादी  को  राय

 6525,  at  सोता  राम  केसरी  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भूतपूर्व  नरेशों  की  निजी  थैलियां  समाप्त  करने  के  संबंघ  में

 महान्यायवादी  की  राय  ली  गई  थी  ;

 क्या  उनकी  राय  सरकार  को  इस  बीच  प्राप्त हो  गई  है  ;
 कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा कया  है  !

 गृह-कायें  मंत्री  यदावन्तराव  :  से  भारत  सरकार  भूतपूर्व

 भारतीय  राज्यों  के  नरेशों  की  निजी  थैलियों  को  समाप्त  करने  के  संबंघ  में  महान्यायवादी से

 परामर्शों किया  है  श्र  उन्हें  सलाह  दी  गई  है  कि  ऐसी  समाप्ति  पर  कोई  कानूनी  रोक  नहीं है
 ।
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 दिल्‍ली  में  कुछ  संस्थानों  द्वारा  जाली  डिप्लोमाश्रों  तथा  feta  का  जानो  करना

 6526.  श्री  देवकौनन्दस  पाटो दिया  :

 श्री  रघुबीर  tag  शास्त्री  :

 श्री  ना  रा०  देवघर :

 बया  दिक्षा तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  यह  सच  है  कि  राजधानी  में  ऐसी  बहुत  सी  संस्थाएं  चल  रहा
 oy

 है  जो  ऐसे  नकली

 डिप्लोमे  तथा  डिग्रियां  जारी  कर  रही  हैं  जो  सरकार  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  नहों  है  ;  और

 बया  कानून  के  श्रन्तगंत  ऐसी  संस्थाएं  काम  कर  सकती  हैं भ्र ौर  यदि  तो  उन्हें

 बन्द  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  भक्त  कौर

 श्रावक  सूचना  इकट्टा  की  जा  रही  है  कौर  यथासम्भव  शीघ्र  ही  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।

 Atrocities  on  People  belonging  to  Balai  Caste  in  Madbya  Pradesh

 6527.  Shri  Onkar  Lal  Berwa:

 Shri  Ram  Gopal  Shalwale

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  4  fact  that  the  caste  Hindus  in  Ujjain  of  Madhya  Pradesh  perpetuate

 atrocities  on  the  people  belonging  to  Balai  (Scheduled)  Caste  there,  thus  driving  them  to

 the  point  of  changing  their  religion  ;  and

 (b)  if  so,  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Vidya  Charan

 Shukla)  :  (a)  and  (0).  Facts  are  being  ascertained.

 मणिपुर  में  प्रभुत्व  सम्पन्न  सरकार  का  गठन

 6528.  श्री  हेम  बरुआ  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैਂ  कि  नागा  संघीय  सरकार  के  ढंग  पर  मनीपुर  में  तथा  कथित  प्रभुत्व

 सम्पन्न  सरकार  का  हॉल  में  गठन  किया  गया है  ;  are

 यदि  तो  इसके  पीछे  किन  व्यक्तियों  का  हाथ  है  भौर  इसके  उद्देश्य  क्या  हैं  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्याचरण  :  तथा  मनीपुर में
 सरकार  को  उलटने  के  उद्देश्य  वाला  तथा  स्वयं  को  की  क्रांतिकारी  तथा

 भ्रष्ट  विभिन्‍न  नामों  से  पुकारने  वाला  एक  दल  ध्यान  में  प्राया  है  |

 एयर  इन्डिया  हारा  यात्रा  करने  वाले  भारतीयों  को  100  डालर  साथ  ले

 जाने  की  agate  देने  का  निराले

 6529,  श्री  हिम्मत सि हुका  :  क्या  पंयंटन  तथा  श्रसंनिक  उदयन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  यह  सच  है  कि  बी०  ओ०  ए०  सी०  कौर  को  छोड़कर  भारत  होकर

 चलने  वाली  विदेशी  विमान  कम्पनियां  एयर  इंडिया  द्वारा  यात्रा  करने  वाले  भारतीयों  को  100

 डालर  (8  डालर  के  साथ  ले  जाने  की  अनुमति  देने  के  हाल  क॑  सरकार  के  faa

 at  वे  इस  निराले  को  एयर  इंडिया  के  पक्ष  में  एक  भेद-भाव  वाला  निराले बहुत  पीड़ित  हैं

 समिति  हैं

 क्या  सरकार का  ध्यान  उन  कम्पनियों  द्वारा  बरास्ता  भारत  उड़ान  न  करने  की

 प्रस्तावित  प्रतिकारात्मक  कार्यवाही  की  ate  दिलाया  ar  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  यदि  इस  प्रस्ताव  को  क्रियान्वित  किया  गया  तो  एम एयर  इडिया  की

 उक्त  विमान  कम्पनियों  के  मूल  देशों  में  हवाई  aes  प्रयोग  करने  की  पारस्परिक  सुविधा  का

 उठाने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाएगी ;  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 कुछ  विदेशी  एयर  लाइनों पर्यटन  तथा  सैनिक  उमूमन  मन्त्री  (sto  करो

 ने  सरकार  से  इस  निर्णय  के  बारे  में  अपनी  भ्र प्रसन्नता  प्रकट  की  है  कि  जो  भारतीय  पिछले  तीन

 वर्षों  से  विदेश  नहीं  गए  है  उन्हें  एयर-इंडिया  द्वारा  यात्रा  करने  पर  100  डालर  के  बराबर  विदेशी

 मुद्रा  की  छूट  की  भ्र नुम ति  दी  जायेगी  |

 wa  तक  किसी  विदेशी  एयरलाइन  ने  ऐसा  कोई  संकेत  नहीं  दिया  है  ।

 att  गर्त  नहीं उठते  ।

 इन्डियन  एयरलाइन्स  को  विमान  सेवाश्रों  में  दी  जाने  वाली  खाद्य  वस्तु भ्र ों

 को  किस्म  में  सघार  करने  का  प्रस्ताव

 6530.  श्री  हिम्मतसिहका  पर्यटन  तथा  श्रमिक  उदयन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इंडियन  एयरलाइन्स  की  सेवाशर्तों  के  दौरान  दी  जाने  वाली  खाद्य  वस्तुएं  निम्न

 स्तर  की  होती  हैं

 क्या  इन  वस्तुओं  को  विभागीय  तौर  पर  dare  किया  जाता  है  अथवा  इनको  होटल

 वालों  से  खरीदा  जाता  है  और  यदि  उनको  होटल  वालों  से  खरीदा  जाता  है  तो  क्या  इन  खाद्य

 वस्तुओं  की  सप्लाई  के  लिए  SH  देने  से  पूर्वे  टैंडर  मंगाये  जाते  हैं

 विमानों  की  उडानों  के  दौरान  दिये  जाने  वाले  नाइतों  अथवा  स्नैक्स  आमिष

 तथा  निरामिष  भोजनों  का  औसतन  मुल्य  कितना  है  ;  और

 उड़ानों  के  दौरान  दिये  जाने  बाले  खाद्यानों  की  किस्म  को  सुघारने  के  लिए  यदि  कोई

 कार्यवाही
 की

 गई  है  तो  क्या ?

 पर्यटन  तथा  adfas  उड्ड्यन  मन्त्री  (sto  करण  fag) :  (

 (a)  द्त्ली  और  मद्रास  से  रवाना  होने  वाली  सभी  विमान  aan  के  उडान  के

 6}



 ve
 Wettten  Answers  April  17,

 ia

 दौरान  दिया  जाने  वाला  भोजन  विभागीय  तौर  पर  तैयार  किया  जाता  है  ।  बम्बई  तथा  कलकत्ता

 से  होने  वाली  उड़ानों  पर  भी  श्रधघिकांश  भोजन/श्रल्पाह्टार  विभागीय  तौर  पर  तैयार  किए  जाते  हैं  ।

 1970  से  बम्बई  से  होने  वाली  उड़ानों  पर  दिया  जाने  नाश्ता  सान्ताक़ूज  पर

 इंडिया  के  किचनਂ  से  लिया  जा  रहा है
 ।  कलकत्ता  के  एयरपोर्ट  रेस्टोरेंट  से  भोजन  सीमित

 मात्रा  में  लिया  जाता है  ।  मध्य-मार्ग  के  स्टेशनों  शझ्रावद्यक  जब  आवश्यकता  पड़ी

 सामान्यतया  एयरपोर्ट  रेस् टोर टो  से  प्राप्त  की  जाती  हैं  ।  उन  स्टेशनों  पर  जहां  एयरपोर्ट  रेस्टोरेंट ों

 का  प्रबन्ध  सन्तोषप्रद  नहीं  भोजन  अच्छे  होटलों  रेटों
 से  प्राप्त  किया  जाता  है  ।

 एयरपोर्ट  रेस्टीरटों  से  लिए  जाने  वाले  भोजन  के  लिए  नागर  विमानन  विभाग  द्वारा

 निर्धारित  दरें  लागू  होती  एयरपोर्ट  रेस्टोरेंट ों  से  इतर  पार्टियों  से  लिए  जाने  वाले  भोजन

 निविदा  के  ara  पर  होते  हैं  ।

 इंडियन  एयरलाइन्स  के  किचनों  में  तयार  किए  जाने  वाले  शाकाहारी  तथा  मांसाहारी

 दोनों  प्रकार  के  भोजनों  की  औसत  दरें  ये  हैं  :  -

 नाश्ता  4.61  रुपये

 स्नेक्स  2.28  रुपये

 म  ares  भोजन TIS  4.97  रुपये aT

 रात्रि  का  भोजन  5.00  रुपये

 कलकत्ते  बम्बई  में  seq  पार्टियों  से  लिए  जाने  वाले  भोजन  का  औसत  मूल्य

 मह  है
 बम्बई

 नादता  3.50  रुपये

 2.  कलकत्ता

 सायल  5.75  रुपये
 दे  दिक  के  क

 मध्याह्न  भोजन  7.00  रुपये

 रात्रि  का  भोजन
 7.00  रुपये

 जहां  कहीं  संभव  होता  .  है  इन्डियन  एयरलाइग्स  खाद्यान्न  ख्याति-प्राप्त

 व्यवस्थापकों से  प्राप्त  करते  हैं  ।  जब  दिल्‍ली  में  एयर  इन्डिया
 का

 चला
 इट  किचन  बन  कर  तैयार  हो

 अधिकारियों  तथा
 जायेगा  तो  वे  भोजन  वहीं  से  लेंगे  ।  कारपोरेशन  अपने  खान-पान  (

 रसोइयों को  नई
 कलकत्ता

 तथा  मद्रास  के
 केटरिंग  कालिजों  में  प्रशिक्षण  दे  रही

 उड़ान  के  दौरान  दिये  जाने  वाले  भोजन  की  क्वालिटी  पर  निरन्तर  निगरानी  रखी  जाती

 अध्यापकों के  लिए  सलेक्शन TE

 6531.  श्री  हिम्मतसिहका
 :

 क्या  शिक्षा
 युवक  सेवा  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  प्रो०  एस
 ०  चक्रवर्ती

 के
 नेतृत्व  में  बने  कार्यकारी qe

 ने  अध्यापकों
 के  लिए
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 लिखि

 त  उत्तर

 fara  सेक्शन  ग्रेड  सम्बन्धी  नियमों  के  बारे  में  अपना

 at

 प्रतिवेदन  दे  दिया है  ;  कौर यदि

 सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  है
 ;

 क्या  अध्यापकों  ने  इन  सिफारिशों  के  बारे  में  चिन्ता  व्यक्त  की  है  ;  झ्र ौर

 उक्त  सिफारिशों  को  देखते  हुए  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  fra  किया  है  ak

 पर  अध्यापकों  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मन्त्री  वी०  Fo  कार  ato  राव  दिल्‍ली

 यालय  विषयों  की  जांच  विश्लेषण  कौर  सिफारिशों  करने  प्रोफेसर  एस  ०

 की  अ्रध्यक्षता  में  एक  कार्यकारी  दल  की  स्थापना  की  थी

 (i)  विश्वविद्यालय  के  कालेजों  प्रेम  में  नियुक्त  अध्यापकों  के  लिए

 अध्यापकों  के  चयन  की  पद्धति  और  उससे  उत्पन्न  समस्याएं  कालेज

 अध्यापकों  को  लीडरों  के  रूप  में  मान्यता  ei  के  फलस्वरूप  जिम्मेदारियों  सहित  )

 (ii)  सहायक  अध्यापकों  की  श्रेणी  को  समाप्त  करने  के  fra  से  उतन्न  प्रश्न  शौर

 इस  fata  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  उठाए  जाने  वाले  कदम  ;

 (iii)  कालेजों  में  अध्यापकों  की  नियुक्ति  की  जिसमें  उनके  परिवीक्षा  की  ad  ate

 उसकी  ग्रन्थि  स्थायीकरण  के  लिए  अपनाई  गई  पद्धति  ak  तथा  इस

 प्रकार  स्थायी  अध्यापकों  के  कार्यकाल  की  सुरक्षा  से  संबंधित  प्रशन  भी  शामिल  हैं  ।

 कालेजों (iv)  अध्यापकों  में  अनुशासनहीनता  के  ग्रारोपों  तथा  प्राधिकारियों  द्वारा

 अ्रघिकारों  के  दुरुपयोग  संबंधी  आरोपों  की  जांच  और  उनपर  रिपोर्ट  करने  के

 लिए  मशीनरी  तथा  अपील  wie  haw  के  लिए  उपलब्ध  पद्धतियों  की  पर्याप्तता

 कौर

 (४)  सेवानिवृत्ति  की  ary  के  कालेज  अध्यापकों  की  सेवा  विस्तार  के  बारे
 में भ्रपनाई  जा  रही  प्रक्रियाएं  तथा  अपनाई  जाने  वाली  पद्धतिया ं?

 कार्यकारी  दल  ने  विषय  (i)  और  (ii)  पर  ग्लानि  रिपोर्ट  पेश  कर  दी  है  ।  विश्वविद्यालय

 विषय  (ii)  पर  दल  द्वारा  की  गई  सिफारिशों के  बारे  में  निर्णय
 ले

 लिए  किन्तु  विषय  (i)

 ने  रिपोर्ट  अभी  तक  विचाराधीन  है  ।

 इस बारे  सरकार  को  कोई  अभ्यावेदन प्राप्त  नहीं  हुआ

 इस  विषय  का  संबंध  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  से  है  ।

 feral  पास  के  कर्मचारियों  को  शिकायतें

 6532,  श्री  स०  मो०  बुर्जों

 शी  हेमराज

 कया  गृह-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकारी  कर्मचारियों  की  शिकायतें  बढ़  रही  >
 ्  और  दिल्ली
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 प्रशासन  के  कुछ  कर्मचारियों  ने  अपनी  शिकायतों  at  कानूनी  तौर  पर  दर  कर  ते  क  लिए  विभिन्‍न
 न्यायालयों  में  मामले  दायर  किये  हैं  ;

 यदि  तो  शिकायतें  क्या  हैं  ate  fray  ती  वर्षों  में  विभिन्न  न्यायालयों  में  Pra

 मामले  दायर  किए  गये  ale  कितने  मामलों  में  कमेंचा  रियों  के  में  कितने  में  भारत  संघ  के  पक्ष

 में  fata  दिये  गये  ;

 दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  विभिन्न  न्यायालयों  में  कितने  मामले  निरंयाधीन

 सरकारी  कर्मचारियों  द्वारा  भारत  संघ  को  सिविल  प्रक्रिया  संहिता  की  घारा  80  के

 ward  कितने  मामले  में  नोटिस  दिये  गये  हैं  ;  कौर

 सरकार  ने  दिल्‍ली  प्रशासन  के  उन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  है

 जिनकी  कार्यवाही  के  कारण  शिकायतों  में  वृद्धि  हुई  है  तथा  आखिर  में  उन्हें  कानूनी  तौर  पर  टूर

 करने  के  लिए  न्यायालयों  में  ले  जाना  पड़ा  ?

 से
 (  सूचना गृह-कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  विद्याचरण  शुक्ल

 एकत्रित  की  जा  रही  है  तथा  सदन  के  सभा  पटल  पर  रख
 दी

 जायेगी
 ।

 भारत  में  हवाई  श्रटडों  का  डिजाइन  तेयार  करने  के  लिए  भ्रामंत्रित

 अमरीका  विशेषज्ञ

 6533.  श्री  स०  सो ०  बनी

 डा०  रोनेन सेन

 कया  पर्यटन  तथा  सैनिक  उड़ान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या यह  सच  है  कि  हवाई  भ्रमरों  के  डिजायन  तैयार  करने  वाला  एक  प्रम रिकी

 विद्यालय  भारत  सरकार  के  निमन्त्रण  पर  सरकारी  maha  के  रूप  में  भारत  द्ञाया  हम्ना  है

 क्या  यह  भी  सच  हैं  कि  इस  विशेषज्ञ  ने  देश  में  किसी  भी  हवाई  अड्डे  का

 fest wit  तक  तैयार  नहीं  किया है  ;  और

 यदि  तो  इस  विशेषज्ञ  को  प्रधामंत्री  करने  के  कया  कारण  हैं
 ?

 ड wet  तथा  सैनिक  उदयन  मन्त्रों  (sro  करा  fag)  से
 बक मिनिस्टर  विश्व  प्रसिद्ध  और  1969  में

 जवाहर  लाल  नेहरू  स्मारक  भाषण  देने  के  लिए  भारत  are  थे  ।  उन्हें  वास्तुशिल्प  सलाहकार  के

 रूप  में  अपने  भ्रन्तर्राष्टीय  विमान-क्षेत्रों  पर  नये  टर्मिनल  कांम्पलेक्सों  के  निर्माण  से  सम्बद्ध  करने

 की  संभावनाओं  का  पता  लगाने  के  विचार  से  उनकी  देश  में  उपस्थिति  से  लाभ  उठाया  गया  था  ।

 बाद  में  उनके  सहयोगी  श्री  ast  सरदारों  प्रारम्भिक  बातचीत  के  लिए  आमंत्रित  किया  गया

 था  ।  यद्यपि  डा०  खुल्लर  ने  विमान-क्षेत्र  डिजाइन  तैयार  नहीं  किया
 तथापि

 वे

 ae  खाल्प  सम्बन्धी  मामलों  के  प्रख्यात  विशेषज्ञ  हैं  ।

 ‘ba
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 ध्रन्तर्राष्ट्रीय  हुई  श्रड डॉ थ  के  *  ८  च ‘Sat  तर्कों
 *

 का  सही  बनाया  जाना

 6534.  थी  स०  ato  बनर्जी  :

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्ता  :

 क्या  पर्यटन  तथा  ग्र सेनिक  उड्डयन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  matey  हवाई  asst  ट्रकों  को  ges  बनाने  के

 लिए  करोड़ों  रुपये  के  निर्माण  कार्यों  की  मंजूरी  दी  जा  रही  है  ताकि  उनको  जम्बो  जैट  विमानों  के

 उतरने  चढ़  ने  योग्य  बनाया  जा  सके  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  पालम  हवाई  झ्रड्डे  के  की  नींव  न्यूयॉर्क  के

 केनेडी  हवाई  के  की  नींव  से  श्रमिक  गहरी  है  ;  ate

 यदि  तो  पालम  हवाई  अड्डे  के  को  कौर  अघिक  सुदृढ़  बनाने  के  क्या

 कारण  हैं ?

 पर्यटन  तथा  सैनिक  उड्ड्यन  मन्त्री  करा  :  विमानन  प्रौद्योगिकी
 में

 द्रुतगति  से  हुई  उन्नति  तथा  ate  तेज  एवं  बड़े  विमानों  के  झ्रागमन  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  यह

 आवश्यक  हो  गया  है  कि  अपने  अंतर्राष्ट्रीय  विमान क्षेत्रों  का  ate  अधिक  सुधार  तथा  श्राधुनिकोक रण

 किया  जाए  ।  श्रन्तर्राट्रॉंय  विमानों  हों  पर  टैक्सी  तथा  एमिनों  के  विकास

 इन्हें  मजबूत  करना  भी  सम्मिलित  के  लिए  चोथी  पंचवर्षीय  योजना  की  शारवती  में  15.49

 करोड़  रुपये  की  एक  ula  नियत  की  गई  है  ।

 केनेडी  विमानक्षेत्र  के  विस्तृत  विवरण  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 बड़े  एबं  तेज  चलने  वाले  विमानों  के  आगमन  से  यह  आवश्यक  हो  गया  है  कि

 नियमित  एवं  लगातार  आघार  पर  यातायात  के  निरंतर  प्रवाह  को  सुनिश्चित  करने  की  टूटी  से

 नयनों  तथा  टैक्सी-पथों  सित  ara  ग्रस्तरष्ट्रीय  विमान  मंतो  का  सुधार  किया  जाये  ।

 गोधरा  में  मिट्टी  को  प्रतिमाओं  तथा  wea  वस्तु प्र ों  का  सिलना

 6535.  डा०  सुशीला  नायर  :

 श्री  एस०  एम०  कृष्णा

 कया  दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  23  1970  के  टाइ
 साह  a  में  प्रकाशित  इस

 समाचार  की  कौर  दिलाया  गया  है  कि  गोधरा  में  पणजी  के  निकट  मुक्का  में  तीसरी  शताब्दी  से

 पहले  की  मिट्टी  की  प्रतिमायें  तथा  एक  दिव  एक  तांबे  का  सिक्का  ale  पत्थर  का  एक

 मुख  पाये  गये  हैं  ;

 इन  ar  क्या  महत्व  है  ;

 उनका  ब्यौरा क्या  है  ?

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  उपमंत्री  जानकारी  जयपाल  :  जी  हां  ।
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 a

 बोरिग  विस्तृत  ऐतिहासिक  ग गोझा  पणजी

 तथा  झिझक  पुरातत्व  दक्षिणी  ग्रौरंगाबाद  मांगी  गई  है  ।  अपेक्षित  सुचना  यथा

 समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी ।

 प्रलेख-फपोषरा  सेवायों  सम्बन्धी  समिति  का  गठन

 6536,  श्री  जी०  वाई ०  कृष्णन  :  व्या  शिक्षा  तथा  युवक  सेना  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्यां  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  भारतीय  सामाजिक  विज्ञान  श्रनुसंघान  परिषद  की

 स्थापना  करके  पुस्तकालयों  के  विकास  के  लिये  नये  मार्ग  खोल  दिये
 हैं  ;

 क्या  यह  भी  संच  है  कि  सेवाशर्तों  सम्बन्धी  समिति  के  दस  सदस्यों  में  से  केवल  तीन

 सदस्य  ही  पुस्तकालय  व्यवसाय
 से  हैं  कौर  पुस्तकालय  विज्ञान  के  विशेषज्ञ  डा०  रंगनाथन  का  किसी

 भी  समिति  में  नाम  नही ंहै  ;  तौर

 तो  उक्त  समिति  के  गठन  का  स्वरूप  क्या  हूं  और  सदस्यों  का  चयन  किस
 यदि  हाँ

 आघार  पर  कियां  गया  at  तथा  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं
 ?

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मन्त्री  वी०  कें ०  श्रार०  ato  जी  नहीं
 ।

 भारतीय  सामाजिक  विज्ञान  अनुसंधान  परिषद्‌  का  काम  अथवा  दायित्व  पुस्तकालयों  का  विकास

 करना  नहीं  है  ।

 और  (7)  प्रलेख  tart  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सामाजिक  विज्ञान  ग्रनुसंघान

 भूरिया  की  समिति  का  गठन  नीचे  दिया  जाता

 1.  डा०  डी०  सारण  गाडगिल  अभयकर

 प्रो०  पी०  नम्बर

 प्रोਂ  एन ०४  ग्राम  देशपांडे

 4.  डा०  एम०  एस०  मोरे

 5.  डा०  एल०  पी०  विद्यार्थी

 श्री Uo  चन्द्रशेखर

 श्री  बी०  एस०  केंसिंग

 श्री  बी०  बी०  कार  राव

 9,
 श्री  गिरिजा  कुमार

 10,  श्रीं  जे०  पी०  नायक
 सदस्य  सचिव

 इन
 सदस्यों  में

 &  सात
 सामाजिक  वैज्ञानिक  हैं  जौं

 परिषद  के  सदस्य
 हैं

 ।  तीन  लाइब्रेरी

 वैज्ञानिकों  को  सामाजिक  विज्ञान
 के

 क्षेत्र  में  प्रलेख-सेंवाध्यों
 के

 विकास  के  सम्बन्ध  में
 सलाह

 देने  के

 लिए  समिति  में  नियुक्त  किया  गया  है  ।

 घान  परिषद  के थ क सदस्यों  का  भारतीय  सामाजिक  विज्ञान  श्रमसंघ  विवेक  से  होता  है  ।
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 भारत  में  पर्यटकों  की  रुचि  के  श्राकषेक  तथा  ऐतिहासिक  महत्व  के  स्थानों  के  ar  में  प्रचार  तथा

 जानकारों  का  प्रभाव

 6537,  थ्री  जी०  argo  कामरान  :  क्या  पाटन  तथा  wale  उड्डयन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 {
 स  )  क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  पर्यटकों  की  रुचि  के  अक्ष क  तथा  ऐतिहासिक  महत्व  के

 स्थानों  के  प्रचार  तथा  उनके  सम्बन्ध  में  जानकारी  देने  सम्बन्धी  व्यवस्था  का  भारत  में  शत्रुभाव  है  ;

 क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  योजना  बनाई  है  ;  झर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 प्यारे  तथा  श्रमिक  उड्डयन  मन्त्री  कर  fag):  जी  नहीं  ।  जैसा  कि

 भारत  में  आने  वाले  विदेशी  पर्यटक  की  बढ़ती  हुई  संख्या  से  जाहिर  है  हमारे  प्रचार-कार्य  के  अच्छे

 परिणाम  रहे  हैं  ।

 saa  नहीं  उठता  ॥

 (7)  प्रचार एवं  अभिवृद्धि  अ्रभियान  एक  निरन्तर  चलने  वाली  प्रक्रिया  है  कौर  यह

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  इन  के  उत्तम  परिणाम  निकलें  इनका  लगातार  पुनरीक्षण  किया  जा

 रहा है  ।

 जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय

 6538.  थी  जी०  argo  कृष्णन  :  क्या  शिक्षा  तथा  युवक  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 जवाहरलाल  नेहरू  नई  दिल्‍ली  से  कितने  कालिज  सम्बद्ध  हैं  ;

 क्या  सरकार  ने  इन  कालिजों  में  हिन्दी  माध्यम  अपनाने  की  छूट  दी  है  ;

 और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया है  ?

 दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मन्त्री  वी०  के ०  कार  वी ०  जवाहर  लाल

 नेहरू  विश्वविद्यालय  के  साथ  किसी  विद्यालय  को  सम्बद्ध  नहीं  किया  गया  है

 श्र  saa  नहीं  उठता  ।

 विश्वविद्यालय  अनुदान  द्वारा  साली नाड़  दिक्षा  संस्था  को  दी  गई  धनराशि

 6539.
 थो  जी०  argo  कृष्णन :  शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  शैक्षिक  संस्थानों  ने  अतिरिक्त  प्र दू यक्रम  के  लिये  अनुदान

 लेने  हेतु  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  में  आवेदन  दिये  हैं  ;

 यदि  तो  उनको  कितनी  ule  दी  गई  है  ;  शौर
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 पिटना  rn

 मालीनाड  शिक्षा  हसन  को  कितनी  राशि  दी  गई  है  !

 दिक्षा  तथा
 युवक  सेवा

 मन्त्री  वी०  के ७  कार  ato
 :  ait

 सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  कौर  यथासमय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी

 आयोग  शिक्षा  संस्थाओं  को  ग्रनुदान  नहीं  देता  है  ।

 चुंगी  का  समाप्त  किया  जाना

 6540.  श्री  वि०  नरसिम्हा राव  :  क्या  नौवहन  तथ  परिवहन  मंत्री  यह  cart  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राज्यों  के  परिवहन  मंत्रियों  ने  राजस्व  के  वैकल्पिक  स्रोत  बनाये

 जाने  हक  चूंगी  को  समाप्त  करने  में  अपनी  असमर्थता  प्रकट  की  है  ;  शरीर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  Ht  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  इकबाल  :

 और  उन  राज्यों  के  बहुत  से  परिवहन  मंत्रियों  ने  जहां  इस  समय  ली  जाती  है

 जब  तक  राजस्व  का  वैकल्पिक  स्रोत  का  सृजन  नहीं  कियां  जता  है  तब  तक  उन्होंने  चुंगी  को

 समाप्त  करने  के  बारे  में  प्रगति  कठिनाई  व्यक्त  की  है  ।  परन्तु  राजस्थान  सरकार  ने  राज्य  विधान

 मंडल  में  राजस्थान  बिक्री  कर  का  संशोधन  ate  विधेयक  1969  नाम  के  विधेयक

 को  पेदा  किया  है  जिसमें  ait  की  समाप्ति  ate  सामान्य  पण्यावतें  कर  से  एकत्रित  किये  जाने  वाले

 राजस्व  से  स्थानीय  संस्थापकों  को  मुआवजा  देने  की  व्यवस्था  इम  विधेयक  की  एक  प्रतिलिपि

 अन्य  सभी  संबंधित  राज्यों  को  परिचालित  की  गई  है  ौर  अनुरोध  गया  है  कि  वे  चूंगी  कीं

 समाप्ति  के  लिए  ऐसी  ही  कार्यवाही  करने  की  दृष्टि  से  विधेयक  की  जांच  पड़ताल  करें  ।  उनकीं

 प्रतिक्रिया  की  प्रतीक्षा  है  ।

 ऐतिहासिक  रिकार्डों  का  aoa

 6541.  थी  देवीन्द्र  fag  श्री  बाल्मीकि  चौधरी  :

 श्री  सरि  भाई  जे०  पटेल  :

 बया  शिक्षा  तथा  पूरक  सेवा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  ऐतिहासिक  अभिलेखों  के  कुछ  निजी  मालिकों  ने  बहुत

 से  श्रभिलेखे  बेचे  थे  जौ  विदेशों  के  पुस्तकालयों  में  पहुँच  गये  हैं  ;

 क्या  राष्ट्रीय  तथा  राज्य  श्रभिलेखायारों  में  रखे  जाने  के  लिये  सरकार  का  विचार

 न्यासों  तथा  व्यापारियों  के  पास  wa  उपलब्ध  अभिलेखों  को  अजित  करने  का  ate

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  बया  है  ?

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  sare  serra  जयपाल  i  केन्द्रीय

 सरकार  के  पास  इस  विषय  पर  कोई  सीघी  तथा  सुनिश्चित  सूचना  पट्टीं
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 जी  जट्टां  काटीं  संभव

 भारत  का  राष्ट्रीय  अभिलेखागार  पिछली  दो  दशाब्दियों  से  शभ्रधिकतर  उपहारों  के

 रूप  में  तथा  कुछेक  खरीदकर  उन  विशिष्ट  व्यक्तियों  के  निजी  कागज  पत्रों  का  संग्रह  तथा  संरक्षण

 कर  रहा  है  जिन्होने  ग्रा धुनिक  भारतीय  इतिहास  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  प्रदा  की  है  ।

 देश  के  अन्दर  से  हो  निजी  काग  ज-पत्रों/माइक्रोफिल्में  स्व ख़रीदने  के  लिए  राष्ट्रीय

 गार  के  बजट  में  कुछ  निधियां  प्रदान  की  गई  हैं  ।  विदेशों  से  भी  भारत  के  हितों  के  प्रदेशों  की

 माइफ्रोफिल्में  खरीदने  के  प्रयत्न  किए  जा  रहे  भारत  का  राष्ट्रीय  श्रभिलिखागार  भी  निजी  पत्रों

 या  उनकी  माइक्रो फिल मों  के  उपहार  उनके  स्थाई  सरक्षण  के  लिए  देश  के  भीतर  से  और

 कभी  विदेशों  से  भी  प्राप्त  करता  है  ।

 सांस्कृतिक  संगठनों  को  इमारतों  के  लिए  अनुदानों  का  ग्रा वंदन

 542,  श्री  चेंगलराया  नायडू  :
 क्या  दिक्षा  युवक  सेवा  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  ऐच्छिक  सांस्कृतिक  संगठनों  की  इमारतों  के  निर्माण

 के  लिए  अनुदान  देने  की  योजना  को  जारी  रखने  का  निरण य  किया  है  ;

 यदि  तो  क्या  इसके  पश्चात्  संगठनों  को  दिए  जाने  अनुदानों  में  कभी

 प्रिया  वृद्धि  की  जाएगी  ;

 सरकार  कितने  स्वस्तिक  संगठनों  को  भ्रनुदान  देती  रही  है  ;  श्र

 क्या  इनके  उपयोग  के  बारे  में  कोई  जांच  की  जानी  है  भर  यदि  तो  सरकार

 इस  बात  को  किस  प्रकार  सुनिश्चित  करती  है  कि  सांस्कृतिक  संगठनों  द्वारा  भ्रनुदानों  का  उचित

 उपयोग  किया  है  ?

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  उप-मन्त्री  जानकारी  जयपाल  :  जी  att

 पुरानी  योजना  के  प्रति  निर्माण  कार्य  के  लिए  एक  लाख  रुपए  का

 अधिकतम  aged  aga  था  ।  संशोधित  योजना  के  निर्माण  कार्य  सुपात्र  मामलों

 उपयुक्त  उपस्कर  मदों  के  लिए  फर्नीचर  प्रति  संगठन  श्रधघिकतम  भ्रनुदान

 की  राशि  बढ़ा  कर  1.50  लाख  रुपए  की  दी  गई  है  ।  उपस्कर  के  सहायता  की  मात्रा

 50,000  रुपये  से  भ्रमित  नहीं  होनी  चाहिए  ate  साथ  ही  अनावर्ती  किस्म  की  होनी  चाहिए  ।

 1969-70  वित्तीय  वर्ष  में  20  सांस्कृतिक  संगठनों  को  भ्रनुदान  दिए  गए  ।

 अनुदान  प्राप्त  करने  वाले  संगठनों  सरकार  के  पक्ष  में  एक  इकरार नामा  लिखना

 पड़ता  है  ।  तीन  किस्तों  में  दिया  जाता  है  शौर  संस्थानों  को  चाटकर  द्वारा

 हस्ताक्षरित  लेखों  के  जांचे  विवरण  तथा  उपयोगिता  प्रमाण  पत्र  पेश  करना  पड़ता  इसके

 अतिरिक्त  उन्हें  राज्य  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  हस्ताक्षरित  पूर्ति  प्रभारी  पत्र  भी  भेजना

 पड़ता है  ।
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 गएਂ

 नवसलवादियों  पर  रोक

 6543.  श्री  चेंगलराया  नायडू  :  श्री  हरदयाल  देवपुरा  :

 नरी  जय  त्री  रघुबीर  सिंह  शास्त्री  :

 श्री  यन्न  दत्त  फार्मा

 क्या  गृह-काय  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  तमिलनाडु  के  मुख्य  मन्त्री  ने  नक्सलवादियों  पर  रोक  लगाने  के

 लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  भ्र चु रोध  किया  है  ;

 यदि  तो  क्या  अरन्य  मुख्य  मन्त्रियों  ने  भी  रोक  लगाये  जाने  के  लिए  केन्द्रीय

 सरकार  से  भ्रनुरोध  किया  है  ;

 (7)  क्या  नक्सलवादियों  की  गतिविधियां  इस  हृद  तक  बढ़  गई  हैं  कि  उनकी  गतिविधियों

 को  रोकना  राज्यों  के  लिए  असम्भव  हो  गया  है  ;

 क्या  विदेशों  द्वारा  नक्सलवादियों  की  सहायता  की  जा  रही  है  ;  झ्र ौर

 राज्यों  की  इस  मांगें  को  देखते  हुए  क्या  भारत  सरकार  इन  नक्सलवादियों  पर  रोक

 लगाने  पर  तथा  देश  में  उनकी  गतिविधियों  को  कुचलने  के  लिये  केन्द्रीय  बल  बनाने  पर  विचार  कर

 रही
 है  ?

 गृह-कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  विद्या  चरण  :  अर  किसी

 मुख्य  मन्त्री  से  ऐसा  कोई  पत्र  प्राप्त  नहीं  हुजरा  ।

 यह  नहीं  कहा  जा  सकत  है  कि  उम्र वादियों  की  गतिविधियां  बढ़  रही  हैं  ।

 t
 (a)  राजस्थान  अन्दमान  व  नि  होबार  द्वीप

 दादरा  व  नागर  गोवा  दमन  व  हिमा चल  लक्का दीव  मिनिकाय  तथा

 अमिनदिवी  द्वीप  मनीपुर  नेफा  कौर  पाण्डेचेरी  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  के

 पास  ऐसी  कोई  सूचना  उपलब्ध  नहीं  शेष  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  सूचना  wit

 art है  ।

 उग्रवादियों  की  गतिविधियों  से  निपटने  के  लिए  ag  मन्त्री  ने  कुछ  विधान  प्रस्तावों

 पर  संसद  में  विपक्ष  के  नेत्रों  के  साथ  विचार  विमशें  किया  था  ।  क्योंकि  प्रतिक्रिया  उत्साहवर्धक

 नहीं  रही  प्रस्तावों  पर  ae  कार्यवाही  नहीं  की  गई  ।  देश  में  उम्र वादियों  की  गतिविधियों
 पर

 कड़ी  नजर  रखी  जा  रही  है  ।

 Recovery  of  Arms  and  in  West  Bengal,  Rajasthan  and

 Jammu  and  Kashmir

 6544.  Shri  Shri  Gopal  Saboo  :  Shri  Ram  Gopal  Shatwale  :

 Shri  Bharat  Singh  Chauhan  :  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:

 ‘Shri  Jagannath  Rao  Joshi  :

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  large  quantity  of  arms  and  ammunition  has  been

 recovered  in  West  Bengal,  Rajasthan  aod  Jammu  and  K  ashy Oil  mir  ;
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 (b)  if  so,  the  quantity  of  arms  and  ह ू11218 ॥ ammuni  tion  recovered  sb  ae io  the  said  States  during
 the  period  from  Ist  January,  1967  to  date  ;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  most  of  the  arms  and  ammunition  thus  recovered
 had  foreign  markings ;

 (d)  the  action  Government  propose  to  ‘ake  to  check  smuggling  of  foreign  arms  and
 ammunition  in  the  country  ;  and

 (e)  the  total  number  of  persons  arrested  in  this  connec  ion  and  the  number  o  ्  those
 against  whom  cases  have  been  filed  in  the  court  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Vidya  Charan
 Tre Shukla)  :  (a)  to  (6)  required  information  is  being  collected  fron  the  Governmeats

 of  West  Bengal,  Rajasthan  and  Jammn  and  Kashmir  and  it  will  be  laid  on  the  e  of  the
 House  on  receipt

 Arrest  of  Pakistani  and  Chinese  Spies  in  Jammu  and  Kashmir

 Shri  Janeshwar  Misra  :  Shri  P.  C.  Adichan 6545
 Shri  Yashwant  Singh  Kushwah  :  Shri  Chengalraya  Naidu

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  one  Chinese  and  two  Pak'stani  spies  were  apprehended
 in  the  Jammu  and  Kashmir  area  recently  while  indulging  in  spying  activitizs  ;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Vidya  Charan
 Shukla)  (a)  and  (0)  Two  persons  suspected  to  be  Pak  agents  and  one  person  believed
 to  be  a  Chinese  national  were  appreheoded  in  Jammu  ard  Kashmir  recentlv  The  matter
 is  under  investigation  and  it  will  not  be  in  the  public  interest  to  disclose  the  details

 Need  for  Uniform  Jail  Manuals  in  al)  States

 6546  Shri  Ramavatar  Shastri:
 Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  :

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Jai!  Manuals  being  followed  in  various  jails  in  the
 country  are  those  which  were  framed  during  the  British  regime  ;

 whether  it  is  also  a  fact  that  these  manuals  are  also  not  uniform  in  all  the
 States  थ

 {c)  if  so,  whether  Government  propose  to  compile  a  uniform  sail  Manual  for  all.  the
 States  so  that  the  prisoners  could  lead  a  respectable  life  in  the  present  democratic  system
 and

 (d)  if  so,  when  and,  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Vidya  Charan
 Shukla)  (8)  to  (d).  ‘Prisons’  come  exclusively  within  the  purview  of  the  States  and  the
 Manuals  for  their  administration  are  revised  by  the  respective  State  Governments  from  time
 to  time.  However,  State  Governments  were  advised  to  consider  the  revision  or  notification  छ
 their  existing  Jail  Manuals  on  the  basis  of  the  Model  Prison  Maoual  compiled  by  the  All
 India  Jail  Manual  Committee  A  number  of  States  have  accordingly  revised  their  Manuals
 in  the  light  of  the  Model  Manual  and  many  others  are  considering  the  same,  A  statemént
 is  laid  on  the  Table  of  the:  House  giving  the  position  State-wise  regarding  revision  of  their
 Manuals.  [Placed  in  Library.  See  No.  LT—2224/70}.  1
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 Charges  against  Principal  of  Central  School,  Danapur  Cantt  (Bihar)

 6547,  Shri  Ramavatar  Shastri  Will  the  Minister  of  Education  and  Youth
 Services  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  well-wishers  and  the  guardians  of  the  students  of  the
 Central  School,  located  at  Danapur  Cantt,  District  Patna  have  sent  १  memorandum  contain-
 ing  certain  charges  against  the  Principal  of  the  School  to  the  Commissioner  of  Central
 Schools  Organisation  ;

 (b)  if  so,  the  details  thereof

 (c)  whether  Government  have  got  an  enquiry  conducted  into  the  charges  levelled
 against  the  Principal  ;

 (d)  if  so,  the  reaction  of  Government  in  regard  thereto  and,  if  not,  whether  Govern-
 ment  propose  to  get  an  enquiry  conducted  into  the  matter  ;  and

 (€)  if  so,  by  what  time  and,  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Education  and  Youth  Services  (Shri
 Bhakt  Darshan):  (a)  Yes,  Sir.  An  anonymous  letter  containing  certain  allegations
 against  the  present  Principal  of  the  Kendriya  Vidyalaya,  Danapur  Cantt.  has  been  received

 by  the  Commissioner,  Kendriya  Vidyalaya  Sangathan  (Central  Schools  Organisation)

 (b)  to  (e),  As  the  complaint  is  anonymous,  no  action  has  been  or  is  proposed  to
 be  taken  in  accordance  with  the  Government’s  policy  for  such  cases.

 Record  of  Indian  Revolutionaries  involved  io  India’s  Independence  Struzele

 6548.  Shri  Bharat  Singh  Chauhan  Will  the  Minister  of  Education  and  Youth
 Services  be  pleased  to  state

 (a)  whether  a  complete  record  relating  to  the  Indian  revolutionaries  (i)  who  were
 convicted  in  connection  with  the  country’s  Independence  struggle  (ii)  who  could  not  be
 arrested  and  went  underground  and  (iii)  of  those  who  are  alive  at  present,  is  being  main-
 tained  by  the  Government  of  India  ;  and

 (b)  if  so,  whether  Government  would  allow  examination  aad  publication  of  the  said
 record  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  9f  Education  and  Youth  Services  (Shrimati
 Jahanara  Jaipal  Singh):  (a)  Government  of  India  do  not  have  a  complete  record  of  the
 Indian  Revolutionaries.  The  records  are  scattered  over  files  of  National  Archives  of  India,
 State  Archives,  Police  Departments  in  the  States,  courts  etc.

 Efforts  are  made  by  the  National  Archives  of  India  to  acquire  papers  which  may
 throw  light  on  important  phases  of  Modern  Indian  History  including  private  papers  of

 eminent  Indians  who  played  a  significant  role  in  the  Freedom  Struggle  of  the  country.

 (b)  Access  to  records  in  the  National  Archives  of  India  is  governed  by  National

 Archives  of  India  Historical  Research  Rules.

 National  Archives  of  India  has  {oO  present  no  scheme  to  publish  these  records.

 Government  recently  collected  some  information  about  these  persons  who  were  hanged  or

 killed  in  the  country’s  freedom  struggle.  On  the  basis  of  this  information  Government  ह

 recently  brought  out  Volume  I  of  Who's  Who  of  Indian  Martyrs.

 Retrieving  of  Indian  Monuments  Available  in  London  Museum

 Youth 6549.  Shri  Bharat  Sfiagh  Chaahao  Will  the  Minister  of  Education  anc
 Services  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  an  inventory  of  the  Indian  monuments  available  in  the  London  Museum

 has  been  prepared  by  the  Indian  Archaeological  Department  ;
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 (b)  whether  an  ido!  of  Saraswati  of  Dhara  Nagari,  belonging  to  the  period  of  Raja

 Bhoj,
 is  also  included  in  the  said  inventory  ;  and

 (ce)  whether  Government  have  taken  steps  to  retrieve  those  antiques  to  India  and,  if

 not,  the  time  by  which  such  steps  are  likely  to  be  taken  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Youth  Services  (Shrimati
 Jahanara  Jaipal  Singh)  १  (a)  The  Indian  High  Commission  in  London  has  been  requested
 to  obtain  the  catalogues  from  the  Museums  ia  the  United  Kingdom  and  prepare  with  their
 help  an  inventory  of  the  Indian  antiquities  in  the  Museu.ns  in  the  United  Kingdom.
 Sanction  has  been  accorded  fur  incurring  the  expenditure  involved,  The  inventory  has,
 however,  not  yet  been  received  from  the  High  Commission.

 (b)  At  this  stage,  it  is  not  possible  to  say  whether,  or  not,  the  idol  of  Saraswati
 of  Dhara  Nagari  is  included  in  the  British  Museum  हए  London.

 (८)  The  matter  will  be  examined  on  receipt  of  the  above  mentioned  inventory  from
 the  High  Commission,

 Development  of  Mandu  in  Madhya  Pradesh  as  a  Tourism  Centre

 Will  the  Miaister  of  Tourism  and  Civil 6550.  Shri  Bharat  Singh  Chauhan
 Aviation  be  pleased  to  state

 (a)  the  scheme  formulated  by  Government  to  develop  Mandu,  a  tourist  centre  in
 Madhya  Pradesh  ;  and

 (b)  whether  any  proposai  for  providing  an  air  strip  there  is  also  under  consi-
 eration  ?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Dr,  Karan  Singh)  :  (a)  There  is  a
 Tourist  Bungalow  at  Mandu.  The  Department  cf  Tourism  have  00  scheme  at  present  for
 the  further  development  of  Mandu  as  a  tourist  centre.

 (b)  No,  Sir.

 Proposal  to  Convert  Onkareshwar  in  Madhya  Pradesh  into  Tourist  Centre

 6551.  Shri  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose  to  convert  Onkareshwar  in  East  Nimar  district  of

 Madhya  Pradesh  into  a  tourist  centre  keeping  in  view  the  historical  importance  of  the  said
 religious  place,  where  lakhs  of  people  go  on  pilgrimage  every  year  ;  cod

 if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Mirister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Dr.  Karan  Singh):  (a)  and  (b).
 Due  to  limited  resources  enforcing  a  strict  order  of  priorities,  fo  such  scheme is  under  the
 consideration  of  the  Government  of  India.

 गुप्तचर  fram  में संयुक्त  सहायक  निदेशकों  के  पदों  को  भरना

 6552,  st  श्ञारदानन्द  :  क्या  गृह-कार्य  मन्त्री  यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  गुप्तचर  विभाग  में  संयुक्त  सहायक  निदेशकों  के  बहुत  से  पद

 खाली  हैं  ak  उच्च  पदों  के  अघिकारियों  की  कमी  होने  के  कारण  ग्रह-कार्य  मन्त्रालय  को  मंजूरी  के

 भ्रनुसार  उन्हें  नहीं  भरा  जा  सका  है  |

 क्या  सरकार की  विचार  ऐसे  खाली  पदों  को  भरने  का  है  ;
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 क्या  सरकार  का  विचार  उक्त  पदों  पर  पदोन्नति  देने  में  लोगों  को  वरीयता

 देने  का  है  जिन्होंने  सीमा  पर  तथा  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  सक्रिय  सेवा  की  है
 तथा  जिन्हें  पुरस्कार

 दिये  गये  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार
 वित्तीय  ज  1970-71,  में  उक्त  पदों  को  भरेगी  atc

 यदि  तो  इस  के  क्या  area  हैं
 ?

 गृह-कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  विद्या  चरण  17  पद  रिक्त  पड़े

 उच्च  पदों  में  प्रभुत्व  अधि  कारियों  की  कमी  है  ।

 जी  श्रीमान्‌  ।

 श्र  इन  पदों  पर  नियुक्त  ऐसे  पदों  के  लिए  भर्ती  नियमों  के  उपबन्धों  के

 ध्रुमिर  की  जायेगी  ।  1970-71  के  वित्तीय  ad  में  इन  पदों  को  भरने  का  विचार  है  ।

 जालन्धर  में  विश्वविद्यालय

 65532,  श्री  जय  सिह

 श्री  श्रीचन्द  गोयल

 बया  शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  जालन्धर  में  दयानन्द  वि  विद्यालय  खोलने  की  मांग  की  जा  रही  है

 क्या  प्रस्तावित  faza  विद्यालय  के  लिए  हिदी  near  संस्कृत  को  दिक्षा  ar  माध्यम

 बनाने  का  सुभाव  दिया  गया  है

 इस  मांग  के  बारे  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है
 ?

 शिक्षा  युवक  सेवा  मम्मी  वो  के०  ito  ale  से

 जालन्धर  में  दयानन्द  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  के  बारे  में  सरकार  को  कोई  मांग  प्राप्त  नहीं

 हुई  है  ।  मगर  भ्र मृत सर  और
 जालन्धर

 में  एक-एक  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  के  लिये  पंजाब  के

 राज्यपाल  ने  1968  में  एक  प्रस्ताव  किया  था  ।  उन्होंने  यह  भी  सुभाव  दिया  था  कि

 इन  दोनों  ही  स्थानों  पर  शीघ्र  ही  स्नातकोत्तर  केन्द्र  चालू  किये  जिन्हें  बाद  की  योजना

 gata  में  विश्वविद्यालयों  में  परिवर्तित  कर  जाय  ॥

 इन  प्रस्तावों  नए  विश्वविद्यालय  कौर  स्नातकोत्तर  केन्द्र  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में

 बिइ्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  की  समिति  ने
 1969  को  ग्लानि  बैठक  में  विचार  किया

 1969  में  राज्य  सरकार था  ।  समिति  इस  बारे  में  कुछ  अ्रतिरिक्त  जानकारी  चाहती  थी  ।  मई

 से  अपेक्षित  सूचना  भेजने  के  लिये  भ्रनुरोध  किया  गया  था  ।  मगर  इस  बीच  श्रसृतसर  में  एक

 विश्वविद्यालय  स्थापित  करेने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  गया  कौर  उसे  स्वीकार  कर  लिया

 गया  ।  जालन्धर  में  विश्वविद्यालय  ।  स्नातकोत्तर  केन्द्र  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में

 राज्य  सरकार  से  माँगी  गई  सुचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 पहले  1963  में  कौर  पुन  1968  में  श्राव्य  समाज  शिक्षा-संस्थाश्मों  वी  अंतरराष्ट्रीय
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 परिषद्‌  ने  अजमेर  में  दयानन्द  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  करने  के  बारे  में  प्रस्ताव  भेजा  ।

 विश्वविद्यालय  ayer  आयोग  ने  मामले  पर  विचार  करने  के  पश्चात्‌  यह  मत  व्यक्त  किया  कि

 महापुरुषों  अ्रौर  उनके  areal  को  स्मरण  करने  का  सर्वेश्रेष्ठ  तरीका  यह  है  कि  उनके  कायें  और

 रुचि  के  क्षेत्रों  में  विशिष्टीकृत  संस्थायें  स्थापित  की  जांच  कौर  जब  उपयुक्त  सभा  तब  इन

 संस्थानों  को  यथा  समय  विश्वविद्यालय  ager  ग्रा योग  अधिनियम  के  arta  विश्वविद्यालय  का

 दर्जा  दे  दिया  जाय  ।  थे  विचार  उक्त  परिषद  को  भेज  दिये  गये  थे  ।

 पंजाब  विश्वविद्यालय  को  एक  रिहायशी  विश्वविद्यालय  के  रूप  में  बदलना

 6574,  शी  जय

 श्री  श्रीचन्द  गोयल  :

 क्या  दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  पंजाब  विश्वविद्यालय  को  एक  रिहायशी  विश्वविद्यालय  के  रूप  में

 बदलने  के  बारे  में  बिचार  कर  रही  है  ;

 4  बाप  ?
 यदि  तो  श्रावक  वित्त  का  प्रबन्ध  कौन  क  t

 दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मन्त्री  ato  के ०  कार  वी०  :  नहीं

 sea ही  नहीं  उठता  |

 Use  of  Hindi  as  Alternate  Language  in  Departmental  Examinations

 ७.
 6555.  Stri  Bansh  Naratn  Singh  :

 Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi:

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  his  attention  has  been  drawn  to  a  news  item  published  in  the  Daily
 newspaper  dated  the  22nd  January,  1969  to  the  effect  that  the  Government
 of  India  are  considering  the  question  of  allowing  the  use  of  Hindi  as  an  alternative  language
 in  the  Denartmental  examinations  conducted  for  the  purpose  of  promotion  and  confirmation
 of  the  employees  ;

 (b)  if  so,  whether  the  requisite  information  in  this  regard  has  since  been  collected
 from  the  various  Ministries  and  offices  ;  and

 (c)  if  so,  when  the  aforesaid  proposal  would  be  implemented  and,  if  not,  the  reasons
 therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Vidya  Charan

 Shukla)  :  (a)  and  (b).  Yes,  Sir.

 (0)  Some  tentative  decisions  have  been  taken  with  a  view  to  make  a  beginning  in

 permitting  the  optional  use  of  Hindi  in  departmental  examinations  in  respect  of  certain
 categories  of  staff  in  offices  located  in  Hiadi  speaking  areas.  The  चिं।ए1501165/ (92 02100 6015
 of  the  Government  of  India  have  958  requested  to  examine  the  implications  of  the  Scheme
 and  to  inform  the  Ministry  of  Home  Affairs  details  of  the  posts  and  examinations  for  which
 the  use  of  Hindi  could  b2  permitted.  Final  decision  would  be  taken  thereafter.
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 ि  ल  SAS  At  tant  na

 Promotion  of  Developmental  Candidates  to  Posts  of  Hindi  Otticers  and
 Hindi  Supervisors

 6556.  Sbri  Baush  Narain  Singh  १
 5111  Ram  Swarup  Vidyarthi  :

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred
 Question  No.  2902  on  the  13th  March,  1970  regarding  holding  of  interviews  for  appointments
 to  Hindi  Officer  and  Hindi  Supervisor  Grades  and  state  :

 (a)  the  reasons  for  not  promoting  the  departmental  candidates  to  the  posts  of  Hindi

 Officer  and  Hindi  Supervisor,  which  ate  very  few  and  also  the  reasons  for  promoting  the
 Assistants  to  the  posts  of  Section  Officers  ;

 (b)  whether  it  is  also  proposed  to  form  some  Central  Secretariat  Service  for  the
 Hindi  Officers  and  staff  under  the  C.S.S.  Rules,  1962  ;  and

 (c)  if  so,  from  which  date  and,  if  not,  the  reasons  for  discrimination  in  this  respect

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Vidya  Charam

 Sbukla):  (१)  As  stated  in  reply  to  part  ic)  of  Question  No.  2902,  posts  of  Hindi  Officers

 and  Hinai  Supervisors  are  not  in  direct  line  of  promotion  for  the  departmental  candidates.

 They  are,  however,  eligible  for  appointment  as  Hindi  Officers/Supervisors,  through  the

 Union  Public  Service  Commission  provided  they  satisfy  the  conditions  of  eligibility  laid

 down  in  the  Rules,  Assistants  are  promoted  to  the  posts  of  Section  Officer  ino  the  Central

 Secretariat  according  to  the  Central.  Secretariat  Service  Rules,  1962.

 (t)  and  (e).  Consequent  upon  the  enactment  of  the  Official  Languages  (Amendment)
 Act.  1967,  the  Ministry  of  Home  Affairs  corsidered  the  administrative  requirements  for

 providing  and  strengthening  of  translation  arranger  ents.  Since  the  requirements  at  present
 and  for  quite  some  time  to  come  are  going  to  confined  to  trarslation  work  from  English
 into  Hindi  and  ijce-vessa,  it  was  decided  in  Nuvember  3968  that  the  posts  of  Hindi

 Assistants  which  fall  vacant  thereafter  should  not  be  filled  but  be  abolished  and,  in  their

 place,  Hindi  Translators  should  एट  recruited  in  future  according  to  the  of  each

 Office.  Since  the  posts  created  in  connection  with  Hindi  translation  work  are  isolated  posts
 created  by  each  Ministry  according  to  its  own  requirements  and  in  accordance  with  the
 recruitment  rules  for  he  post  and  as  a  transitory  measure  only  until  the  staff  in  the
 Secretariat  have  aquired  -a  working  knowledge  of  Hindi,  there  is  no  proposal  at  present
 under  consideration  for  establishing  any  organised  service/cadre  for  these  posts,

 Cadre  for  Hindi  Assistants,  Hiadi  Translators  and  Hindi  Officers

 6557.  Shri  Bansh  Narain  Singh  :
 Shri  Ram  Swacup  Vidyarthi

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred

 Question  No.  2901  on  the  13th  March,  1970  regarding  Government  employees  not  belonging
 to  any  service  or  cadre  and  state  :

 (a)  whether  the  Hindi  Translators,  Hindi  Assistants  and  Hindi  Officers  working  in
 the  Central  Secretariat  and  Central  Government  employees  ;

 (b)  if  not,  the  name  of  the  Government  whose  employees  they  are  and  the  reasons
 for  not  showing  Hindi  Assistants  as  belonging  to  any  particular  cadre  and  treating  them  as

 secondary  employees  vis-a-vis  regular  Assistants  ;

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  the  Technical  Assistants  in  the  Ministries  of  Education
 and  Youth  Services  and  Food  and  Agriculture  rise  upto  the  rank  of  Deputy  Secretary.
 through  departmental  promotions,  though  they  do  not  come  under  any  Central  Secretariat

 Service  ;  and

 (d)  if  so,  whether  it  is  proposed  to  form  a  Central  Secretariat  Service  for  the
 Hindi

 Translators,  Hindi  Assistants  and  Hindi  Officers  ?
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 The  Minister  of  State  io  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Sbri  Vidya  Charan
 Shukla):  fa)  Yes,  Sir.

 (b)  Does  not  arise,  as  the  posts  of  Hindi  Assistants  were  created  as  transitory
 measure  and  as  it  has  since  been  decided  to  gradually  abolish  these  posts,  it  has  not  consi-
 dered  necessary  to  constitute  any  organised  service  for  these  posts.

 (८)  In  the  General  and  Technical  Advisory  Cadres  of  the  Ministry  of  Education  and
 Youth  Services,  the  rules  provide  for  promotion  from  the  grade  of  Technical  Assistant  to
 that  of  Assistant  Education  Officer,  from  Assistant  Education  Officer  to  Education  Officer,
 from  Education  Officer  to  Assistant  Educational  Advisor  and  from  Assistant  Educational,
 Adviser  to  Deputy  Educational  Adviser.  A  quote  of  vacancies  in  each  of  the  grades  of
 Assistant  Education  Officer  and  above  has  been  earmarked  for  premotion  from  the  next
 lower  grade  Thus,  under  the  existing  rules,  Technical  Assistants  in  that  Ministry  can  be

 promoted  upto  the  grade  of  Deputy  Educational  Adviser,  bur  not  to  the  post  of  Deputy
 Secretary.  Information  relating  to  the  Ministry  of  Food  aud  Agriculture  is  being  collected
 and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 (d)  There  is  no  proposal  at  present  under  consideration  to  form  a  Central  Secretariat
 Service  for  the  Hindi  Translators,  Hindi  Assistants  and  Hindi  Officers,

 Isolated  Posts  for  Hindi  Work  in  Central  Secretariat  which  do  oot  Form
 Part  of  any  Organised  Service

 6558.  Shri  Narayan  Swaroop  Sharma  :  Shri  Ram  Swaroop  Vidyartbi:
 Sbri  Bansb  Narain  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Starred
 Question  No.  442  on  the  13th  March,  1970,  regarding  Hindi  Assistants  appointed  through  the
 Union  Public  Service  Commission  and  state  :

 (a)  the  total  number  of  isolated  posts  tor  Hindi  work  in  tbe  Central  Secretariat  and
 the  reasons  for  not  taking  over  those  posts  by  his  Ministry  and  also  for  not  creating  a.
 regular  cadre  thereof ;

 (b)  the  minimum  number  of  posts  required  for  the  creation  of  a  cadre  ;

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  the  posts  of  LAS.  Officers  in  various  Ministries  and’
 offices  are  also  considered  as  isolated  posts  and  if  so,  the  number  thereof,  Miaistry-  Wi88,
 (excluding  the  Home  Ministry)  $

 (d)  whether  it  is  proposed  to  create  a  regular  cadre  of  Hindi  Translators,  Hind?
 Assistants  and  Hindi  Officers  working  in  the  Central  Secretariat  ;  and

 (e)  if  so,  when  and,  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Vidya  Charan
 Shukla)  :  (a),  (d)  and  (e).  Information  regard:ng  number  of  posts  for  Hindi  work  in  the
 Central  Secretariat  has  been  given  in  the  statement  placed  on  the  Table  of  the  House  in
 reply  to  part  (b)  of  the  Uastarred  Question  No.  2945,  answered  in  the  Lok  Sabha  on  13th
 March,  1970

 Consequent  upon  the  enactment  of  the  Official  Languages  (Amendment)  Act,  1967,
 the  Ministry  of  Home  Affairs  considered  the  administrative  requirements  for  Providing  and:
 strengthening  of  translation  arrangements.  Since  the  requirements  at  present  and  for  quite
 some  time  to  come  are  going  to  be  cunfined  to  translation  work  from  English  into  Hindi
 and  y.ce-versa,  it  was  decided  in  November  1968  that  the  posts  of  Hindi  Assistants  which
 fall  vacant  thereafter  should  not  be  filled  but  be  abolished  and,  in  their  place,  Hindi
 Translators  should  be  recruited  in  future  according  to  the  requirements  of  each  Office.
 Since  the  posts  are  created  in  connection  with  Hindi  translation  work  are  isolated  posts
 created  by  each  Ministry  according  to  its  own  requirements  and  in  accordance  with  the
 recruitment  rules  for  the  post,  and  as

 a  transitory  measure  only  until  the  staff  in  the  Central
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 Secretariat  have  acquired  a  working  knowledge
 of  Hindi,  there  is  no  proposal  under  consi-

 deration
 for  establishing  any  organised  service/cadre  for  these  posts.

 (b)  No  minimum  number  of  posts  has  been  fixed  for  the  creation  of  ar  organised
 service

 (c)  There  are  no  ‘posts  of  JAS  Officers’  in  Ministries  and  Offices  IAS  Officers  are

 appointed  in  Central  Ministries  on  deputation  basis  in  accordance  with  the  Scheme  of

 Staffiing  Senior  Administrative  Posts  at  the  Centre  As  such  this  question  does  not

 arise.

 मिर्जापुर  उत्तर  प्रदेश  के  निकट  गंगा  नदी  पर  पुल

 6559.  श्री  बंश  नारायण  fag:  क्या  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में
 मिर्जापुर  के  निकट  गंगा  नदी  पर  पुल  का

 निर्माण  करने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार ने  प्रस्ताव  भेजे  हैं

 mtx यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  ब्यौरा  क्या

 यह  सुनिश्चित  करते  के  लिए  कि  इस  पुल  का  निर्माण  शीघ्र  किया  जाये  क्यां

 कार्यवाही करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 संसद  नौवहन  तथा  परिवहन  मन्त्रालय  में  उप  मंत्री  इकबाल  fag) :

 से  उत्तर  प्रदेश  में  मिर्जापुर  के  पास  गंगा  नदी
 के

 ऊपर  प्रस्तावित  पुल  राज्य सड़क  पर

 बड़ेगा  ।  अरब  उत्तर  प्रदेश  सरकार  इसके  निर्माण  से  संबन्धित  है  ।  राज्य  सरकार  ने  कथित  पुल

 परियोजना को  राज्य  की  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  किया  है  ate  उन्होंने  निर्माण  काय

 की  2.02  करोड़  रुपये  की  झतुमानित  लागत  का  50  प्रतिशत  वहन  करने  के  लिए  केन्द्रीय  ऋण

 सहायता  मांगी  ।  प्रार्थना  भारत  सरकार के  विचाराधीन  है  ।

 Inclusion  of  Ladakhi  Language  in  the  Constitution

 6560.  Shri  Kashok  Bakula  Will  the  Minister  of  Home  Affairg  be  pleased  to

 state  :

 (a)  whether  the  question  of  inclusion  of  Ladakhi  language  in  the  Eighth  Schedule  of

 the  constitution  is  being  considered  actively  ;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the  Gajendragadkar  Commission  has  emphasised  the
 and need  of  providing  encouragement  to  the  Ladakhi  literature  and  culture

 (c)  the  time  by  which  Governmeat  propose  to  take  a  decision  on  the  matter

 referred  to  in  part  (a)  above  ?

 The  Minister  of  Stnte  jn  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Vidya  Charan

 Shukla)  (a)  and  (b)  No,  Sic

 wrt
 (c)  Does  not  arise.  Government  are,  not  in  favour  of  any  further  enlargemeat  of

 the  list  of  languages  included  in  the  Bighth  Schedule  to  the
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 raining  Naxalites Underground  College  for

 6561  Shri  Om  Prakash  Tyag!

 Shri  Hukam  Chand  Kachwal  :

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Naxalites  are  running  an  underground  Training  College

 in  District  Bijnor  ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  farmers  are  given  training  for  there  for  a  01007]

 revolution  in  the  said  college  ;  and

 (c)  if  so,  the  action  taken  by  Government  against  the  persons  who  are  runuing  the

 aforesaid  college  there  ?  ||

 The  Minister  of  State  in  the  Miristry  of  Home  Affairs  (Shri  Vidy:  Charan

 Facts  are  being  ascertained  from  the  State  Government  ग
 Shukla)  )  (a)  to  (0)

 Hindi  Assistants  Appointed  through  U.P.S.C

 6562.  Shri  Om  Prakash  Tyagi:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  2900  on  the  13'h  March  1970

 regard
 ing  Hindi  Assistants  in  the  Central  Secretariat  and  state

 (a)  the  purpose  for  which  his  Ministry  held  the  Hindi  Assistants  Test  through  the
 U.P.S.C  in  1959  and  whether  that  purpose  has  been  fulfilled  now  consequent  to  which  the
 said  posts  are  being  graduaily  abolished

 (b)  the  reasons  for  which  the  Hindi  Assistants  were  posted  in  the  valious  Mi.  jistries
 and  Offices  in  199  and  1960  by  his  Ministry  itself  when  appointments  to  one  or  two  of
 the  said  posts  have  been  made  by  the  concerned  Ministries  and  the  offices  themselves  ;
 and

 (c)  whether  the  policy  of  his  Ministry  in  prectice  is  to  continue  the  use  of  English
 indefinitely  and  not  to  use  Hindi  although  its  use  has  teen  guasantecd  by  the

 Constitution
 and  law  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Vidya  Charan
 Shukla)  (a)  and  '0)  A  decision  was  taken  to  bold  an  examination  through  the  Union
 Public  Service  Commission  in  195.  for  the  posts  of  Hindi  Assistants  created  in  various
 Ministries  to  do  work  relating  to  Hindi  with  a  view  to  make  recruitment  for  these

 uniform  standards.  the posts  according  to  a  uniform  procedure  and  Only  ower
 Division  and  Upper  Division  Clerks  of  the  Central  Secretariat  Service,  who  ful-
 filled  the  conditions  about  minimum  length  of  service  and  miaimum  educational  qual  ‘fcae
 tions,  were  eligible  to  appear  at  the  examination.  Persons  selected  by  the  U.P.S.C,  thriough
 this  -xamination  were  nominated  to  the  various  Ministries/Departments  where  the  posts  of
 Hindi  Assistants  existed  by  reverting  wherever  necessary  the  unqualified  candidates  A  ‘ew
 vacancies  of  Hindi  Assistants,  which  arose  in  the  Ministries  after  the  Select  List  prepared
 by  the  Union  Public  Service  Commission  was  exhausted,  were  filled  by  the  Ministries
 themselves  With  the  gradually  increasing  number  of  Central  Government  employees  being
 trained  in  Hindi  under  the  Hindi  Teaching  Scheme.  the  Hindi  knowing  staff  belonging  to
 the  Central  Secretariat  Services  is  utilised  to  look  after  the  Hindi  work  and  only  the  work
 which  consists  purely  of  translation  from  Hindi  to  English  and  yice  versa,  has  to  be  done
 by  Hindi  Translators  It  has,  therefore,  been  decided  not  to  create  any  new  post  of  Hindi
 Assistant  and  wkenever  any  post  of  Hindi  Assistant  falls  vacant,  it  is  not  to  be  filled
 According  to  requirements  of  each  Office,  the  required  number  of  posts  of  Hindi  Translaiors
 can  be  created

 (Cc)  No,  Sir.
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 Channels  of  Promotion  for  Hindi  Assistants  Teachers,  Hindi  Translators  etc.

 6563  Stri  Om  Prakash  Tyagi  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  2899  on  the  13th  March.  1970
 regarding  departmental  examination  for  the  Hindi  Officers  and  Hindi  Supervisors  held  by
 the  U.PS.C.  and  state  :

 (a)  whether  the  Hindi  Teachers  who  were  allowed  by  his  Ministry  to  appear  in  the
 said  examination,  are  working  in  his  Ministry  or  in  any  of  its  Attached  Offices  and  whether
 they  have  also  not  ben  provided  with  channels  of  depirtmental  promotions  like  Hindi
 Assistants  ;

 (b)  whether  a  combined  seniority  list  of  the  Hindi  Assistants,  Hindi  Translators,  Hindi
 Officers  and  Special  Officers  (Hindi)  working  im  the  Education  Ministry  (Main)  and  the
 Central  Hindi  Directorate  and  the  Commission  for  Scientific  and  Technica!  Technology  for
 Purpose  of  promotions  etc  is  proposed  to  b2  prepared,  keeping  in  view  the  verdict  of  the

 Delhi  High  Court  delivered  on  the  11th  February,  1970  ;  and

 (c)  if  so,  when  and,  if  not,  the  reasons  for  giving  double  benefit  to  the  aforesaid
 categories  of  the  employees  of  the  aforesaid  two  subordinate  offices  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Vidya  Charan
 Shokla)  :  (a)  The  appointing  and  controlling  authority  of  the  Teachers  under  the  Hindi

 Teaching  Scheme  irrespective  of  the  place  of  their  work,  being  the  Hone  Minist:y,  they
 were  considered  eligible  to  apply  for  the  post  of  Hindi  Officers  and  Hindi  Supervisors  to
 the  Union  Public  Service  Commission  if  they  fulfilled  the  requisite  qualifications  for  the

 post.

 Under  the  Hindi  Teaching  Scheme,  the  next  higher  post  is  of  Assistant  Supervisor

 According  to  the  recruitment  rules,  th's  post  is  filled  on  the  basis  of  50%  by  direct  recruit-
 ment  and  50%  by  promotion  from  amongst  the  teachers.  There  are  225  posts  of  Teachers
 and  17  posts  of  Assistant  Supervisors  under  the  Hindi  Teaching  Scheme.

 (b)  and  0).  The  judgment  of  the  Delhi  High  Court  is  under  examination  in
 with  the  Ministry  of  Law  and  the  Union  Public  Service  Commission.

 अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  मुस्लिम  रेजिमेंटल  संगठन

 6°64.  श्री  go  तू  तापड़िया  :  कया  दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  घ्रलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  प्रांगण  में  कुछ  मुस्लिम  रेजिमेंटल  संगठनों

 की  यूनिटें  हैं  ;  प्रौढ़

 यदि  तो  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मन्त्री  ato  के ०  ato  :  जी  नहीं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 वन्य  पशु  शरण्य  स्थल  टेक्काली  में  पर्यटकों  का  जाना  कस  हो  जाना

 श्री  श्र०  Fo  गोपालन  : 6565.  श्री
 मंगला  धूमधाम

 :

 थी  विश्वनाथ  वेतन  :  शी  पी०  पी०  एथोस  :

 गोमती  सुशीला  गोपालन  :  श्री  मुहम्मद

 क्या  हिल्टन  तथा  इसे  निक  उदयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केरल  में  टेक्काली  के  पर्यटन  महत्व में  में  कमी  ars है  ;
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 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  इस  विख्यात  व्य  पशु  शरण्य  स्थल  पर  बहुत  कम

 पर्यटक  जाते हैं  ह

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  में  अनुमानतः  कितने  cae  टेक्काली  गये

 वन्य  पशु  शरण्य  स्थल  का  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है  ;  झोर

 हैं  ? इस  वन्य  पशु  शरण्य  स्थल  का  विकास  करने  में  इस  समय  क्या  रुकावट

 प्लेट  तथा  सैनिक  उड्डयन  मंत्री  करों  नहीं  ।

 और  राज्य  सरकार से  उपलब्ध  सूचना  के  भ्रनुसार  1968-69  शोर  1969-

 70  में  लगभग  57,515  कौर  60,000  पेंट  वन्य  पशु  शरण  स्थान  देखने  जाये  ।

 और  राज्य  सरकार  इस  वन्य  TY  शरण  स्थान  का  सुधार  करने  के  लिए

 एक  पघा स्टर  प्लान  पर  विचार  कर  रही  भारत  सरकार  वन्य  जीव  परेशान  के  लिए  किये  अपने

 विनियतन  में  से  कुछ  aa  राशि  पेरियार  के  लिए  भी  नियत  करेगी  ।

 उत्तर  waar  में  होटलों  रेस्तरां  को
 कमी

 6566.  धो  काशीनाथ  पाण्डेय  :  क्या  पेंशन  तथा  असैनिक  sera  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पर्यटकों  की  बढ़ती  हुई  संख्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उत्तर

 प्रदेश  राज्य  में  होटलों  तथा  प्यंटक  रेस्तरां  की  कमी  है

 som  प्रदेश  में  वर्ष
 1969

 में
 पेंशन  से  हुई  ara  इससे  ga

 के  वर्ष  में  हुई  प्राय

 की  तुलना  में  कितनी  कम  अथवा  अधिक  2  ;

 इस  सम्बन्ध  में  अनुभव  की  जा  रही  कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रखते
 हुए  ब्या  सरकार

 होटलों  तथा  रेस्तरां  को  ऋण  देगी  ;  कौर

 यदि  तो  इसक  लिये  कितना  घन  नियत  किया  गया है
 ?

 पर्यटन  तथा  भ्र सेनिक  उड्डयन  मंत्री  कण  fag):  देश  में  अच्छे  होट रों  और

 स्तरों  को  सामान्य  रूप  से  कमी  है  ate  उत्तर  प्रदेश  में  भी  यही  स्थिति है  ।

 पेंशन  से  होने  बाली  विदेशी  मुद्रा  की  ara  का  आकलन  भ्रमित  भारतीय  ara

 <  किया  जाता  है  न  कि  राज्यवार  भ्राघार  पर ।  1968  और  1969  में  क्रमशः  26.42  करोड़

 पये  झौर  33.11  करोड़  रुपये  की  राय  का  लगाया  गया  है  ।

 ak  अ्रघिक  होटलों  के  निर्माण  के  प्रोत्साहन  के  पर्यटन  महत्व  के  क्षेत्रों

 स्थिति  अनुमोदित  होटल  प्रायोजनाओं  को  ब्याज  पर  ऋण  देने  के  लिये  होटल  विकास  ऋण

 जना  के  अन्तर्गत  5  करोड़  रुपये  की  राशि  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  रेस्टोरेंट ों  को  इस  योजना

 शामिल  नहीं  किया  गया  है
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 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  परिवोक्षाधिकारियों  के  प्रशिक्षण  की  प्रणाली

 6567,  थी  कादो नाथ  पाण्डेय  :

 wit  स०  कुन्द  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  परिवीक्षा  धमिकियों  के

 प्रतीक्षा  के  लिये  नई  प्रणाली  बनाई  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दिद्याचररा  :  जी  श्रीमान

 नई  प्रणाली  के  vga  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  परिवीक्षाधिकारियों  कर

 प्रशिक्षण  भ्रमित  कड़ा  तथा  समस्या-प्रधान  हो  गया  है  राष्ट्रीय  प्रशासन  अकादमी  में  भारतीय

 प्रशसनिक  सेवा  के  परिवीक्षाधिकारियों  का  प्रशिक्षण काल  एक  वह  का  gat  करता  था  जिसके

 बाद  राज्यों  में  व्यावहारिक  प्रशिक्षण  feat  जाता  था  ।  व्यावहारिक  प्रशिक्षण-काल  भिन्न-भिन्न

 राज्यों  में  भिन्न-भिन्न  था  ।  नई  प्रणाली  के  1969  को  लागू  हुई  राष्ट्रीय

 saad  अकादमी  में  सं स्थानीय  प्रशिक्षण  को  छः  छः  महीने  के  दो  भागों  में  बांट  दिया  गया  है

 जिनके  बीच  में  एक  ag  का  राज्यों  में  व्यावहारिक  प्रशिक्षण  रखा  गया  है  ।  भ्र का दमी  में  दूसरे

 भाग  के  प्रदक्षिणा  में  मुख्यतः  परिवीक्षाधिकारी  के  क्षेत्रीय  अनुभव  तथा  प्रेक्षण  पर  प्रसारित

 प्रशासन  की  समस्या ग्र ों  पर  अधिक  ध्यान  दिया  जायेगा  |

 त्रिभाषा  सुत्र  में  संस्कृत  का  स्थान

 6568.  श्री  काशीनाथ  क्या  दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 त्रि-भाषा  qa  में  संस्कृत  को  समुचित  स्थान  दे
 ते  va ग  हल  ay  प्रस्ताव  के  बारे  में  कोई

 श्रुति  निर्णय  किया  गया  है  ;  झ्र ौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कालरा हैं  ?

 दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भक्त  ग्रोवर

 दिक्षा  आयोग  द्वारा  दी  गई  जिसका  बाद  में  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  बोर्ड  ने  समर्थन

 किया  था  शौर  राज  भाषा  तथा  अन्य  भाषियों  के  बारे  में  संसद  के  दोनों  सदनों  द्वारा  पारित  fea

 गए  संकल्प  द्वारा  भी  जिसका  समर्थन  किया  गया  था  यह  है  कि  संस्कृत  या  अन्य  किसी  परिनिष्ठित

 भाषा  को  त्रिभाषा  सुत्र  में  शामिल  नहीं  किया  जा  सकता  क्योंकि  विभिनन  बातों  के  कारण  त्रिभाषा

 सूत्र
 को  केवल  आघुनिक  भारतीय  areal  तक  ही  सीमित  रखना  पड़ा  है  ।

 तथापि  केन्द्रीय  संस्कृत  जिसमें  सभी  राज्य  सरकारों  alt  संसक्त  के  विरासत  तथा

 प्रसार  करने  वाले  विविध  हितों  को  प्रतिनिधित्व  प्राप्त  भ्र पनी  अगली  बैठक  में  इस  मामले  के

 सभी  पहलुओं  पर  भागे  विचार  करेगी  ।
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 मुख्य  मन्त्रियों  तथा  राज्य  मन्त्रियों
 के

 विरुद्ध  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  द्वारा  जांच

 6569,  श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 उन  राज्य  मुख्य  मंत्रियों  तथा  राज्य  मन्त्रियों  के  नाम  क्या हैं  जिनके  विरुद्ध  गत  तीन

 वर्षों में  TT  ना  जांच  के  लिये  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  सौंपा  गया  था  ;

 प्रत्येक  मंत्री  के  विरुद्ध  कया  अरोप  थे  तथा  जांच  प्रतिवेदन  कया  था

 उन  मध्य  मंत्रियों  तथा  मंत्रियों
 के

 नाम  क्या  हैं  जिनके  बारे  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने

 भ्र भि योग  की  सिफारिश  की  है  ;  att

 उन  मंत्रियों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  विरुद्ध  जांच  oat  की  जानी  है  ?

 शाह-किये  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्याचरण  :  राजस्थान  के  मुख्य  मंत्री

 श्री  मोहन  लाल  केरल  के  भूतपूर्व  श्रम  मंत्री  स्व०  श्री  मथाई  मंजूरी  ।

 से  श्री  सुखाड़िया  के  विरुद्ध  आरोपों  का  aaa  छोट  सदी  के

 श्री  गुरवन्त  लाल  गोदावत  द्वारा  श्री  गणित  लाल  को  सौंपे  गए  सारे  के  एक  भाग  के  दुर विनियोग  से

 है  ।  श्री  मैदान  के  विरुद्ध  ध्रारोपों  का  सम्बन्ध  ara  तथा  निर्वात  1947

 की  घारा  5  के  उल्लंघन  से  तथा  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  घारा  420  के  ata  श्रीराम  करने

 से  है  ।

 श्री  मंजूरन  के  विरुद्ध  मुकदमा  चलाने  की  सिफारिश  करने  का  set  नहीं  उठा  क्योंकि  जांच

 पूरी  होने  से  पहले  ही  उनकी  मृत्यु  हो  गई  थी  ।  केन्द्रीय  जांच  आयोग  छोटी  सदी  gage  काण्ड

 की  प्राथमिक जांच  कर  रहा  है  ।

 Arrest  of  Terrorists  in  Delhi

 6570.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minis‘er  of  Home  Affairs  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  some  terrorists  were  apprehended  in  Delhi  during  the
 first  fortnight  of  January,  1970  from  whose  possession  a  large  quantity  of  arms  were
 recovered

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  a  big  plan  for  murders  and  loot  came  to  light  as  a
 result  thereof  ;  and

 (c)  the  total  number  of  persons  so  far  captured  in  this  connection  as  also  the  action
 taken  against  them  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Misistry  of  Home  Affairs  (Shri  Vidya  Charan
 Shakla):  (a)  O1  2-1-1970.  the  Delhi  Police  apprehended  two  persons  named  Kulwant
 Singh  and  Sat  Pal  and  took  one  °32  bore  country  made  revolver  and  two  spring  actuated

 knives,  one  transistor  radio,  4  wrist  watches.  several  tins  of  Mobil  oil  paint  and  brushes  and
 one  blue  coat  from  their  possession.

 (b)  On  interrogation  of  the  above  mentioncd  two  person:  it  has  come  to  fight  that

 they  were  members  of  a  gang  which  consisted  of  10  persons  and  who  are  responsible  for

 several  heinous  crimes  committed  in  various  States.

 (cy  the  Delhi  Police  have  arrested  three  accused  including  Victor  Singh  an  active
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 member  of  this  ging.  Two  cases  under  section  25/54/59-Arms  Act  were  regictered  in  this

 connection  by  the  Delhi  Police  which  have  since  been  challaned.  As  the  accused  were

 wanted  in  a  number  of  cases  of  other  States  including  Punjab,  Haryana,  Uttar  Pradesh,

 Rajasthan  etc.,  they  were  taken  for  remand  by  Punjab  Police  in  their  cases.

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  राज्य  का  दर्जा  देने  के  मापदण्ड

 6571.  श्री  हेमराज  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किਂ  :

 क्या  यह  सच
 है

 कि
 संघ  राज्य

 क्षेत्रों को  राज्य का  दर्जा  देने के  लिये  gear  छोटे

 भ्राघारों  के  अतिरिक्त  यह  मुख्य  avant  है  कि  क्या  सम्बन्धित  क्षेत्र  आधिक  दृष्टि  से  आत्म  निर्भर

 eo
 हं  ?

 सरकार  ने  ठीक  रूप
 से

 ग्रात्म-निर्भरता  की  कोई  परिभाषा  मार्गदर्शी  सिद्धान्त

 ये  हैं  ;  श्र

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  है  ?

 (=\
 गृह-कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  विद्याचरण  :  (?)  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 संघ  राज्य  क्षेत्र  को  राज्य  का  दर्जा  देने  के  प्रदान  पर  विचार  करने  के  पहले  कई  बातों को  जैसे  कि

 भारिक  प्रशासन  तथा  wer  विचारों  को  ध्यान  में  रखना  पड़ता  है  ।

 ate  मामला  विचाराधीन  है  ।

 Action  against  Officers
 of

 West  Bengal  for  not  Carrying  out  their  Duties

 6572,  Shri  Yashwant  Singh  Kusbwab  :

 Shri  Chengalraya  Naidu  :

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Government  of  West  Bengal  has  initiated  action

 against  some  officers  of  the  State  Government  for  not  carrying  out  their  duties  ;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  ?

 The  Minister  of  State  ia  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Vidya  Charan

 Shokla)  :  (a)  and  (b).  Disciplinary  proceedings  have  been  ordered  against  the  S:D.O.,
 Sadar,  Burdwan  and  Addi  ional  S.P.  Burdwan  for  dereliction  of  duty.

 दिलो  परिवहन  की  बसों  में  अपराध  तथा  गर-कानूनों  कायें

 6574.  शी  मुहम्मद  दारो  :  कया  नौवहन  तथा  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  परिवहन  के  mere  ने  दिल्‍ली  परिवहन  की  बसों  में  श्रीराम  तथा  iz

 कानूनी  कायें  को  रोकने  के  लिये  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  ;  ak

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इन  बारे  में  कया  कार्यवाही  की  गई  हैं  ?

 संसद-कार्य  तथा  नौवहन  कौर  परिवहन  मिसाल य
 में  उप मन्त्री  इकबाल  fag)  :

 दिल्‍ली  प्रयास  से  यह  श्रभिनिश्चित  किया  गया  है  कि  उनको  दिल्ली  परिवहन
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 सों  से  सकाता  द  क
 समिति  ने  दिल्‍ली  परिवहन  उपक्रम  की  sal  न  नन  राय  अर  अव्यवस्था  को  रोकने  के  उपायों  के

 लिये  लिखा  है
 ।

 दिल्‍ली  प्रशासन  ने  स्थानीय  पुलिस  को  सके  कर  दिया  है  कि  वे  दिल्ली  परिवहन

 उपक्रम  के  बसों  में  भ्रपराघ  कौर  अव्यवस्था  की  शिकायतों  पर  तुरन्त  कार्यवाही  करें  ।

 श्वण्डीगढ़  के  प्रदान  के  बारे  में  किये  गये  श्रान्दोलत  के  दौरान  हरियाना  में
 घर्म  स्थानों

 को  पवित्र  किया  जाना

 6575,  श्री  मुहम्मद  शरीफ  :  कया  गृह-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सन्त  फतेह  fag  ने  चण्डीगढ़  के  oka  के  बारे  में  किये  गये  आन्दोलन  के  दौरान

 हरियाना में  सिक्खों  के  धर्मस्थानों  तथा  धर्म  ग्रन्थों  को  कथित  ग्र पा वित्र  किये  जाने  के  वारे  में

 भ्र दाल ती  जांच  का  आदेश  देने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  श्रनुरोब  किया  है
 ;  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह-कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  विद्याचररण  इस्लाह  :  ऐसा  कोई  पत्र  सरकार

 को  प्राप्त  हुआ  प्रतीत  नहीं  होता  ॥

 sea  नहीं  उठता  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  क्यारियों  के  ल्  हिन्दी  ज्ञान  को  श्रनिवायंता  सम्बन्धी  केन्द्रीय

 सरकार  के  ध्रादेदों  को  वधवा  पर  आपत्ति  उठाने  वाली  प्रदेश  याचिका

 657€.  श्री  मुहम्मद  दारो  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मद्रास  उच्च  न्यायालय  में  कोई  ऐसी  प्रदेश-याचिका  दायर  की  गई  है
 जिसमें

 केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचार्यों  के  लिए  हिन्दी  के  ज्ञान  की  झनिवायंता  सम्बन्धी  केन्द्रीय  सरकार  के

 परिजनों  तथा  आदेशों  की  बताता  पर  आपत्ति  की  गई  है  ;  शरर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 गृह-कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  विद्याचरण  :  केन्द्रीय  सरकारी  at.

 चारियों  के  लिये  हिन्दी  में  प्रशिक्षण  को  अनिवार्य  बनाने  वाले  केन्द्रीय  सरकार  के  श्रादेशों

 चाहता  पर  आपत्ति  करते  हुए  दो  लेख  याचिकाएं  दास  उच्च  न्यायालय  में  दायर  की  गई  हैं  ।

 मामला  न्यायाधीश  है  ।  सरकार  अ्रभियोगों  का  प्रतिवाद  कर  रही  है  ।

 विमान  परिवहन  व्यवस्था  के  बारे  में  भारत  तथा  सीरिया  के  बीच  बातचीत

 6577.  श्री  मुहम्मद  दारीफ  :  क्या  पर्यटन  तथा  प्रतीक  उदयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  1970  विमान  परिवहन  व्यवस्था  के  बारे  में  सीरिया  के  सरकारी

 प्रतिनिधिमंडल  तथा  Sing  नन  जाव  नई  दिल्‍ली  में  कोई  बात  a  ्fra wl  हुर
 oF  gt  ;  ait
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 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  fara  किये  गये  ?

 पर्यटन  तथा  wales  उदयन  मन्त्री  करण  हां  ।

 (a)
 "  66  में  हए  ग्रल्पफालिक  सप्रभोतों  के  अनुसार  एयर  इंडिया  सीरिया  के

 भू-भाग  के  ऊपर  से  उड़ान  कर  रही  है  तथा  सीरियल  अरब  एयरलाइंस  दमिश्क  से  दिल्ली  तक

 सप्ताह  में  एक  सेवा  परिचालित  कर  रही  है  ।  सीरिया  के  प्राधिकारी  इस  बात  के  लिये  दवाव  दे

 we  थे  कि  एयर  इंडिया  दमिश्क  में  अवतरण  करें  तथा  सीरियन  अरब  एयरलाइंस  को  दिल्‍ली  के  लिये

 दूसरी  आवृति  की  अनुमति  दी  जाये
 ।  हम  सीरियन  ata  एयरलाइन  को  दुसरी  श्रीवती  की

 मनुर्मात  देने  के  लिए  इस  दावत  पर  रजामन्द  थे  कि  उसके  द्वारा  दिल्‍ली  से  बहन  किये  जान  वाले

 तथा  दिल्‍ली  में  उतरने  बाले  यात्रियों  की  संख्या  सीमित  की  जाये  तथा  उसी  प्रकार  एयर  इंडिया  को

 भी  सीरिया  के  भूभाग  के  ऊपर  से  उड़ान  करने  का  अधिकार  हो  तथा  जब  कभी  श्रावश्पकता

 सप्ताह  में  दो  बार  अवतरण  करने  की  भी  अनुमति  दी  जाये  ate  दमिशक़  से  लिए  जाने

 वाले  uF  वहां  उतरने  वाले  यात्रियों  पर  उसी  प्रकार  की  सीमा  लगाई  जाये  ।  परन्तु  कोई  परभा  ता

 नहीं  हो  सका  |

 Courses  of  Study  in  Various  Colleges

 *6578.  Shrt  K  M.  Madhukar :  Will  the  Minister  of  Education  and  Youth

 Services  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  aware  of  the  statement  made  by  the  Chairman  of  the

 University  Grants  Commission  at  Lucknow  in  the  second  week  of  February,  1970  in  which

 he  had  said  that  the  courses  in  the  various  Colleges  in  the  country  have  no  relevancy  with

 the  actual  prevailing  conditions  in  the  country  aad  the  latest“achievements
 myScience

 and

 social  studies  ;

 (b)  if  so,  whether  Governnent  propose  to  make  cettain  changes  io  the  syllabus  and

 the  subjects  being  taught  in  the  colleges  ;  ard

 (८)  if  not,  whether  Government  consider  that  following  the  old  system  only  would
 suffice  ?

 The  Minister  of  Education  and  Youth  Services  (Dr.  K.R.  V.  Rao):  (a)  At

 the  meeting  of  the  Lucknow  University  Teacher’s  Association  the  Chairman  of  the  Univer-

 sity  Grants  Commission,  in  an  extempore  sptech,  spoke  about  the  modernisation  of

 curriculum  and  standards  of  education.  The  views  exoressed  by  the  Chairman  are  in  line

 with  the  recommendations  made  by  the  Education  Commission  (1964-66)  in  this  regard.

 (b)  and  (c)  The  Education  Comnission  set  up  by  the  Government  of  India  has

 made  comprehensive  recommendations  for  10170 ४6७00 201.  of  the  educational  system  in  India.

 Based  on  these  recom- These  have  been  brought  to  the  notice  of  the  Stace  (क ह 1-1४ ॥10॥/-101+ लि

 mendations, a  National  Policy  on  Education  has  also  been  formulated  and  announced.

 Every  effort  is  being  made  to  implement  this  policy  withia  the  available  resources.

 Appointment  in  C.S.LR.  of  a  Dismissed  Police  Constable

 6579.  Shri  Molabu  Prashad  :  Wiil  ths  Mivister  of  Education  and  Youth  Services

 be.  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  isa  fact  that  a  dismissed  Police  Constable  of  the  Delhi  Police  has

 been  appointed  as  ata a  Lower wv  ivision  Clerks  in  the  C.ST  R,  Rafi  Marg,  New  Delhi  ;
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 (b)  if  so,  whether  provisions  for  making  such  appointments  exist  in  the  recruitment
 iles  of  the  said  institution  ;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  Police  Officials  and  the  officials  of  the  said
 istitution  have  received  complaints  to  the  effect  that  the  sa  d  Constabe  kas  changed  his
 nd  his  father’s  name  after  a  living  bonafide  person  of  Delhi;  and

 (d)  if  so,  the  complete  details  of  action  being  taken  by  the  concerned  officials  in
 his  regard  ?

 The  Minister  of  Education  and  Youth  Services  (Prof.  V.K.R.  Rao):  (a)
 -omplaints  have  been  received  by  the  C.S.1.R.  in  February,  196%  from  an  individua!  and
 ater  through  the  Additional  Superintendent  of  Police,  New  Delhi,  in  March,  1970  stating
 ‘that  a  rerson  who  was  recruited  in  Delhi  Police  in  1954  and  was  dismissed  in  Fe  bruary,
 1959  for  misconduct  has  been  employed  by  the  Conncil.

 (0)  No,  Sir.  The  appointment  of  the  person  concerned  was  made  in  May,  1962
 after  due  verification  of  his  character  and  antecedents  through  the  Police  in  accordance  with
 the  procedure  followed  by  the  C.S.1.R.  in  respect  of  all  appo:ntments.

 (c)  Yes,  Sir.  Complaints  to  this  effect  have  been  received.

 (d)  The  matter  is  under  examination.

 Reservation  of  Quota  for  S.C  &  S.T.  for  Posts  of  Vice-Principal  in
 Education  Department  of  Delhi  Administration

 6580,  Shri  Molahu  Prashbad  :  Will  the  Minister  of  Education  and  Youth  Services
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  rules  framed  by  his  Ministry  in  respect  of  the
 reservation  of  posts  for  the  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  are  not  being  observed
 in  toto  in  the  Education  Department  of  the  Delhi  Administration  ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  aforesaid  rules  are  not  applicable  in  the  matter
 of  promotions  to  the  posts  of  Vice-Principals  in  the  Education  Department  of  the  Delhi
 Administration  ;  and

 (c)  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Education  and  Youth  Services  (Shri
 Bhakt  Darshan):  (a}  to  (c).  The  information  is  being  collected  from  the  Delhi
 Administration  and  will  be  placed  on  the  Table  of  the  Sabha  as  soon  as  possible,

 त्रिपुरा  में  नक्सलवादी  गतिविधियां

 6581.  श्री  फिरती  दि क्रम देव  नया  गृह-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  चि

 क्या  सरकार का  ध्यान  !  5  1970  के  त्रिपुरा  टाइम्स में  में  बढ़ती

 हुई  नक्सलवादी
 गतिविधियांਂ  शशांक  के  भन्तगंत  प्रकाशित  हुए  समाचार  की  भोर  दिलाया  गया

 है

 क्या  सरकार  के  पास  इस  इस  बात  की  भी  जानकारी है
 कि  उनका  कार्यक्रम  क्या

 जैसा  कि  उक्त  समाचार  में  कहा  गया  है  तथा  उनका  काम  करने  का  तरीका  क्या  है  अर  यदि

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इन  गैर  कानूनी  गतिविधियों  को  रोकने  तथा  इन  पर  प्रभावी  प्रतिबन्ध  लगाने  के  बारे
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 में  जिनसे  कि  उस  संघ  राज्य-क्षेत्र  की  विधि  तथा  व्यवस्था  की  स्थिति  को  गम्भीर  पदा  हो
 गया  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह-कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (ait  विद्याचरण  :  से  त्रिपुरा

 सरकार से  तथ्य  मालूम  किये जा  रहे  हैं

 त्रिपुरा  के  कर्मचारियों  की  मांग

 5582.  श्री  किरित  विक्रम  देव  वर्मन  :  कया  गृह-काय  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  त्रिपुरा  राज्य  सरकार  के  कर्मचारी  अपनी  शेष  19  मांग  को  मनवाने  के  लिए

 बड़ी  हड़ताल  तथा  wea  ऐसी  कार्यवाहियां  करके  हाल  में  आन्दोलन  करते  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  उनकी  मुख्य  मांगें  कया  हैं  ;

 क्या  इनमें  से  कुछ  मांगों  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  यदि  तो  उसका  ब्यौरा

 क्या  है  प्रौर  इससे  वार्षिक  कित  ता  अतिरिक्त  aa  होने  की  सम्भावना  है  ;  गौर

 शेष  माँगों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह-कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (att  विद्याचरण  से  सूचना

 एकत्रित  की  जा  रही  है  तथा
 सदन

 के  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 त्रिपुरा  सीमा-क्षेत्र  में  समाज  विरोधी  गतिविधियां

 6583.  श्री  किरित  विक्रम  देव  जवान  क्या  गृह-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि :

 सरकार  का  ध्यान  8  1970  के  गी टाइम्स  में

 क्षेत्र  में  समाज  विरोधी  गतिविधियों  में  वृद्धिਂ  शीर्षक  के  श्रन्तगंत  छपे  समाचार  की  are  दिलाया

 गया है  ;  भोर

 यदि  तो  त्रिपुरा  मिमी-क्षेत्रों  में  सामान्य  जीवन-यापन  की  स्थिति  के  बारे  में

 सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह-कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  विद्याचरण  जी  श्रीमान  ।

 1970  में  समाप्त  होने  वाली  तिमाही  में  त्रिपुरा-पूर्वी  पाकिस्तान  सीमा  पर

 को  भ्र पह रण  इत्यादि  समेत  सीमा  areal  में  पिछली  तिमाहियों  की

 तुलना  में  ऐसी  घटनाओं  में  वृद्धि  नहीं  हुई  हैं  ।  सीमा-सुरक्षा  दन  पाकिस्तान-त्रिपुरा  सीमा  पर

 निरन्तर  निगरानी  रख  रहा  है  रोक  सीमा  के  प्यार-पार  के  अपराधों  को  रोकने  के  लिये  कड़ी

 लगाई  जा  रही  है  ।  सामान्य  सीमा  समस्या ग्र ों  पर  विचार-विमर्श  करने  तथा  समय-समय  पर

 werent  विशेष  विवादों  को  दूर  करने  के  लिये  भारतीय  सुरक्षा  दल  और  पूर्वी  पाकिस्तान  राइफल्स

 के  प्रतिनिधियों  के  बीच  भी  सीमा  बैठकें  होती  हैं  ।  परिणामस्वरूप  सीमा  पार  प्रभावकारी

 नियंत्रणाधीन  हैं  ।
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 Procession-Oriented  Education  System

 #6584,  Shri  Oaokar  Lal  Bohra:  Will  the  Minister  of  Education  and  Youth
 Services  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Lord  A.  Butler  {of  Britain  had  met  him  on  the  17th

 March,  1970  and  had  discussion  regarding  change  of  educational  system  in  order  to  make
 it  profession  oriented  ;

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  in  regard  thereto  after  the  said  talks  and  the
 scheme  Government  propose  to  formulate  in  this  regard  and  the  nature  of  other  matters
 discussed  with  him  ;  and

 (c)  whether  Government  propose  to  appoint  an  enquiry  committee  on  the  lines  of
 one  appointed  hy  the  Government  of  Britain  in  order  to  look  into  the  question  of  adult
 education  and,  if  so,  the  details  thereof  and,  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  Education  and  Youth  Services  (Dr.  K.R.  Rao)  :  (a)  and

 (b).  Lord  Butler  met  me  on  17th  March,  1970  and  we  had  a  general  exchange  of  views  on
 educational  matters.  Among  the  points  touched  were  the  need  for  giving  a  vocational  bias
 to  education,  linking  admissions  to  employment  opportunities,  adult  education,  use  of  radio
 and  television  in  education.

 Coveroment  are  aware  of  these  problems.  In  fact  these  problems  have  received  a

 comprehensive  treatment  in  the  Report  of  the  Education  Commission,  The  main  issue
 now  is  to  take  practical  steps  for  achieving  the  desired  objectives.

 Within  the  financial,  constitutional  and  other  practical  constraints  attending  these

 problems,  the  Central  Government  is  trying  to  do  what  it  can  in  the  matter.

 (c)  There  is  no  such  proposal.  However,  Government  have  already  set  up  a
 National  Board  of  Adult  Education,  which  will  took  into  and  advise  on  adult  education

 Programmes  for  the  country.

 Deductions  of  Iacome-tax  from  Pay-Bilts  of  Teachers  ia  Dethi

 6585.  Shri  Onkar  Lal  Bohra  :  Will  the  Minister  of  Education  and  Youth
 Services  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  deduction  on  account  of  income-tax  are  not  made  from

 the  pay-bills  of  the  teachers  working  in  the  schools  of  Delhi  every  month  but  such  deductions

 are  mad:  in  lump-sum  at  the  end  of  the  year  ;

 (b)  if  so,  the  reasons.  therefor  when  such  deductions  are  made  from  the  pay-bills  of

 the  Government  emplovees  every  month  ;

 (c)  whether  Government  are  aware  of  the  financial  difficulty  to  which  the  teachers

 are  subjected  at  the  end  of  the  year  ;

 (d)  whether  Government  would  take  steps  to  ensure  that  such  deductions  are  made
 from  the  pay-bills  of  the  teachers  every  month  so  that  they  may  get  some  relief  ;  and

 (ce)  if  so,  when  and,  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Education  and  Youth  Services  (Shri
 Bhakt  Darshao)  १  (a)  to  (e).  The  requisite  information  is  being  collected  from  the

 educational  authorities  concerned  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha  as  soon  as

 possible.
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 fey  ere  srr
 taal  भाषा  सम्मान

 6°86.  श्री  बेग  कुब  दास चो धरी
 :

 कया  दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की

 छुपा  करेंगे  कि

 कया  कुल  भारत  सिंघी  कला  तथा  तालीम  संस्था  के  अध्यक्ष  ने  उनपर

 यह  ares  लगाया  है  कि  उन्होंने  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  सिंघी  भाषा  सम्बन्धी  सम्मेलन  में  उन

 व्यक्तियों  कों  भाग  लेने  की  भ्र नुम ति  न  देकर  सम्मेलन  की  कार्यत्राह्मी  में  गतिरोध  पैदा  किया  हैं

 जौ  कि  अरबी  लिपि  को  जारी  रखने  के  पक्ष  में  अपना  दृष्टिकोण  प्रस्तुत  करना  चाहते थे  ;

 कौर

 यदि  at  उसका  ब्यौरा  क्या  है  तथा  उस  पर  सरकारे  की  क्या

 फिया  है  ?

 दिक्षा  युवक  सेवा  मन्त्री  वी०  Ho  कार  ato  :  फिर

 दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मन्त्रालय  ने  16  1970  विश्वविद्यालय-स्तर  पर  सिंधी  में

 उपयुक्त  साहित्य  प्रौर  पुस्तकें  तेयार  करने  के  प्रश्न  फर  विचार  करने  के  लिये  प्रमुख  सिन्धी  विद्वानों

 wiz  शिक्षाविदों  के  एक  सम्मेलन  का  आयोजन  किया  था
 ।

 चर्चा  के  दौरान  सिन्धी  भाषा  में  पुस्त कें

 तैयार  करने  के  लिये  लिपि  के  प्रयोग  के  बारे  में  भिन्न-भिन्न  मत  व्यक्त  किये  गये  थे  ।  कुछ

 faatat  ने  अरबी  लिपि  का  समर्थन  किया  था  श्र  कुछ  अन्य  विद्वानों  ने  देवनागरी

 लिपि  ar

 लिपि  के  seq  पर  अर  आगे  विवाद  से  बचने  के  लिए  मंत्री  ने  यह  कहा  कि  अरबी

 site  देवनागरी  दौनी  ही  लिपियों  में  सिन्धी  पुस्तकें  तैयार  करने  हेतु  सरकार  वित्तीय  सहायता  देंने  के

 लिये  तैयार  है  ।  इस  सुभाव  को  सम्मेलन  में  स्वीकार  कर  लिया  गया  था  ।  अ्ररबी  लिपि  का  सेन

 करने  वाले  कुछ  सदस्यों  जिनमें  कुमारी  पोपती  हरि नन्दनी  भी  शामिल  जिन्हें  भारत

 सिन्धी  कला  शौर  तालीम  संस्थाਂ  की  अध्यक्षा  बताया  जाता  बाद  में  एक  प्रेस

 नोट  जारीਂ  किया  जिसमें  यह  आरोप  लगाया  गया  कि  सम्मेलन  में  उन्हें  अपना  दृष्टिकोण  प्रस्तुत

 नहीं  करने दिया  गया

 are  में  arse  तथा  पिस्तोल  बनाने  वाले  कारखाने  का  पता  लगाया  जाना

 6537,  थी  बे०  क्०  दासचौधरो  :  व्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आगरा  मेंਂ  बन्दर  तथ  पिस्तौल  बनाने  वाले  एक  छोटे  कारखाने  का

 1970  प्रता  लगाया  गया  था  व्या  कोई  गिरफ्तारी  की  गई  थी  ;  और  t

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  हैं  कौर  सरकार  द्वारा  गिरफ्तार  किये  गये  उन

 व्यक्तियों के  विरुद्ध  व्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गृहू:कार्य  मंत्रालय  में  राज्यमन्त्री  विद्याचरण  :  भर  उत्तर

 प्रदेश  सरकार  ने  सुचित
 किया  है  पि  14  1970  कक Pt  यह  गरा  में  एक  अवध  कारखाने
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 पता  लगाया  गया  |  कारखाने  के  मालिक  को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  है
 अर =  स  के  विरुद्ध  wet

 अघिनियम  के  अधीन  एक  मामला  दर्ज  किया  गया  है  ।  बरामद  की  गई  वस्तुप्नों  का  ब्यौरा  संलग्न

 घविदररा  में  दिया  गया  है

 विवरण

 14  1970  को  झगर  में  पता  लगाये  गये  शास्त्र कारखाने से  बरामद

 की  गई  बस्तियों  की  सुची

 1.  लाइसेन्स चु दा  जो  aes  लाइसेन्स  धारकों  द्वारा  मरम्मत  के  लिए  दी

 मई  थीं  ३

 2.  बिना  लाइसेन्स  के  TET  तथा  गोला-बारूद  :

 (1)  12  बोर  की  4  देशी  पिस्तौलें  ।

 (2)  एक  देशी  डी बीएमएल  बन्दूक  ॥

 (3)  इन्द्रक  की  12  नाले ।

 र  ले a
 )  12

 बोर  का  हाथ  से  भरा  गया  एक  कारतुस  ।

 (5)  पीतल  के  4  खोखले  कारतूस

 (6)  1,100  टिकियाँ १

 3.  बन्दूक  के  कुछ  फालतू  पुर्ज े।

 4.  शास्त्रों  को  बनाने  करने  के  लिये  कुछ  श्रौजार  तथा  मशीनें  1

 श्रीराम  कौ  राजधानी का  शिलांग  से  हटाया  जाना

 6588.  थ्री  खे०  कु ०  दास चौधरी  :  war  गह  काय  मंत्री  यह  जताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  आसाम  सरकार  ने  अपनी  राजधानी  को  दिलाने  से  हटा  कर  किसी  oy  स्थान

 पर
 ले

 जाने  का  निर्णय  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 गुह-कराये  मन्त्रालय
 में

 चिद्याचररा  :  जी
 श्रीमान

 sea  नहीं  उठता ॥

 कलकता-कूच  बिहार  तथा  रूपसी  के  ata  बिमान  सेवा  सम्यक

 6589.  थी  बे०  Fo  दासचौघरो :  क्या  हिल्टन  तथा  सैनिक  उदयन  मंत्री यह
 बताने

 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  मंत्रालय  कलकता
 तथा  कूच-बिहार  विमान  सेवा  को

 रूपसी
 ae  बिस्तार  करने  का  विचार  करेगा  ;
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 ननााागतलियएल्‍एतयत

 क्या  इस  सम्बन्ध rz  रूपसी  aT
 way  sta  श्रीराम  में  गोलपारा  जिले  के  लोगों  ने  अभ्यावेदन

 भेजे  हैं  ;  कौर

 इन  पर  सरकार  की  नया  प्रतिक्रिया है

 पर्यटन  तथा  श्रमिक  उड्डयन  wet  wat  से  इंडियन  एयर»

 इन्स  अपनी  कलकत्ता  से  कूच-बिहार  के  लिए  सेवा  बाग डोगरा  से  होकर  चलाती  है  ।  रूपसी  का

 हवाई  पट्टा  केवल  डकोटा  परिचालनों  के  लिये  उपयुक्त  है  तथा  कारपोरेशन  इनਂ  विमानों  को  wat

 हवाई  बेड़े  से  समाप्त  करती  जा  रही है
 ।  कारपोरेशन  ग्रनुभव  करती  है  कि  कलकत्ता  और

 रूपसी  के  बीच  हवाई  यातायात  फिलहाल  इतना  पर्याप्त  नहीं  है  कि  उससे  इन  दोनों  स्थानों  के

 विमान  सेवा  द्वारा  जोड़े  जाने  के  शभ्रौचित्य  सिद्ध  हो  सके  ।

 आशुलिपिक  ग्रेड  111  के  लिये  आशुलिपि  में  दोहरी  परीक्षा

 6590  श्री  कातिक  उरांव  :  क्या  गह-कायें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यां  उनके  मन्त्रालय  ने  सभी  मंत्रालयों  को  उन  स्टेनों-टाइपिस्टों  जिन्हें  उ  नके

 सम्बन्धित  मंत्रालयों  द्वारा  परीक्षा  लेने  के  बाद  नियुक्त  fea  गया  आशुलिपि  में  झ्राशुलिपिक

 ग्रेड  111  पदों  के  लिये  दूसरी  परीक्षा  के  हेतु  नाम  भेजने  का  निदेश  जारी  किया  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  सम्बन्धित  मंत्रालयों  ने  भी  सचिवालय  प्रशिक्षण शाला  की  तरह

 की  एक  परीक्षा  ली  है  ;  भ्र

 यि  उपरोक्त  विभाग  और  क  उत्तर  स्वीकारात्मक  हों  तो  उनके  मंत्रालय

 द्वारा  स्टैनों-टाइपिस्टों  को  सचिवालय  प्रशिक्षण शाला  द्वारा  प्रायोजित  की  जाने  वाली  ऐसी  ही

 परीक्षा  में  फ़िर  से  उत्पीडां  होने  के  लिये  क्यों  बाध्य  किया  जा  रहा  है
 ?

 ~
 गह-कायम  मन्त्रालय  में  राय-मन्थनी  (at  द्धारा  (=)  जी  at,

 श्रीमान

 att  मर  द्वारा  स्थानीय  रूप  से  ली  गई  परीक्षाओं  के  आधार

 पर  उनके  द्वारा  नियुक्त  निम्न  श्रेणी  लिपिकों,/उच्च  श्रेणी  लिपिकों  .  केन्द्रीय  सचिवालय

 लिपिक  सेवा  नियमावली  1969  के  रन  1-8-1969  जब  उक्त  नियम  ary  दो  वर्ष

 के  भीतर  सचिवालय  प्रशिक्षण  स्कूल  द्वारा  ली  जाने  वाली  हिन्दी  अथवा  vast  आशुलिपि  में

 झटके  परीक्षाएं  80  wea  प्रति  मिनट  की  गति  से  पास  करनी  पड़ेगी  इस  प्रयोजन  के  लिये  उनको

 चार  तक  अवसर  दिये  जायेंगे  ।  मन्त्रालयों/विभागों  द्वारा  की  गई  परीक्षाएं  समान  स्तर  की  नहीं

 थीं  और  इसलिये  सचिवालय  प्रशिक्षण  स्कूल  द्वारा
 ली

 जाने  वाली  परीक्षा  पास  करने  हेतु  उपरोक्त

 श्रेणी  के  भ्राशुलिपिकों  के  परीक्षण  के  लिए  नियमों  में  व्यवस्था  है  ताकि  यह  सुनिश्चित  हों  जाये  कि

 केवल  वे  ही
 जो  दक्षता  के न्यूनतम  स्तर  पर

 पहुंचते
 केन्द्रीय  सचिवालय  शझ्ाशुलिपिक  सेवा  की

 श्रेणी  111  में  अन्तिम  रूप  से  शामिल  किये  जाते  हैं  ।
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 हैदराबाद  में  कोयला  गेसीकररण  संयंत्र

 6591  श्री  वीरेन्द्र  कुमार  क्या  दिक्षा  तथा  gage  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  संच है  fe  हैदराबाद  स्थित  प्रादेशिक  प्रयोगशाला  द्वारा  स्थापित  किया

 गया  कई  लाख  रुपये  की  लागत  का  कोयला  गैसीकरण  संयंत्र  बेकार  पड़ा  gar  है

 बया  यह  भी  सच  है  कि  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  ages  परिषद  द्वारा  अनुरोध

 किये  जाने  पर  भी  पैट्रोलियम  तथा  रसायन  मन्त्रालय  इसे  अपने  नियन्त्रण  ऐं  लेने  के  लिये  तयार

 नहीं  श्र  कौर

 इस संयंत्र का  इस
 समय  क्या  उपयोग  fear  जा

 रहा  है
 at

 इसका  ब्यौरा  क्या  है

 प्रौढ़  इस  संयंत्र  में  लगाये  गये  घन  को  बेकार  न  जाने  देनें  के  लिये  सरकार का  क्या-क्या  कार्यवाही

 करने  का  बिचार  है
 ?

 दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मन्त्री  ato  के०  कार  ato  (=)  प्रादेशिक

 श्रनुसंघान  हैदराबाद  में  कोयला  गैसीकररा  संयंत्र  अभी  नहीं

 लगाया गया  है  ।  35.12  लाख  रुपये  संयंत्र  पर  aa  तक
 सच  किए

 जा  चुके  हैं
 ae

 चालू  विनिमय
 दर  पर  आघारित  33.38  लाख  रुपये  फ्रेंच-कण  के  अन्तर्गत  भुगतान  के  लिये

 वचनबद्ध  है  |

 ate  पैट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  व  धातु  मन्त्रालय  ने
 कया  हैं

 कि  भारतीय  उवेरक  निगम  इस  संयंत्र  के  कुछ  हिस्सों  को
 चाहता है  ।

 प्रक्रिया  पर  श्राघारित  हैदराबाद  का  संयंत्र  भारतीय  उबर  निगम  के  उपयोग  का  नहीं  है

 क्योंकि  भारतीय  सरकार  द्वारा  नियुक्त  की

 ्

 समिति  नें  उवंरक  संयंत्रों  के  लिये  को
 पूस

 करर  प्रक्रिया  को  प्रगटाने  क्  सिफारिश  की  है

 इसको  ध्यान  में  रखते  हुए  निम्नलिखित  | H(LaTEat  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  :

 (1)  यह  जानने के  लिये  विज्ञापन  देना  कया  इस
 संयंत्र  में  दुसरी  पारियों  दिलचस्पी

 रखनी  st

 अथवा

 (2)  ais  प्रदेश  सरकार
 को संयंत्र इस  अनुरोध  के  साथ  सौंपना

 कि  वे  प्रादेशिक  ay

 संघान
 ०)  हैदराबाद  की  तकनीकी  सहायता से  संयंत्र

 का  संचालन  करने  के  लिये  जिम्मेदारी  लें  क्योंकि  पैट्रोलियम  तथा  मंत्रालय

 ने  सूचित  किया है  कि  भारतीय  उर्वरक  निगम
 onTs  o)  प्र  क्रिया

 पर  aif  देसीकरण  प्रक्रिया  पर  act  उर्वरक  awa  चला

 रही  है  ।

 (3)  प्रयोगशाला  के  प्रांगण  में
 संयंत्र  खड़ा  करने  कें  लिये

 sie
 झ्नुसंघान  प्रयोग+

 दाला  झारी  हैदराबाद  को  दिया  जाए  धौर  का ने समिति  की
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 सिफारिशों  के  ATA  DS  दिनों  लिए  जांच-यूनिट  के  रूप  में  इसका  संचालन

 किया  जाए  |

 उड़ीसा  में  प्रशासनिक  सुधार

 6592.  श्री  वीरेन्द्र  कुमार  शाह  क्या  ग्रह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यां  उनका  ध्यान  9  1970  को  में  को  कार्यकुशल

 बनाने  के  लिये  उड़ीसा  की  योजनाਂ  aia  के  अन्तर्गत  प्रकाशित  हुए  एक  लेख  की  कौर  दिलाया

 गया है

 उन्होंने  उड़ीसा  सचिवालय  में  लाल  फीता शाही  को  समाप्त  करने  के  लिये

 उड़ीसा
 के  मुख्य  मंत्री

 द्वारा
 किये  गये  विशेष  प्रयत्नों  पर  ध्यान  दिया  है  ;  शौर

 यदि  उपरोक्त  भाग  a  के  उत्तर  स्वीकारात्मक  तो  केन्द्रीय  स्तर  पर

 प्रशासनिक  विलयनों  को  दूर  करने  के  लिये  की  गई  aaa  ब्रिचाराधीन  कार्यवाही  का  ब्यौरा

 क्या

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्याचरण  :  और  जी

 श्रीमान  |

 (a)  प्रतीत  होता  है  कि  उड़ीसा  योजना  में  वर्तमान  अनुदेशों  ate  अन्य  ज्ञात  कार्य  विधियों

 को  न  कि  नये  उपायों  को  लायू  करने  पर  बल  दिया  है  ।  केन्द्रीय  सरकार के  लिये  प्रशासनिक

 सुघर  आयोग  ने  अपनी  fates  रिपोर्टों  में  प्रशासन  में  सुधार  करने  तथा  विलयनों  को  दूर  करने

 के  लिये  भी  कई  प्रस्ताव  दिये  इन  में  से
 कुछ

 को  कार्यालय  गया  अन्य

 विचाराधीन  है  |

 केन्द्रीय  सचिवालय  wera  से  पुस्तकें  दिये  जाने  के  बारे  में  शिकायतें

 6593.  et  एन०  दिवप्पा  :  कया  दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  az  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सचिवालय  ग्रन्थालय  में  से  बहुत-सी  महत्वपूर्ण  पुस्तकें

 गुम  हैं

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  कुछ  भ्रमणकारी  नवीनतम  पुस्तकों  का  लाभ  उठा  रहे  हैं

 बौर  धन्य  लोगों  को  कह  दिया  जाता  है  कि  वे  पुस्तकें  उपलब्ध  नहीं  हैं  भ्रयवा  दी  जा
 चुकी  हैं  :

 थौर

 करेगा ?

 यदि  तो  क्या  उसका  मंत्रालय  कर्मचारियों
 की  इन

 शिकायतों
 पर  विचार

 शिक्षा तथा  yaw  सेवा  मन्त्री
 वी०  के

 ०
 कार  ato

 :
 से  (7)  ऐसी

 कोई  सुचना  नहीं  मिली  जिससे  यह  पता  चले  कि  केन्द्रीय  सचिवालय  ग्रन्थ  नय  से  बहुत-सी

 महत्वपूर्ण  पुस्तकें  गुम  हैं  केन्द्रीय  सचिवालय  जिसमें  लगभग  3,00,000  से  अधिक
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 पुस्तकें  कुछ  समय  पहले  नार्थ  ब्लाक  से  नये
 भवन

 में
 स्थानान्तरित

 किया  गया
 था  ।  सभी

 पुस्तकों  को  अभी  stent  पर  नहीं  रखा  जा  सका है
 |  कभी-कभी  किसी  अपेक्षित

 पुस्तक
 को  तत्काल  बढ़  पाना  आसान  नहीं  है  ।

 ग्रन्थालय  के  लिए  पुस्तकें  प्राप्त  हो  जाने  के पइचात्‌  पुस्तकें  यथा  संभव  शीघ्र  ही

 वित्तरणा्थ  प्रस्तुत  कर  दी  जाती  हैं  ।  कभी-कभी  जब  किसी  पुस्तक  की  ara  सरकार  के  सरकारी

 काम  के  लिए  जरूरत  होती  तो  इस  wae  के  मामलों  ऐसी  पुस्तक  सर्वाधिक  प्राथमिकता

 दी  जाती  है  ।  इस  प्रकार  की  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  है  कि  कुछ  अधिकारियों  को  नवोदित

 taal  के  दिये  जाने  में  प्राथमिकता  दी  जाती  है  |

 ह  भारत  में  रहने  के  इच्छुक  पाकिस्तानी  राष्ट्रजन

 6594.  श्री  एन०  शिवप्पा  क्या  गह-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 जनवरी  1964  से  जनवरी  1970  तक  की  wale  में  कितने  पाकिस्तानी  राष्ट्र जनों

 ने  भारत  में
 रहने  की  इच्छा  व्यक्त  की  है

 उनमें  से  कितने  व्यक्तियों  को  यहां  पर  रहने  की  अनुमति  दी  गई  है  ;  और

 कितने  व्यक्तियों  को  भारत  को  छोड़  जाने  के  नोटिस  दिये  गये  हैं
 ?

 गृह-किये  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्याचरण  :  से  सूचना  एकत्रित

 की  जा  रही  है  तथा  सदन  के  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायगी  |

 उत्तर  प्रदेश  में  was  को  घटनाओं  को  छिपाना

 6595.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  पुलिस  थानों  में  विस्तृत  रूप  से  हुए  अपराधों  को
 छिपाने

 तथा

 उनकी  संख्या  कम-से-कम .  बनने  के  बारे में
 26  1970  को

 टाइम्सਂ

 दें

 प्रकाशित  हुए  एक  समाचार  की  झोर  उनका  ध्यान  दिलाया  गया  है  ;  atk

 यदि  at,  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री
 विद्याचरण  '

 अर
 जी

 श्रीम  |
 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  अपराधों  को  छिपाने  तथा  उनकी  संख्या  कम  से  कम  बताने  की

 जांच  करने  के  लिए  एक  जाँच  आयोग  नियुक्त  करने  का  फसला  किया  है  ।

 केन्द्रीय  हिन्दी  निदेशालय  द्वारा  स्थापित  टेलीफोन  सेवा  तथा  हिन्दी

 सचना  केन्द्र  का  कार्यकरण

 6596
 श्री  वेरी  जाकर  शर्मा  :  कया  शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  बताने  की  कृप

 करेंगे

 कया  केन्द्रीय
 हिन्दी

 निदेशालय  ने  नई  दिल्ल
 में

 एक  टेलीफोन
 सेवा  तथा  हिन्दी

 सुचना  केन्द्र  स्थापित  किया  है  ;
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 यदि  at,  तो  इसका  ब्यौरा  tat  श
 क्या  हे  कौर

 मी
 क्या  वे  संतोषजनक  ढंग  से  कार्य  कर  रहे  हैं  प्रौढ़  क्यां  उनकी  उपयोगिता  के  बारे  में

 कोई  मुल्यांकन किया  गया  है  ?

 दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  भक्त  दर्श  1)  :  जी
 हां

 ।

 (1)  सरकारी  तथा  निजी  कार्यालयों  में  द  निक  व्यवहार  में  प्रयुक्त  होने  वाले  अंग्रेजी

 के  हिन्दी  पर्याय  बताने  के  लिए  1968  में  टेलीफोन  सेवा  को  शुरू  कियां

 wat  था  ।  औसतन  35  प्रदान  प्रतिदिन पूछे  जाते  हैं  ।

 (2)  सूचना  देने  के  केन्द्र  के  रूप  जो  कि  मुख्यतया  निम्नलिखित  विषयों  से  संबंघित

 हिन्दी  सूचना  केन्द्र  जुलाई
 1966  में  शुरू  किया  गया  था  :--

 (i)  केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  शादी  में  हिन्दी  का  उत् तरो सर  प्रयोग  ;

 (#)  स्कूल  तथा  कालेजों  के  विभिनन  स्तरों  पर  हिन्दी  को
 ऐच्छिक

 विषय  के

 रूप  में  लागू  करना  ;

 (ii)  विश्वविद्यालयों  तथा  ग्रनुसंघान  केन्दों  में  हिन्दी  में  ata  कार्य  तथा  शिक्षण  की

 सुविधाएं  देना  ;

 (iv)  स्वैच्छिक  हिन्दी  संगठनों  की  उपलब्धियां  उनके  दारा  प्रदान  की  गई

 सुविधाएं  ।

 जी  हां  ।  जनता  से  प्राप्त  हुए  प्रत्युत्तर  से  इसकी  उपयोगिता  प्रतीत  होती  है  ।  किस्त

 wal  तक  इसका  कोई  भी  ओपचारिक  मूल्यांकन  नहीं  किया  गया  है  ।

 मोटर  गाड़ियों  के  आवागमन  पर  लगे  प्रतिबन्धों  को  aa  करना

 6598,  श्री  गाडिलिंगन  गौड़  :  ब्या  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 क्या  सरकार  ने  नगरों  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों के  बीच  मोटर  गाड़ियों के  आवागमन  पर

 at  व्तेंमान  मार्ग-बार  तथा  प्रादेशिक  प्रतिबन्धों  को  नर्म  करने  का  विचार  किया  है  ;  श्र

 (=)
 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  है  ate  इस  संबंध  में  क्या  निर्णय  किये गये  हैं  ?

 संसद-किये  तथा  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्रा लय  में  उपमंत्री  इंकबाल  fag)  :

 att  सारे  राज्य  मान्यता  वाले  जनता  वाहक  परमिट  ga  16  राज्यों  ग्रोवर

 ककषतीर  के  सिवाय  सब  में  दिये  जाते  जब  कि  1966  में  वे  केवल  6  राज्यों  में  दिये

 जाते  थे  ।  अंतर्राज्यीय  परमिट  जारी  करने के  लिये  संलग्न  राज्यों  के  बीच  पारस्परिक

 करर हैं  ।  श्रंसलग्न  राज्यों  में  भी  श्रतराज्यीय  परिवहन  आयोग  11  करार  करवाने  में  सफल

 हुआ

 2.  ग्रामीण  परिवहन  को  प्रोत्साहन  देने  की  झआावद्यकता  की  सिफारिश  परिवहन
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 उत्तर

 तथा  समन्वय  समिति  ने  की  थी  कौर  परिवहन  विक्रीत  परिषद  ने  भी  1968  को  हुई  अपन ी

 बैठक  में  इस  पर  बल  दिया था  ।  परिषद ने  निश्चय  किया  कि  राज्य  सरकारों  ate  संघ  शासित

 क्षेत्रों  के  प्रशासनों  को  ग्रा मीरा  क्षेत्रों  में  परिवहन  विकास  के  लिये  विशेष  उपायों  पर  विचार  करना

 चाहिये  जिनमें  प्रोत्साहन  देवा  भी  शामिल  है  ।  यह  सिफारिश  राज्यਂ  सरकारों  ate  संघ  प्रशासनों

 को  भेज  दी  गयी  थी  क्योंकि  सड़क  परिवहन  की  कार्यकारी  जिम्मेदारी  उन्हीं  की  है  ।

 दिल्‍ली  में  उग्र पं यो  शक्तियों  का  पनपना

 66509.  शी  गार्डिलिगन  गौड  :

 थ्री  क०  मि०  समुद्र  :

 व्या  गह-कराये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 27  1970  को  कपड़ा  मिलों  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों  के  हिसा  पर

 एक  दल  द्वारा  भारतीय  साम्यवादी  दल  की  तीन  शाखा  कार्यालयों  पर  छापा  मारने  श्र

 अखिल  भारतीय  कार्तिक  संघ  कांग्रेस  के  नेता  पर  घातक  हमला  करने  के  प्रयत्न  से  सरकार  को

 दिल्‍ली  में  उग्रपंथी  शक्तियों  के  पनपने  का  पता  चला  है  ;  कौर

 क्या  इस  मामले  में  कोई  जांच  की  गई  यदि  उसके  क्या  परिणाम

 निकले हैं  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  विद्याचरण  :  तथा  दिल्‍ली

 vara  से  प्राप्त  सूचना  के  श्रतुसार  27  1970  के  चौथे  संघ  के  350/400

 श्रमिकों  के  श्रम  नेता  श्री  बी०  डी०  पर  प्रहार  किया  तथा  उसके  संघ  के  कार्यालय  पर

 आक्रमण  किया  ।  सूचना  मिलने  पर  पुलिस  घटना  स्थल  पर  पहुंची  तथा  श्री  जोशी  को  बचाया  ।

 उनको  अत्यन्त  घायल  अवस्था  में  भ्र स्प तान  में  दाखिल  कर  गया  था  ।  पुलिस  द्वारा  एक

 मामला  दर्ज  किया  गया  है  तथा  38  व्यक्ति  गिरफ्तर  कपि  गये  हैं  ।  मामले  की  जांच  पड़ताल  हो

 रही

 gat  दिन  लगभग  7  बजकर  30  मिनट  पर  200/250  श्रमिकों  का  एक  दल  गया

 र  सब्जी  मंटो  घंटाघर  के  समीप  भारतीय  साम्यवादी  दल  के  शाखा  कार्यालय  पर  आक्रमण

 किया  ।  उन्होंने  कार्यालय  के  भीतर  व्यक्तियों  पर  भी  sare  किया  ।  एक  मामला  दर्ज  किया
 गया

 भीर  नौ  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  मामले  की  जाँच  पड़ताल  हो  रही  है  ।

 कलकत्ता  में  बिड़ला  फर्मों  के  अधिकारियों  पर  हमले

 6600.  श्री  गाडिलिगन  गौड
 :

 क्या  यह-किये  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ः

 क्या  सरकार  को  कलकत्ता  में  बिड़ला  फर्मों  के  वरिष्ठ  afanrfcat  पर  26

 1970  को
 किये  गये  हमलों  का  कोई  समाचार  प्राप्त  gar  है  ;  श्र

 बया  मामले  की
 कोई  जाँच  कराई  गई  थी  te  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्यां

 हैं
 ?

 गृह-कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 विद्याचरण .

 :  (*)  कौर
 राज्य

 i सरकार  से  तथ्य  मालूम  किये  जा  रहे
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 केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  के  आरोप

 6601.  श्री  गाडिलिंगन  गौड  :  क्या  गृह-कार्य  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  ने  ay  1969  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कितने  राजपत्रित  तथा  अराजपत्रित

 कर्मचारियों  के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  के  मामले  at  किये  हैं  ;  कौर

 इन  मामलों  में  कया  कार्यवाही  की  गई  है  att  कितने  मामलों  का  अभी  नीरू

 न्
 fi q  या  जाना देश  है  ?

 शग  1969  के  वर्ष  में
 गृह-किये  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  न्शिचर  स्ब  नग

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  ने  123 8  मामले  ca  किये  जिनमें  395  राजपत्रित  स्वीकार  कौर  1304

 ध्रराजपंत्रित  प्राधिकारी  ग्रन्तर्गस्त  थे  ।

 की  गई  कार्यवाही  के  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं

 78 परीक्षण  के  लिए  भेजे  गये  मामले

 विभागीय  कार्यवाही  के  लिए  सूचित  किये  गये  612

 साक्ष्य  के  अभाव  में  समाप्त  कर  दिये  गये  36

 स्थानीय  पुलिस  को  हस्तांतरित  मामलों  समेत  अन्यथा  निपटाये  गये  23

 489 aia  अथवा  faa  aia

 लोक  सभा  के  प्रतिपक्षी  नेता  पर  आक्रमण

 6602.  श्री  यशपाल  सिंह  लोब  प्रभु

 श्री  देवता  नन्दन  पाटो दिया

 कया  गृह-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  लोक-सभा  में  उनके  समकक्ष  नेता  जब  वह  13  1970  को  डीलक्स

 ast  में  यात्रा  कर  रहै  किये  गये  तफक़मरा के  बारे  में  राज्य  सभा  में  प्रतिपक्षी  नेता  से
 र्है

 कोई  पत्र  प्राप्त  हुमा  है
 ;

 यदि  तो  क्या  इंस  घटना  की  जांच  की  गई  है  ग्राम

 दोनों  ara  के  जीवन  की  सुरक्षा  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 गृह-कार्य  मन्त्रालय
 सें  राज्य  मन्त्री  विद्याचरण

 :
 जी  श्रीमान  ।

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  जों  मामले  में  जांच  पड़ताल  सूचित  किया  है

 कि  अब  तक  की  गई  जांच-पड़ताल  से  यह  प्रकट  नहीं  gare
 कि  लॉक  सभा  में  प्रतिपक्षी  नेता  के

 जीवन  को  खत्म  करने  का  कोई  प्रयास  किया  गया  था  ।  जांच-पड़ताल  art  जारी  है

 La

 (a)
 नेताओं  के  जीवन  की  झ्रावश्यक  सुरक्षा  के  लिए  प्रबन्ध  स्थिति  की

 अपेक्षाओं
 के

 प्रनुसार  किए  जाते हैं
 |

 9%
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 स्थायी  तथा  अस्थायी  ध्रधिकारियों  के  लिए  पदोन्नति  के  समान  अवसर

 6603.  थी  चिड़ियाघर  बाजपेयी  :  क्या  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 व्या  यह  सच  है  कि  प्रशासनिक  सुघार  आयोग  के  कर्मचारी  प्रशासन  सम्बन्धी

 अध्ययन  दल  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  वरिष्ठता  तथा  पदोन्नति  के  झ्र वसर ों  के  मामले  में  स्थायी

 तथा  प्रदायी  भ्र धि कारियों  में  असमानता  को  समाप्त  किया  जाये  ;  att

 यदि  तो  इस  भेद  भाव को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 गह-कायम  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  विद्याचरण  :  जी  at,  श्रीमान  ।

 + > (a)

 प्रशासनिक  सुघार  any  ने  स्वयं  भ्र पने  प्रतिवेदन  में  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सिफारिश

 नहीं
 की

 ।  है  ।  अतः  सरकार  द्वारा  अध्ययन  दल  की  सिफारिश  पर  कोई  कार्रवाई  करने  का  प्रश्न

 नहीं

 पाकिस्तान  में  मनीपुरी  युवकों  को  गिरफ्तारी

 6604.  शहरो  किरात  विक्रम  देव  बमन  गृह-कार्य  मन्त्री  यर  बताने की  कृपा

 करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  एक  व्यक्ति  को  मार  कर  तथा  अन्य  कई  व्यक्तियों  को  घायल

 करके  सफीपुर  के  as  युवक  में  धर्मनगर  जेल  से  बच  कर  पाकिस्तान  चले  गये  थे  ate  उन्हें

 हाल ही  में  पूर्वी  पाकिस्तान  में  गिरफ्तार  करके  जेल  में  डाल  दिया  गया  है

 यदि  तो  किन  परिस्थितियों  में  वे  घ्मेनगर  जेल  से  बचकर  भाग  निकलते  थे  ate

 उनके  इस  प्रकार  बचकर  भाग  निकलने  के  लिए  जिम्मेवार  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है  ;  और

 उन्हें  पाकिस्तान  से  अपने  कब्जे  में  लेने  के  लिए  sar  कार्यवाही  की  गई  है  या  करने

 का  विचार है  *

 गह-कायें  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  विद्याचरण  :  तथा  26

 1970  को  रातें  के  लगभग  दो  बजे  8  अभियुक्त  कैदी  3  जेल  बार्डरों  को  गम्भीर  रूप  से

 घायल  करने  के  बाद  त्रिपुरा  की  धमंनगर  उप-जेल  से  भाग  गये  घायल  बाजारों  में  से  एक  घातों के

 कारण  बाद  में  मर  गया  ama  जाता  है  कि  वे  gat  .  पाकिस्तान  चने  गये  हैं  ate  यह  कि  वे
 पाकिस्तान  पुलिस  द्वारा  गिरफ्तार  कर  लिए  गए  sate  जेल  हिरासत  में  रखे  दिए  गए

 एक  जेल

 क  भ

 कर
 दिया  गया  है  att  मुकदमा  चलाया जा  रहा

 हैं  ।

 त्रिपुरा  सरकार  ने  पूर्वी  पाकिस्तान  के  मुख्य  सचिव  को  कैदियों  को  शीघ्र  लौटाने  के

 eee  ere,

 गुजरात  के  aga  पुलिस  महानिरीक्षक  को  बहाली

 6605.  श्री  राठ  क्०  बिड़ला :  गह-किये  मन्त्री यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 (=)
 गुजरात

 के
 झुकाव  पुलिस  श्री  नगर

 को  agra करने  के  लिए
 केन्द्रीय  सरकार  ने  गुजरात  सरकार  को  किस  तारीख  को  आदेश  दिए  थे  ;
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 > बया  श्रीनगर  को  इस  बीच  बहाल  कर  दिया  गया  @  कौर  यदि  तो  किस

 तारीख  से  और  यदि  तो  गुजरात  सरकार  द्वारा  उन्हे  न्  तक  बहाल  न  किये  जाने  के  क्या

 कारण  हैं

 क्या  उनकी  शीघ्र  बहाली  के  लिए  गुजरात  सरकार  को  कोई  आदेश  दिये  जाने  हैं

 श्र  afe  तो  कब ;  तौर

 अखिल  भारतीय  सेवाओ ंके  कर्मचारियों के
 मामलों  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  केन्द्रीय

 सरकार  क  ग्रा देशों  का  sours  किये  जाने  की  स्थिति  में  केंन्द्रीय  सरकार  का  राज्य  सरकारों  पर

 किस  प्रकार  का  नियन्त्रण  है
 ?

 गह-कांयं  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  विद्याचरण  atc  श्री  जे०

 डी०  को  सेवा  में  बहाल  करते  हुए  wear  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  3-12:1969  को

 जारी  किए  गये  qt  गुजरात  सरकार  द्वारा  उन्हें  पहले  उक्त  तारीख  से  विशेष  कार्य  अधिसंख्य

 धघ्रधिकारी  के  रूप  में  तथा  बाद  में  विशेष  कार्य  अधिकारी  भुज  के  रूप  में  नियुक्त  किया  गया  ।

 कौर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ज्यों  में  केन्द्रीय  रिजवी  पुलिस  की  शक्ति  बढ़ाना

 6606.  श्री  राम  Ho  बिड़ला  :  क्या  गृह-करना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  कि

 नया  सरकार  उन  राज्यों  में  जहां  शान्ति  तथा  व्यवस्था  की  स्थिति  तेजी  से  बिगड़ती

 जा  रही  केन्द्रीय  पुलिस  की  शक्ति  बढ़ाने  का  विचार  कर  रही  है  ;  अओर

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  हैं
 ?

 wes  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (sit  विद्याचरण  :  (#)  तथा

 (@) rr
 इस  बात

 को  ध्यान  में  रखकर  कि  राज्य  सरकारों  को  केंद्रीय  रिज  पुलिस  के  दस्ते  उपलब्ध  कराने  के

 जब  उन्हें  सिविल  प्राधिकारियों  की  सहायता  के  लिए  भेजने  की  आवश्यकता  पड़ती है  ak
 यह

 सुनिश्चित
 करनें  के  लिए  कि  ये  दस्ते  कम  से  कम  समय  में  भेजे  जा  केन्द्रीय  रिज  पुलिस  के के

 दस्ते  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  सुविधाजनक  स्थानों  में  रखे  जाते है  ।

 इस  समय  दल  की  शक्ति  बढ़ने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 झाई ०  एन०  Vo  हवाई  weer  रिहायशी  नई  दिल्‍ली  में  गन्दगी

 6607.
 श्री

 रामावतार
 शास्त्री  :  क्या  पर्यटन  तथा  असैनिक  उड्डयन  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  झोर  दिलाया
 गया  है  झाई०  एन०  to

 नई  दिल्‍ली  नामक  हवाई  भ्रष्टा  रिहायशी  की  दशा  ata  है  कौर  वहां  पर  जरा  भी

 सफाई  नहीं  है  ;  भीर

 तो  इस  बरतो  की  दशा  सुधारने  के  लिए  बया  कार्यवाही  की  गई
 है  अथवा

 करने  का  विचार है  ?
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 me

 पर्यटन  तथा  सैनिक  उदयन  मन्त्री  करा  सरकार  इस  कालोनी में

 सुघार  करने  की  भ्रावइ्यकता  के  प्रति  जागरूक  है  ।

 उपचारी  कार्यवाही  की  जा
 रही

 है  ।  भ्रपेक्षित  कुछ  छोटे-मोटे  काम  पूरे  हो  चुके  हैं

 स्टाफ  के  प्रतिनिधियों  सहित  नागर  विमानन  विभाग  तथा  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के
 प्रवर

 अघिकारी  प्रतिमास  कालोनी  का  एक  निरीक्षण  करते  हैं  तथा  जहां  कहीं  प्रावइ्यक  होता  है  तत्काल

 सुघार  कर  दिए  जाते हैं
 ।

 थेक्कडी  वन्य  पशु  शिकार  निषिद्ध  क्षेत्र  में  से  शेर  लुप्त  होना

 6608,  श्रीमती  सोला  गोपालन  श्री  के०  एम०  श्रब्राहुम  :

 थ्री  पी०  पी०  एथोस  श्री  कण  नयनार

 श्री  क०  झ्निरुद्धन :

 क्या  पेंशन  तथा  प्रस  fas  उदयन  मन्त्री यह यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  समय  पूर्व  केरल  में  थेक्कडी
 के  ea  oy  शिकार  निषिद्ध

 क्षेत्र में  40  दोर  थे

 क्या  aa  वहां  एक  शेर
 भी

 नहीं  रहा  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ;  ait

 क्या यह  भी  सच  है  कि  दोनों  के  लुप्त  होने  से  उस  शिकार  निषिद्ध  aa  में  दर्शकों
 संख्या  में  कमी  हो  गई  है  ?

 पर्यटन  तथा  प्र सेनिक  उड्डयन  मन्त्री  करण  2
 हां  ag

 लगाया  गया  था  कि  उक्त  वन्य  शरणी-स्थान में  लगभग  40  झर

 नहीं  ।  शरण-स्थान में  अरब  भी  दोर  हैं  ।

 set  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।  पिछले  वर्षों  की  तुलना  में  यात्रियों
 की

 संख्या  में  वृद्धि  हो  रही

 कलकत्ता  से  रक्सौल  तक
 ग्र निधि चत  विमान  सेवा

 6609,  a  fao  कु  मोहक :  मुहम्मद  इस्माइल

 श्री  सरोदा  घोष :  श्री  पिंडदान  दास

 बया  पर्यटन  तथा  प्र सेनिक  उड्डयन  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  है  कि  कलकत्ता के  आर  के  विरासत  परिवहन  कलिंग  एयरलाइन

 से  एक  विमान  किराये  पर  लेकर  16  1970  कलकत्ता  से  खोल  an  दैनिक  बनी  उचित

 विमान  सेवा  भारम्भ  की  है  ;  और

 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  बारे  किये
 ~

 समझौते  की

 ad हैं  ?
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 पर्यटन  तथा  waite  उड्डयन  मन्त्री  कर्ण  :  और  (a).  जी  नही ं।
 कलकत्ता  के  मसाज  श्रार०के०  एयर  ट्रांसपोर्ट  के  पास  परिवहन  परिचालनों  के  लिए  कोई

 परमिट  नहीं हैं
 ।  परन्तु  कलकत्ता

 भागलपुर-पटना-मुजफ्फरपुर-रक्सौल  कौर  वापसी  मार्ग  पर  16

 1970  से  fam  एयरलाइन्स  द्वारा  दिन-प्रति-दिन  आधार  पर  अनुसूचित  उड़ानें

 परिचालित  की  जाती  हैं  ।

 भारत  अमरीका  पाठ्य  पुस्तक  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  पाठ्य  पुस्तकें  छापना

 6610.  श्री  fao  कु०  सोडा  श्री  पी०  पी०  एथोस

 श्री  श्र०  Ho  गोपालन  के०  ्रन्नाहुम

 उमा नाथ

 क्या  शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मन्त्री यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (
 य  wee  1962  से  1969

 भारत  प्रक्रिया  पाठ्य-पुस्तक  कार्यक्रम  (1961)

 तक  कुल  कितनी  पाठ्य-पुस्तकें  भारत  में  मुद्रित  की  गई ;
 तर

 गत  तीन  वर्षों  में  इस  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  कितने  भारतीय प्र का दया कों  को
 ठेका

 दिया

 भया  तथा  उनके  नाम  क्या  हैं
 ?

 दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मन्त्री  वी०  ने ८५  कार  ato  1000  से  कुछ

 ata  1

 21  सभा  पटल  पर  रख  दी  गई  ।  रखी  गई  देखिये

 संख्या  एल०

 ars  सरिस कालेजों  के  लिए  कम  you  को  me  दै  की  दि  दै  करने  को  योजना

 6611.  st  के०  रमानी  श्री  क े०.  श्रनिरुद्धन

 श्री  गोपालन  थ्री  के०  एम०  श्रब्नाहम
 थी  गणोश  घोष

 कया  शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यंह  सच  है  कि  भारतीय  प्रकाशक  तथा  पुस्तक  विक्रेता  संघों के  महासंघ  ने

 सरकार  को  कालेज  तथा  स्नातकोत्तर  शिक्षा  के  लिए  कम  मुल्य  वाली  पाठ्य-पुस्तकें  मुद्रित  करने

 की  एक  योजना  प्रस्तुत की  है

 यदि  तो  उस  योजना  का  ब्यौरा  कया  है  ;  और

 इस  पर  सरकार  की  क्यां  प्रतिक्रिया  है
 ?

 दिक्षा  तथा  युवक  सेवक  मन्त्री  वी०  के ०.  कार  ato  :
 जी  नहीं  ।

 ak  (7)  प्रशन  नदीं  उठता  |
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 बड़े  दौरों  में  साम्यवादी  साहित्य  का  वितरण

 6612.  श्री  जुगल  मंडल  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बया  यह  सच  कि  कई  सी  उच्च  वेतन  प्राप्त  युवा  लोग  बड़े  war  में  साम्यवादी

 साहित्य  के  वितरक  कौर  अभिकर्ता  के  रूप  में  काय  कर  रहे  हैं  ;  AK

 यदि  तो  क्या  इस  प्रकार  भ्र भि यान  के  लिये  धन  देने  वाले  साधनों  का  पता

 लगाने  के  लिए  कोई  जांच  की  गई  है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्या चरर शा  :  ate  सरकार  के

 पास  कोई  निश्चित  सूचना  नहीं  है  ।  तथापि  14  मई  1969  लो  ग्रह-मंत्री  गत  झाम  चुनाव
 में  तथा  अरन्य  प्रयोजनों  के  लिए  विदेशी  घन  के  प्रयोग  पर  आसूचना  विभाग  के  प्रतिवेदन  के  ara

 में  दिये  गये  वक्तव्य के  पैरा  6  की  झोर  ध्यान  प्रा कर्षित  किया  जाता है

 एक  हो  स्थान  पर  कर  लेने  की  व्यवस्था  पर  श्राधारित  यातायात

 चौहानों

 का

 भ्रिंबाघ  जाना  जाना

 6613.  श्री  नम्बियार  at  सत्य  नारायण  fag

 श्री  गणोश  घोष  श्री  पी०  पो०  एथोस

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि क्या  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री

 क्या  यह  सच  है  अन्तर्राष्ट्रीय  यातायात  आयोग  एक  ही  स्थान  पर  कर  लेने  की

 व्यवस्था  पर  श्राघारित  यातायात  वाहनों  के  ग्र बाघ  ara  के  लिए  मध्य  तथा

 पूर्वी  क्षेत्रों  में  क्षेत्रीय  करार  करने  का  विचार  कर  रही  है

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;  भर

 दक्षिण  क्षेत्र  परमिट  योजना  के  किये  संचालन  का  ब्यौरा  कया

 संसद-कार  तथा  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  इकबाल
 fag).

 जी  हां ।

 atv  कभी  तक  माल  वाहकों  के  परिचालन  के  लिये  क्षेत्रीय  योजना  wate

 दक्षिणी  क्षेत्र  परमिट  योजना  प्रवृत  हुई  इस  प्रयोजन  के  लिये  1966  के  अन्त  तक  श्रन्ताराज्यीय

 परिवहन
 आयोग  के  तत्वावधान  में  भ्रांति  मद्रास

 महाराष्ट्र  पौर

 मंसुर  के  पाँच  राज्यों  के  बीच  एक  करार  किया
 गया  ।

 यह  योजना  1,  जनवरी  1967
 सें

 हुई  करार  की  मुख्य  बातें  नीचे  दिखाई  गई  हैं  :

 (1)  इस  करार  के  अधीन  चलते  वाले  माल  वाहक  इन  पांच  राज्यों  में  किसी  विशिष्ट

 सड़कों  पर  एक  बिन्दु से  दूसरें  बिन्दु
 तक

 बिना  प्रति  हस्ताक्षर  प्राप्त  किये  माल  ले

 जा  सकते हैं  ate  इकहरे  बिन्दु  कराधान  प्रणाली  पर  परिचालन कर
 संकते  हैं

 ;

 (2)  करार  पांच  वर्षों की  waft  ते  लिये  बंधनकारी है  ।

 (3)  करार  कुल  1000  माल  वाहकों  पर  लागू  होगा  प्रत्येक  हस्ताक्षर

 ॥ च
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 करने  वाला  राज्य  200
 तक  संयुक्त  परमिट  जारी  क  ह  ि  द barr  |  परमिट  करार  में

 निर्दिष्ट  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  लिये  वैघ  होगा  ।

 (4)  इस  योजना  कैटरीना  चलते  वाली  गड़ी  मोटर  गाड़ी  कर  कौर  राज्य  के

 मिलकर  के  भ्र ति रिक्त  500  रु०  की  राशि  प्रति  वर्ष  ग्रीन  राज्य  के  अलावा  प्रत्येक

 चार  हस्ताक्षर  करने  वाले  राज्यों  को  देगा  ।

 जगे  ऊपर  दिखाया  गया  है
 मुन  रूप  से  विशेष  पारस्परिक  करार  पंच  राज्यीय  करार

 था  ।  योजना  की  कार्य  प्रणाली  की  जुलाई  1969  ऐं
 परिवहन  ग्रा युक्त ों  की  बैठक  में  समीक्षा  की

 गई  जव  यह  मान  लिया  गया  कि दक्षिणी  क्षेत्र  योजना  को  बड़ा  कर  दिया  जाये  ताकि  गुजरात

 atc  gifeaa  सहित  यह  सप्त-राज्यीय  योजना  चन  जाये  ।  बैठक  में  यह  भी  माल  लिया  गणिका कि

 परिचित
 दक्षिणी  क्षेत्र  योजना  में  प्रत्येक  चालक  को  गाड़ियां  चलाने  के  लिये  कम  से  कम  पांच

 राज्य  चुनने  का  विकल्प  होगा  wall  ग्रह  राज्य  के  अलावा  चार  wa  राज्य  ।  यह  भी  सहमति  हुई

 कि  प्रत्येक  राज्य  मिश्रित  परमिटों  संख्या  200  से  बढ़ाकर  300  कर  दें  ।  जहां  तक  पांडिचेरी

 का  संबंध  है  यह  संख्या  50  होगी  ।  इसके  अलावा  यह  भी  सहमति  कि  पांडिचेरी  की  मोटर

 गाड़ियां  सारे  कर  गृह  राज्य  में  घुमायेगी  कौर  500  रु०  प्रति  गाड़ी  वार्षिक  उन  प्रत्येक  राज्यों

 को  देगी  जहां  वह  च  नाई  जायेगी  परन्तु  प्रत्य  राज्यों  के  चालकों  को  पांडिचेरी  को  प्रत्येक  गाड़ी  के

 लिये  125  रुपये  वार्षिक  देना  होगा  ।

 परिवर्धित  दक्षिण  क्षेत्र  योजना  को  शअ्न्तिमरूप  दिया  जा  रहा  है  att  इस  योजना  के

 1970  के  मध्य  तक  लागू  होते  की  संभावना है  ।

 श््न्प  क्षेत्रीय  यो  नायें

 दक्षिण  क्षेत्र  यो  पहले  ही  जारी  के  आधार  पर  अन्य  क्षेत्रों  के  लिये  संगत

 योजनाएं  बनाने  के  लिए  भ्र०रा०ण्०्ञाण  द्वारा  पत्नी  किये  जा  रहे  हैं  ।  वे  पश्चिमी  उत्तरी

 मध्य  क्षेत्र  और  पूर्वी  क्षेत्र  योजनायें  हैं  ।  पश्चिमी  क्षेत्र  योजना  के  संबंध  में  कई  विचार  विमर्श

 पहले  ही  हो  yet  इस  योजना  कं  सामान्य  सिद्धांत  मोटे  तौर  पर  दक्षिणी  क्षेत्र  योजना  की

 wee  यद्यपि  सुनिश्चित  परमिट  घिरी  द्वारा  इसमें  भाग  लेने  वाले  राज्य  को  जाते  वाली

 राशि  भिन्न  हो  सकती  है  ।  are  की  जाती  है  कि  पश्चिमी  क्षेत्र  योजना  के  अतंत  ये  राज्य/संघ

 उत्तर  मध्य  दिल्‍ली

 घंजाब 1. उत्तरी क्षेत्र तथा पूर्वी उत्तरी  क्षेत्र  तथा  gat  क्षेत्र  की  योजनाओं के  श्रन्तगंत  क्रमशः  भारत  के  अधिकांश  उत्तरी

 शौर  पूर्वी  राज्य  शामिल  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  मध्य  क्षेत्र  योजना  में  ये  पांच  राज्य  जायेंगे

 मध्य  बिहार  उड़ीसा  और  पश्चिम  बंगाल  ।  इन  योजनाओं  के  निरूपण  के
 लिये

 विभिन्‍न  राज्यों  के  साथ  वार्ताओं  हो  रहो  हैं  ।

 दिल्‍ली  मसें  sac

 6614.  श्री  बलराज  मधोक :  क्या  गृह-कार्य मंत्री  यह
 बताने

 की
 कृपा  करेंग  किः

 गत  छः  महीनों  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्लो  में  गम्भीर  जिनमें  हत्या  तथा

 डकैती  शामिल  की  श्रेणीवार संख्या  कितनी  है  ;
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 व  )  उनमें  से  कितने  झरोखों  का  पता  लगाया  गया है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  बहुत  सी  हत्याओं  के  मामलों  में  अपराघियों  का  पता  नहीं  लग

 सका है  ;  भर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं
 ?

 गृह-कायें  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्याचरण  :  1-10-69  से  31-3-70

 रंक  की  अवधि  में  दिल्‍ली  में  सुचित  किये  गये  विभिन्‍न  शीर्षों  के  अधीन  गम्भीर  अपराधों

 की  कुल  सख्या  इस  प्रकार

 सकती  9

 ह्त्या  52

 हत्या  का  प्रयत्न  42

 स्ट  94

 दंगे  71

 अपराधों  के  विभिन्न  शीर्षों  के  भ्र घिन  मामलों  के  चिपटाने  के  संबंघ  में  वतेंमान  स्थिति

 का  एक  विचारा संलग्न  है  ।

 विवरण
 का

 अपराध  ा  सूचित  समाप्त  चालान  दोष  दोष  न्य  लापता  जांचाघीन

 गये  किये  किये  सिद्ध  मुक्त ay

 गये  गये

 डकैती  9  ॥  |

 ह्त्या  सा  ा  3  41

 हत्या का का

 प्रयत्न  42
 भा
 ai  कला  10  2  29

 i  |  मावा लुट  94  il  7  12  64

 71  Smead  14  ह  14  4  53
 erp ts  sp  Su  isha

 52  मामलों  में  से
 ह्त्या  के  केवल  3  मामले भेज  दिये  गये  हैं  जिनका पता  न  लग

 सका  क्योंकि  भ्रपराषियों  का  कोई  सुराग  नहीं  मिला  ।

 प्रदान  नहीं  उठता
 1

 Agitation  in  Manipur

 6615.  Shri  Balraj  Madhok  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to
 State  :

 large  scale  arrests  for  some  time  past  ;  and

 (8)  whether  it  is  a  fact  that  an  agitation  has  been  going  on  in  Manipur  involving
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 (0)  if  so,  what  are  the  main  demands  of  the  agitators  and  what  steps  have  been
 taken  to  consider  and  meet  these  demands  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Vidya  Charan
 Shukla)  (a)  nd  (b)  There  has  been  an  agitation  in  Manipur  for  graut  of  statehood

 to  that  Union  territory  Some  arrests  have  been  made  by  the  Manipur  Administration  in
 this  connection  Demand  for  statehood  for  Manipur  can  be  considered  when  the  financial
 resources  of  the  Union  territory  are  sufficiently  dev-loped  to  meet  its  administrative  expendi-
 ture  At  present  the  Union  territory  is  depending  on.  Central  assistance  to  a  large  extent
 even  to  meet  its  non-plan  revenue  expenditure

 ड्राइवरों  के  प्रशिक्षण  को  gale  के  बारे  में  ससुर  मोटर-गाड़ी  1963  के

 5(7)  को  हटाना

 6616.  शी  लोबो  प्रभु  व्या  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 एक  संसद  सदस्य  के  मोटरगाड़ी  1969  को  घारा  21  में  इस
 संद

 घन

 के  संबंध  में  कि  कम  हैसियत  वाल ेव्यक्तियों  पर  धश्रदिक्षण  भार  ग्रसित  नहीं  डाला  जाना

 उनकें  भ्राइवासन  के  संदर्भ  में  ब्या  मंसूर  सरकार  मंसुर  मोटरगाड़ी  1963  के  नियम

 5(7)  को  अनुसूचित  रूप  से  नहीं  हटा  रही  है

 क्या  संशोधन  यह  ay  नहीं  होगा  कि  ड्राइवरों  को  माध्यम  आकार  की

 मोटर  गाड़ी  के  प्रशिक्षण  के  लिये  एक  ag  भारी  मोटर  गाड़ी  w  लिये  तीन  वर्ष  स्कूल  में

 रहना  पड़ेगा  ;

 प्रशिक्षण  की  इतनी  लम्बी  अवधि  में  वे  अपना  जीवन  निर्वाह  केसे  करेंगे  ;  कौर

 क्या  इस  संशोधन  जैसे  नियम  अन्य  राज्यों  में  भी  बने  हुए  हैं  और  यदि  तो  क्या

 उनका  मंत्रालय  इन  राज्यों  का  ध्यान  इससे  उत्पन्न  होने  वाली  कठिनाई  की  झोर  दिलायेगा  ?

 संसद-किये  तथा  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  इकबाल

 से  इस  सम्बन्ध  में  कोई  श्रीनिवासन  नहीं  दिया  गया  है  ।  जहाँ  तक  असर  मोटर  गाड़ी

 1963  के  नियम  5(7)  के  लोप  करने  का  संबंध  है  सूचना  मसूर  सरकार  से  एकत्रित  की

 जा  रही  है  दौर  प्राप्त  होने  पर  उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  |

 अपेक्षित  सूचना  की  राज्य  सरकारों  से  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  कौर  से  यथाशीघ्र

 सभा  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 दिल्‍ली  कौर  नई  दिल्‍ली  के  होटलों  तथा  रेस्तरा ग्र ों  में  कुबेर  नट

 6617.  श्री  नर  र०  देवघरे

 ait  देवीन्द्र  सिह  गार्चा

 कया  गह-कायें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  नई  दिल्‍ली  के  कुछ  बड़े  होटलों  भोर  रेस्तराओं

 में  कैबेरे  सत्य  प्रस्तुत  किये  जाते हैं  जो  लगभग  नग्न  कौर  भ्रइलील  होते  हैं  ;
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 यदि  तो  उन  होटलों/रिस्तराश्ों  नाम  क्या  हैं  जहां  ऐसा  होता  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्याचरण  :  यद्यपि  कुछ  होटल  तथा

 रेस्तरां  कैबरे  नृत्य  आयोजन  करते  हैं  तथापि  इन  नृत्यों  में  नग्नता  व  अश्लीलता  के  बारे  में

 दिल्‍ली  पुलिस  को  जनता  स  भी  तक  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 तथा  प्रद
 न  नहीं  उठता  ॥

 इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  तथा  एयर  इंडिया  द्वारा  विमान  सेवा  राष्ट्रीयकरण

 श्रधघिनियम  को  लागु  किया  जाना

 6618.  शी
 afar  सुष त

 क्या  पर्यटन  तथा  सैनिक  उदयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 बया  इंडियन  एयर  लाइन्स  तथा  एयर  इंडिया  भारत  में  तथा  विदेशों  के  व्तेमान

 विमान  में  सुघार  लाने  के  लिए  विमान  सेवा  राष्ट्रीयकरण  तथा  संबोधित  अधिनियम  को

 पूरी  तरह  से  लांगू  करने  तथा  वर्तमान  तथा  भावी  गैर-सरकारी  विमान  संचालकों  के  साय  सहयोग

 करने  के  लिए  कार्यवाही  करने  का  विचार  कर  रही  है  ;

 क्या  इस  निगम  के  व्यापार  में  वृद्धि  के  लिये  सहयोगियों  के  साथ  फीडर  सेवा  आरम्भ

 नए  ट्रंक  मार्ग  प्रारम्भ  करने  तथा  श्धघिक  ग्रा धुनिक  श्र  बड़े  विमानों  के  लिए  किसी  योजना

 परे  विचार  किया
 गया

 है  ;  कौर

 दोनों  राष्ट्रीयकृत  विमान  निगम  सहयोग  प्राप्त  करके  सम्पूर्ण  भारत  में  तथा

 आस-पास  के  शथ्रफ़ीकी  एशियाई  देशों  में  भाड़े  तथा  समाचार  पत्रों  की  उत्तम  सेवाओं  का  विकास

 करने  को  तैयार  होंगे  ate  इस  प्रकार  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  सरकारी  तथा  गर-सरकारी  क्षेत्र  में

 भारत  में  उपलब्ध  प्रत्येक  विमान  का  पूर्ण  उपयोग  हो  कौर  कोई  विमान  बेकार  न  पड़ा  जिससे

 राष्ट्रीय  सम्पत्ति  ate  विदेशी  मुद्रा  की  हानि  न  होते  ara  ?

 पर्यटन  तथा  सैनिक  उड्डयन  मंत्री  war  से  एयर  इंडिया  ak

 इंडियन  एयर  लाइन्स  दोनों  ही  aaa  परिचालनों  के  क्षेत्र  का  यथासंभव  अधिकतम  विस्तार  करने

 का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  उ  नकी  अपने  से  बाहर  किसी  के  साथ  सहयोग  की  कोई  योजनायें  नहीं  हैं  ।

 घासलेट  कम्पनियों  द्वारा  अनुसूचित  एवं  प्रनुसुचित  सेवायों  के  परिचालन  विमान  नियमों  द्वारा

 शासित  किये  जाते  हैं  ।

 मंसूर  में  जनगणना  कार्य  करने  वाले  अधिकारियों  के  विरुद्ध  शिकायतें

 6619.  श्री  art  फरनेन्डोज  :  क्या  गृह-किये  मंत्री
 यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  बंगलौर  शहर  रेट  पेयर  एसोसिएशन  से  जनगणना  कार्य  मैसुर  के  अधीक्षक

 ौर  बंगलौर  शहर  बंगलौर  के  जनगणना  अधिकारी  के  fara  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ;

 क्या  उसमें  लिखित  आरोपों  क  बारे  में  कोई  जांच  की  गई  है  यदि  नहीं  तो  उसके
 ग

 दया  कारण  हैं
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 यदि  जाँच  की  गई  तो  क्या  वे  ade  ्राघारहीन  पाये  गये  ;  और

 यदि  होता  क्या  रेट  पेयर  एसोसिएशन  के  विरुद्ध  ऐसे  ग्रा  रोप  लगाने  पर  कार्यवाही

 की  गई  है  कौर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद्याचरण  जी
 ॥

 मामले  कें  तथ्यों की  जांच  पड़ताल की  गई  थी  ।

 आरोप  निराधार  थे  ।

 उक्त  याचिका  पर  ध्यान  न  देने  का  विचार  है  ।

 पुस्तकों  के  लिये  पुरस्कार

 6620.  श्री  चाहे  फरनेन्डीन  :  नया  दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 इस  समय  भारत  सरकार  किन-किन  भाषियों  की  पुस्तकों  को  पुरस्कार  देती  है  ;

 इम  सम्बन्ध  में  क्या  मापदण्ड  अपनाया  जाता  है  ;

 क्या  सरकर  सभी  भारतीय  भाषियों  की  पुस्तकों  को  पुरस्कार  देगी  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  कया  कारा  हैं  ?

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मन्त्रालय
 में

 राज्य  मन्त्री  भक्त
 :

 शर  (@)

 a  मन्त्रालय  लेखकों  को  विभिनन  भारतीय  areal  में  पुस्तकं/पाँडुलिपियां  लिखने  के  लिए

 पुरस्कार
 देने  की  तीन  योजनाएं  चलाती  है  ।  जिस  भाषा  में  पुस्तकें  लिखो  जाती  हैं  तथा  इसके

 लिए  जिस  मानदण्ड  को  झ्र पना या  जाना  इनके  सहित  योजनाकारों  के  ब्यौरों  के  विवरण  को  सभा

 पटल  पर  रख  fear  गया  में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  zjo—

 3226/70]

 और  सभी  भारतीय  भाषाओं  में  लिखी
 गई  ऐसी  पुस्तकों  के  लिए  पुरस्कार

 प्रदान  किये  जाते  हैं  ।

 सरकारी  कर्मचारियों  के  लिये  मदानिषेद  सम्बन्धी  लाचार  संहिता

 6621.  श्री  बेरी  शंकर  झ्ञार्ा  क्या  गृह-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  अधिकारियों  के  लिये  एक  सई  लाचार

 संहिता  बनाई  गई  जिसके  अनुसार  उनको  कार्यालय  के  घंटों  में  किसी  मादक  द्रव्य  के  नशे  में

 नहीं  रहना  चाहे  वह  नशा  शराब  पीने  से  हो  अथवा  औषधि  लेने  से  हो  ;

 सरकार  की  मद्यनिषघ  सम्बन्धी  नीति  को  देखते  हुए  ऐसा  निदेश  पर्याप्त

 सभा  गया  है  ;  और

 क्या  इस  श्रेणी  के  लोगों  में  मचनिधेघ  पूर्णतया  लागू  करने  की  बात  को  इष्टि  में
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 रखते  हुए  सरकारी  अधिका  रियों  में  पूरी  तरह  से  शराब बल् दी  लागू  करने  तथा  देश  में  मचनिषेष

 के  उद्देश्य  को  at  बढ़ाने  की  वांछनीयता  पर  विचार  किया  गया  है  atc  यदि  इसके  क्या

 परिणाम  निकले  हैं  ?

 गह-कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  विद्याचरण  :  मादक  पेग्र तथा

 औषधियों  के  उपभोग  में  सम्बन्धित  केन्द्रीय  सिविल  सेवा  1964  के  नियम

 22  को  3-2-1970  को  संशोधित  किया  गया  ।  यथा  संशोधित  fara  की  एक
 प्रति

 संलग्न है  ।

 ग्रोवर  सरकारी  कमंचारियों  में  पुरी  तरह  से  दाराब बन्दी  के  प्रश्न  पर  प्रतीत  में

 विचार  किया  गया  हैं  ।  नियम  22  के  उप  नियम  में  इस  सम्बन्ध  में  एक  उपबन्ध  बनाया

 गया  है  कि  किसी  भी  सरकारी  को  उस  क्षेत्र  में  लागू  नशाबन्दी  कानूनों  का  सख्ती  से  पालन  करना

 चाहिये  जिस  क्षेत्र  में  यह  उस  समय  सेवारत  हो  ।  तथापि  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि

 एक  सरकारी  करमचारी  के  रूप  में  कैदियों  तथा  उत्तरदायित्वों  के  प्रयोजनों  के  लिए  जहां  तक

 आवश्यक  हो  उसके  अ्रलावा  किसी  सरकारी  कमंचारी  के  साथ  नागरिकों  से  भिन्न  रूप  में

 सामान्यतया  व्यवहार  नहीं  किया  जा  सकता  उन  क्षेत्रों  यहां  मद्यनिघेघ  लागू  नहीं

 सेवारत  सरकारी  कर्मचारियों  पर  मादक  पेय/श्रौषधियों  के  उपभोग  के  मामले  में  विशेष

 प्रतिबन्ध  लगाये  गए  हैं  जिनकी  व्यवस्थ  gate  नियम  22  के  उपनियम  (a)  से  (a).  तक  में

 की  गई  है  ।

 मादक  पेयों  तथा  औषधियों  का  उपभोग

 22.  सरकारी  कर्मचारी  :

 किसी  ऐसे  क्षेत्र  में  जहां  वह  उस  समय  हो  लागू  मादक  पेयों  अथवा  भ्रांतियों  से

 सम्बन्धित  किसी  भी  नियम  का  सख्ती  से  पालन  करेगा  ।

 अपनी  ड्यूटी  की  अवधि  में  किसी  मादक  पेय  maar  ग्रोस्ज़ी  के  नके  में  नहीं  रहेगा

 कौर  यह  यथावश्यक  सावधानी  भी  बरतेगा  कि  ऐसे  पेय  अथवा  औषधि  के  नशे  के  कारण  उसके

 कैदियों  के  निष्पादन  में  किसी  भी  समय  कोई  भी  प्रभाव  न  पड़े  ;

 नशे  की  हालत  में  किसी  सार्वजनिक  स्थान  पर  उपस्थित  नहीं  होगा  ;

 किसी  मादक  पेय  gear  औषधि  का  अधिक  उपयोग  नहीं  करेगा  ।

 राष्ट्रीय  नई  दिल्‍ली  में  एक  कलाकार  का  पद  का  मरा  जाना

 6622.  शी  सिया  :  क्या  शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे

 fe

 यह  सच  है  कि  नई  दिल्‍ली  के  राष्ट्रीय  संग्रहालय  में  एक  कलाकार  श्रार्ट्स्ट  का

 पद  बहुत  समय  से  रिक्त  पड़ा  है  ;

 यदि  तो  किस  तिथि  से  रिक्त  इसे  aa  तक  न  भरने  के  कया  कारण  शर

 यह
 काय  किसे  प्रकार

 किया
 जा  रहा है  ;
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 wag  भी  सच  है  कि  इस  पद  पर  कार्य  करने  वाला  व्यक्ति  बिदेश  चला  गया

 है  कौर  समय-समय  पर  उसकी  पट्टी  मंजूर  की  जाती  रही  है  कौर  कुछ  महीने  पहले  उसने

 इस्तीफा  दे  दिया  है

 राष्ट्रीय  संग्रहालय यदि  तो  इस  पद  पर  नियुक्ति  की  तिथि  का  ब्यौरा  क्या

 भें
 वास्तव  में  उसने  कितनी  अवधि  तक  are  किया  उसे  छुट्टी  मंजूर  करने  की  त  कया  ay  और

 san  विदेशों  में  जाने  की  अ्रनुमति  दी  जाने  के  समय  क्या  वहू  इस  पद  पर  स्थल  था  अ्रथवा

 भ्र स्थायी  था ;  शौर

 नया  विज्ञापन  की  एक  प्रति  अथवा  रोजगार  दफ्तर  को  भेजे  मांगपत्र  जिसके

 arene  पर  नियुक्ति  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी  ?

 शर शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  उप-मन्त्री  जहानश्रारा  जयपाल  fag)

 राष्ट्रीय  संग्रहालय  में  कलाकार  के  पद  पर  श्रीपाद  रिक्त  15-'  1-1967  से  हुई  जब

 कि  इस  पद  का  स्थायी  पदधारी  उच्च  अध्ययन  के  लिए  विदेश  छुट्टी  पर  गया  था

 क्योंकि  वर्तमान  पदघारी  द्वारा  छुट्टी  समाप्ति  के  बाद  कार्यभार  संभालने  की  rar  थी

 इस  पद  पर  इससे  पहले  नियुक्ति  नहीं  की  गई  थी  ।  उसकी  श्रनुस्थिति  के

 आउट  नक्शानवीस  जैसे  wea  मप्र धि कारियों  की  सहायता  उनके  अपने-श्रीनेत  कार्यों  के

 कार्य  किया  गया  ।  gam  अतिरिक्त  एक  दैनिक  वेतन  नक्शानवीस  तथा  एक  दैनिक

 वेतन  gat  ढालने  कलाकार  को  भी  कार्य  पूरा  करने  के  लिए  लगाया

 गया

 जी  ait

 (=)  और  विवरण  कौर  रोजगार  कार्यालय  को  भेजे  गए  मांगपत्र  की  प्रति  सभा

 पटल  पर  रख  दी  गई  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  एल०

 केन्द्रीय  सचिवालय  आशुलिपिक  सेवा  में  वरिष्ठ  निजी  सहायक  सेवा

 6623.  श्री  श्रीगोपाल  साबू  :  क्या  गृह-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  दि

 प्र नग ठित  केन्द्रीय  सचिवालय  आशुलिपिक  सेवा  के  अन्तर्गत  वरिष्ठ  निजी

 सहायकों के  नये  पद  बनाए  गए  हैं

 यदि  at,  तो  इन  पदों  पर  नियुक्तियां  किस  मापदण्ड  के  आघार  पर  की  जा  रहो

 हैं  कौर  करा  वे  मापदण्ड  इस  सम्बन्ध  में  बनाए  गये  तथा  प्रकाशित  सेवा  नियमों  के  अनुकूल  हैं

 क्या  इन  पदों  पर  नियुक्तियां  करने  में  अत्यधिक  विलम्ब  हुआ  और  यदि  तो

 इसके  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 इस  पदों  के  लिए  चुने  गये  व्यक्तियों  की  सूची  कब  तक  प्रकाशित  की  जायेगी

 गृह-कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  विद्याचरण  :
 जी

 के  लिए  at  हਂ  क  अ

 वरिष्ठ
 वैयक्तिक  सहायकों के

 उन  पदों  के  लिए  जो  HATA  सचिवालय  आशुलिपिक
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 सेवा  की  श्रेणी  में  सम्मिलित  चयन  केन्द्रीय  सचिवालय  आशुलिपिक  सेवा  1969

 तथा  उनके  भ्रमित  बनाये  गये  विनियमों  के  सम्बन्धित  उपबन्धों  के  म्रनुसार  वरिष्ठता  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  गुणावगुण  के  आधार  पर  करने  होते  हैं
 ।

 ate  पुनरीक्षित  केन्द्रीय  सचिवालय  आशुलिपिक  सेवा  नियम  25

 1969  को  श्रघिसूचित  किये  गये  ate  1-8-1969  को  az  हुए  ।  केन्द्रीय  सचिवालय

 भ्राशुलिपिक  सेवा  की  श्रेणी  11  के  800  अधिकारियों  के  सम्बन्ध  विचार  क्षेत्र  के  भीतर

 में  160  पदों  पर  पदोन्नति  के  लिए  झ्रांकड़े/सेवा  रिका  एकत्रित  करने  थे  ।  इत

 प्रयोजन  के  लिये  गठित  चयन  समिति  ने  aa  विचार  क्षेत्र  के  भीतर  के  सभी  अधिकारियों  का

 मूल्यांकन  कर  लिया  है  और  एक  चयन-सूची  तैयार  की  है  जो  8  1970  को  जारी  कर

 दी  गई

 राष्ट्रीय  नई  दिल्‍ली  में  एक  कलाकार  के  पद  पर  नियुक्ति  करना

 6624.  श्री  क्या  शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  संग्रहालय  ,  नई  दिल्‍ली  में  एक  कलाकार  के  पद

 भरने  के  लिए  कुछ  महीने  ga  रोजगार
 कार्यालयों  में  अनुरोध  किया  गया  था  ;

 यदि  तो  कब  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 रोजगार  कार्यालयों  द्वारा  कितने  अ्रभ्यधियों  की  सिफारिश  की  गई  शर  संग्रहालय

 ग्रधघिका  रियों  द्वारा  वस्तुतः  कितने  अभ्यर्थी  इंटरव्यू  के  लिए  बुलाये  गये  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  जिन  16  अ्भ्यधियों
 का

 13  1970  को  इंटरव्यू

 लिया  गया  उनमें  से  केवल  4  व्यक्तियों  का  श्रुति  रूप  से  चुनाव  करने  के  लिये  आरम्भिक  चयन

 किया  गया  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  अन्तिम  परीक्षा  के  लिये  चुना  गया  एक  अभ्यर्थी  डिग्री  श्र

 डिप्लोमा  की  निर्घारित  कौर  अपेक्षित  भ्राताओं  पुरी  नहीं  करता  कौर

 यदि  तो  यह  इंटरव्यू  के  लिये  केसे  बुलाया  गया  कौर  sara  भांड  द्वारा  की  गई  tr

 जांच के  साथ  sa  ठहर  सका  ?

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  उप-मन्त्री  जहानश्नारा  जयपाल  :

 कलाकार  का  रिक्त  पद  चार  महीने  की  अवधि  अर्थात्  28-2-1970  तक  के  लिए

 पूर्ण  करने  के  वास्ते  6-11-  1969  को  रोजगार  कार्यालय  के  निदेशक  को  अधिसूचित  किया

 था  क्योंकि  अवकाश-रावत  तब  केवल  उसी  तारीख  तक  थी  ।  रोजगार  कार्यालय  के  निदेशक  ने

 12-11-1969  को  उत्तर  भेजा  था  कि  ag  रिक्त-स्थान  स्थानीय  रोजगार  कार्यालय  के  जरिये
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 भर  लिया  जाए  ।  उन्होंने  अपने  उत्तर  की  एक  प्रति  स्थानीय  रोजगार  के  दफ्तर  को  भी  भेजी  थी  ।

 20-12-1969  को  राष्ट्रीय  संग्रहालय  ने  रोजगार  कार्यालय  के  निदेशक  तथा  स्थानीय  रोजगार

 दफ्तर  को  समरण  भी  कराया  था  ।  उत्तर  में  रोजगार  कार्यालय  के  निदेशक  ने  सुचित  किया  था

 कि  उनके  पास  कलाकार  के  रिक्त  स्थान  का  श्रभियाचन  फिलहाल  प्राप्त  नहीं  है

 दिनांक  24-12-1969  का  पत्र  ।  राष्ट्रीय  संग्रहालय  ने  1-1-1970  को  रोजगार

 कार्यालय  के  निदेशक  को  दूसरी  मांग  भेज  दी  थी  अर  उसकी  प्रति  क्षेत्रीय  रोजगार  अधिकारी

 को  भेज  दी  थी  बाद  में  श्रभियाचन  पत्र  क्योंकि  स्थायी  पदधारी  का  त्याग  पत्र

 उस  समय  तक  प्राप्त  हो  चुका  यह  बता  fear  गया  था  कि  रिक्त  पद  को  बिल्कुल  अस्थायी

 आघार  पर  पूर्ण  करने  का  प्रस्ताव  था  किन्तु  यह  जारी  रहेगा  ।  इन  दोनों  रिक्वीजिशन  में

 इस  पद  की  निर्घारित  wear  बता  दी  गई  थीं  |  wats

 निवार्य  :

 सर
 (i)  मान्यता  प्राप्त  विश्वविद्यालय  waar  ब्यान |  को  ललित  सप्लाई

 कला  में  डिग्री  श्रथवा  डिप्लोमा  ॥

 चालानों  :

 नक्शों  तथा  ग्राफिक  रूप  रेल्लाग्रों  के  निर्माण  की  वाणिज्य  कला  का  कम  से  कम  दो  वर्ष

 का  क्रियात्मक  भ्रनुभव

 Foper रोजगार  कार्य  लय  द्वारा  सिफारिश  f  . . x1  Sa  तेईस  उम्मीदवारों  को  इन्टरव्यू

 के  लिए  बुलाया  गया  था  ।

 परन्तु  17  16  का  उम्मीदवारों
 का  इन्टरव्यू  किया

 गया  था

 चयन  समिति  द्वारा  अन्तिम  निर्णय  अभी  तक  oy  लिया  गया  ह Te!

 नहीं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  नई  दिल्‍ली  में  कलाकार  के  पद  का  मरा  जाना

 6625,  श्री  प्र०  ठाकुर :  कया  शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मन्त्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 पद  ड्

 क्या  यह  सच  है  कि  नई  दिल्‍ली  के  राष्ट्रीय  संग्रहालय  में  कलाकार  ग्रान्ट  का  एक

 यदि  तो
 यह

 पद  कब  बनाया  गया  कौर  क्या  ag  स्थायी  हैं  अथवा  अस्थायी  ;

 क्या  इसे  कभी  अनुसूचित  जातियों  अथवा  श्रमुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  लिए

 आरक्षित  घोषित  किया  गया  था  ;

 यदि  तो  कब  मौर  इस  पर  ऐसे  उम्मीदवारों  को  नियुक्त  करने  के  लिए

 गए  प्रयत्नों  का  ब्यौरा  क्या
 है  ;

 और
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 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  उप-मान्त्रो  (staat  जानकारी  जयपाल
 :

 जी

 स्थाई  33
 mg  पद  1952  में  बनाया  गया  था  ।  यह  Qe  सश  BE  et

 नहों 1

 प्रशन  नहीं  उठता  1

 जिसके  अंतमें  यह  स्थान  आता  उसे  भरते  समय  इस  काम  के  लिए  निर्धारित

 रोस्टर  में  दिये  गये  संकेत  के  apa  कोई  रिक्त  स्थान  अनुसूचित  जाति  या  अनुसूचित  ख़ादिम

 जाति  के  उम्मीदवारों  के  लिए  आरक्षित  था  अनारक्षित  सभा  जाता  है  ।  रोस्टर  का  लेखा  रखने

 के  उद्देश्य  के  लिए  राष्टीय  संग्रहालय  में  कलाकार  के  पद  को  इस  विषय  पर  ग्  मन्त्रालय  के

 अनुदेशों  के  भ्रनुसार  एकरूप  वेतन  मान  अर्थात्  210-425  रु०  grey  करने  दूसरे  पदों  के

 साथ
 वर्गीकृत  किया  जाता  है  ।  राष्ट्रीय  संग्रहालय  में  कलाकार  के  खाली  स्थान  को  भरते

 समय
 कों  अवसरों  पर  ही  यह  अनारक्षित  सूचक  के  रंगें  पाया  ।

 ड्राफ्ट्समैंनों  के  वेतनमानों  में  विषमता

 श्री  ज्योतिष  बस  क्या  शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  भारतीय  सवाल  विभाग  में  काम

 करने  वाले  ड्राफ्ट्समैंनों  के  वेतनमानों  में  विषमता  के  बारे  में  6  1970  के  य्रतारांकित  cet

 संख्या  _  1872
 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारतीय  सर्वेक्षण  विभाग  में  काम  कर  रहे  alas  iii,  डिवीजन  ए  से  सीधे

 पदोन्नत  डिवीजन
 !

 में  ग्रेड  !  के  ड्राफ्ट्समैंगों  के  वेतन  मानों
 में  विषमता  को  दूर  करने  के  लिये  क्या

 कार्यवाही  की  गई  ;

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  डिवीजन  iF  ड्राफ्ट्समैंन  ग्रेड ।  के  पद

 डिवीजन  ४  में  ग्रेड
 #

 के  ड्राफ्ट्समैंनों  के  पदों  से  ऊंचे  aor  सरकार  ने  डिवीजन में  ग्रेड  1  के

 ड्राफ्ट्समैंनों  का  वेतन  बढाकर  ग्रेड  ॥  में  उनकी  पदोन्नति  की  तिथि  से  भूतलक्षी  प्रभाव  से  कम  से

 कम  ग्रेंड  ॥  के  ड्राफ्ट्समैंनों  के  न्यूनतम  वेतन  के  बराबर  करने  का  fda  किया  है

 यदि  तो  उसके  बया  कारण  हैं  ?

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (str  सकत  जो

 मैनों  ग्रेड  i  से  सीधे  ही  पदोन्नत  किये  चुके
 हैं  उनके  वेतन  पुनः  निर्घारित  करने

 निरोध  किया  गया  है  और  आदेश  जारी  होने  वाले  हैं  ।

 बौर  जैसा  कि  6-3-1970  को  ser  संख्या  1872  संलग्न  के

 उत्तर  में  बताया  गया  ग्रेड  ॥  से  ग्रेड  में  पदोन्नति  व्यक्तियों  के  हितों  की  वेतन  निर्धारण

 के  सामान्य  नियमों  के  ग्रन्थित  की  जाती  है  ।  भूतलक्षी  प्रभाव  से  ग्रेडों  को  पुनरीक्षण

 करना  ब्रावरयक्त  नहीं  है  ।

 13
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 भारतीय  सर्वेक्षण  विभाग  में  ड्रापट्स मे  नों  के  वेतनमानों  में  श्री  मानता

 1872.  श्री  ज्योतिर्मय  ag:

 थ्री  अब्दुल गनी  डार

 कया  दिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  सर्वेक्षण  विभाग  के  दिल्‍ली  कार्यालय  में  कायें  करने  वाले  ग्रेड  एक

 शौर  दो  के  ड्राफ्ट्समंनों  के  बेतनमानों  में  झ्र समानता  है  ;  कौर

 यदि  तो  eas  व्या  कारण  हैं
 तथा

 इस  समानता  को  दूर  करने  के  लिए

 सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भक्त  ale

 भारतीय  सर्वेक्षण  विभाग  में  ग्रेड  1  तथा  ग्रेड  है |  के  ड्राफ्ट्समनों  के  निर्धारित  वेतनमान  नीचे

 दिये
 गये

 हैं

 कुछ  180-10-290  zo  रो०  15-380 ग्रेंड I

 रु०  205-7-240-8-280 ग्रेड  ्

 चूँकि  ग्रेड  1  के
 ड्राप  ट्रेन

 ग्रेड  | है |  के  ड्रापट्समैंनों  से  ऊंचे  स्वीकृत  निम्नतम

 मानों में  असंगति  स्पष्ट  है  ।  चंकी  पदोन्नतियों  ग्रेड  ॥  से  ग्रेड  1  में  की  जाती  है  तथा  सम्बन्धित

 ब्यक्ति  द्वारा  ग्रेड  ए  में  लिये  गये  वेतन  के  झ्रनुसार  ही  वेतन  निश्चित  किया  जाता  है  इस  असंगति

 से  उन  पर  कोई  भी  प्रतिकूल  saa  नहीं  पड़ा  है  जिनकी  पदोन्नति  ग्रेड  | है |  awe  1  में  हुई

 a

 दानापुर  की  एक  हरिजन  लड़को  के  साथ  कथित  बलात्कार

 6627.  श्री  सुरज  मान  :  थ्री  शिवचरण  लाल  :

 श्रीराम  चरण  श्री  रामगोपाल  शालवाले  द

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री
 यह

 बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  दानापुर  )
 की  एक  अविवाहित  हरिजन  पर  किये

 गये  बलात्कार  तथा  भ्रष्टाचारों  के  बारे  में  छपे  समाचारों  ate  दैनिक  के  मुखपृष्ठ  पर

 तथा  कुछ  भ्रमण  पत्रों  में  हाल  में  हुये  उक्त  लड़की  तथा  उसकी  पुत्री  के  चित्र  की  ओर

 दिलाया  गया  है  ;

 उक्त  लड़की  तथा  उसकी  विधवा  माता  द्वारा  सभी  अधिकारियों  को  बताई  गई  सभी

 शिकायतों  का  ब्यौरा  क्या  att  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 |  श्रपरोधियों  के  विरुद्ध  va  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;  ्र

 उस  nara  परिवार  की  सहायता  करने

 का  विचार है  ?

 के  लिए  सरकार  का  क्या

 mri
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 गृह-किये  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (at  विद्याचरण  :
 जा  श्रीमान  ।

 से  बिहार  सरकार  से  सुचना  प्राप्त  की  जा  रही  है  ।

 चल  चित्र  उद्योग  से  सम्बन्धित  लोगों  को  पद्मश्री  तथा  पद्म  विभूषण  उपाधियां  देना

 6630.  भी  asta  fag  भदौरिया  ः  क्या  गह-कार्डे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  गत  तीन  वर्षों  में  गणतन्त्र  दिवस  पर  भारती प्र  चल-चित्र  उद्योग  के  कितने

 व्यक्तियों  को  पद्मश्री  ale  पद्म  विभूषण  की  उपाधियां  मिली  हैं  और  उन  व्यक्तियों  के  नाम

 तथा  पते  कया है  ;

 इन  व्यक्तियों  द्वारा  किस  प्रकार  की  सेवायें  की  गई  है  जिनके  fat  उनको

 मियां  मिलो हैं  ;

 कया  यह  संच  है  कि  फिल्म  उद्योग  से  सम्बन्धित  कई  जिनको  उपाधियां  दी

 गई  आय  कर  तथा  सत्य  कर  नहीं  दे  रहे  हैं  ;  श्र

 यदि  तो  उनको  उपाधियां  दिये  जाने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 रह-कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  विद्याचरण  :  तथा  उन

 व्यक्तियों  के  जिन्हें  अलंकार  दिये  जाते  उसी  दिन  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  कर

 दिये  जाते  हैं  जिस  दिन  अलंकारों  की  घोषणा  की  जाती  है  ।  अलंकारों  के  उन  प्राप्त  कर्ताओं  की

 सूची
 सदन  के  सभा-पटल  पर  रखी  जाती  फिल्म  उद्योग  से  सम्बद्ध  समझे  जाते

 हैं  ।  में  रखी  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  (3228/70)]
 ये  अलंकार  उन्हें  फिल्म

 उद्योग  में  उनके  अपने-प्रिये  क्षेत्रों  में  की  गई  विशिष्ट  सेवा  की  मान्यता  में  दिये  गये  थे  ।

 स्थिति  का  पता  लगाया  जा  रहा  है  तया  जितनी  सूचना  क्राति  के  ब्रस्तगेंत  दी  जा

 सकती  उसे  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा 1

 अन्तर्राष्ट्रीय  योगाश्रम
 नई

 दिल्ली

 6631.  थ्रो  ज्यतिमंय  कया  शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 :

 नई  दिल्‍ली  में  सरकार  अन्तर ida  योगाश्रम  मानें के
 तथा

 देश  में  इससे  सम्बन्धित  संस्थाओं  को  मान्यता  देती  है  ;

 इसके  सदस्य  कौन  इसके  उद्देश्य  क्या  हैं  और
 यह

 किस  तिथि  को  पंजीकृत  किया

 गया

 इसके  गठन  के  समय  से  विभिन्न  मंत्रालयों  द्वारा  विभिन्न  शीर्षों  के  अन्तरगत  इसे

 दी गई  वित्तीय  सहायता  तथा  सुविधाघरों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  श्र

 इसके  कया  कारण  हैं  ?

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मत
 विश्वा वतन
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 पन्त  नई  दिल्‍ली  का  नई  दिल्‍ली  जो  योगाश्रम  के  श्रन्तर्राष्ट्रीय  केन्द्र  के  नाम

 से  भी  जाना  जाता  है  कौर  जम्मू  तथा  कश्मीर  में  कटरा  वैष्णव देवी  स्थित  उसका  अध्यापक

 क्षरण  सरकार  हारा  योग  के  प्रसार  के  लिए  वित्तीय  सहायता  हेतु  प्राप्त  है  ।

 सोसायटीज  पंजीकरण  अधिनियम  21  का  1860  के  एक

 pa  संस्था  है  जो  1  1958  को  पंजीकृत  कराई  गई  थी  |  इसके  निम्नलिखित  उदय  हैं  :

 (1)
 योग  विद्या  के  अनेक  पहलुज्रों  को  प्रोत्साहित  करना  तथा  उसके  अध्ययन  तथा  mW eqT~

 पन  की  व्यवस्था  करना  ;

 (2)  व्यावहारिक  पाठ्यक्रमों  तथा  प्रशिक्षक  प्रशिक्षण  भर  योग
 के

 क्षेत्र  में  मूलभूत

 श्रनुसंघान  हाथ  में  लेना  तथा  उन्हें  सुसाध्य  बनाना  तथा  मानव-मात्र  की  भलाई

 और  उन्नति  में  उसका  प्रयोग  करना  ।

 (3)  भारत  के  विभिनन  भागों  तथा  विदेशों  में  योग  के  प्रतिनिष्ठावान  संस्थानों  की

 संचालन  तथा  उसका  प्रबन्ध  करना  ।

 और  (a).  शिक्षा  तथा  युवक  मंत्रालय  ने  यौगिक  कार्यकलापों  के  प्रसार  तथा

 झुच्यापक  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  चलाने  के  लिए  1957-58  से  1969-70  तक  के  वित्तीय  वर्षों  में

 योगाश्रम  को  कर्ब  तक  6,23,947  रु०  के  अनुदान  दिए  हैं  ।  निर्माण  श्रीवास  तथा  नगरीय  विकास
 ह

 ने  गोल  डाकखाने  के  करीब  लगभग  1.866  एकड़  भूमि  शैक्षिक  संस्थाओं  के  लिए

 wea  रियायती  दर  पर  योगाश्रम  को  आवंटित  की  है  ।

 योगाश्रम  को  स्तन्य  मंत्रालयों/विभागों  द्वारा  यदि  कोई  वित्तीय  दी  गई  तो

 उसके  बारे  में  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  a  यथाशीघ्र  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 पश्चिम  बंगाल  के  गुह  विभाग  के
 श्राविका  रियों

 को  राइटर  बिल्डिंग  में  उपस्थित

 6632.  श्री  अमजद  चली  :  क्या  मंत्री  2.0  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  विभाग  के  सभी  उत्तरदायी  शभ्रधिकारी  «7

 1970  को  कलकत्ता  में  राइट्स  बिल्डिंग  कार्यालय  में  उपस्थित  थे  ;

 यदि  तो  ऐसे  अघिकारियों  के  नाम  तथा  पदनाम  कया  हैं  ;  और

 उनकी  झ्रनुपस्थिति  के  क्या  कारण  थे  ?

 गृह-कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (ait  विद्याचरण  :
 से  17  मैचों

 1970  हड़ताल  के  कारण  परिवहन  सुविधाओं  के  पुर्णतः  ठप  हो  जाने  के  कारण  ग्र घि काश

 अधिकारी  राइट्स  बिल्डिंग  कार्यालय  में  उपस्थित  नहीं  हो  सके  ।

 तरीकों
 की  व्यान  क्षमता

 तथा  भविष्य  में  श्रावइ्थकता

 6633.  श्री  लोबो  प्रभु  :.  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 किः

 उनके  मंत्रालय  के  पास  के  पास  कौन
 से

 तल कर्षक  उन  कितनें लाख  घनफुट

 भूमि  हटाने  क्षमता  है  कौर  गत  वर्ष  उन्होंने  वास्तव  में  कितना  कार्य  किया  ;
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 उनका  मन्त्रालय  कौन-कौन  से  ate  कितनी  क्षमता  के  तकनीक  प्राप्त  करने  जा

 रहा  है  और  यह  कब  तक  प्राप्त  हो  जायेंगे

 तृती को  रिन  carga  पत्तनों  से  कुल  कितनी  भूमि  हटायी  जायेगी  ;  ate

 आरम्भ  किये  गये  काय  की  अपेक्षा  तरीकों  को  कम  क्षमता  को  ध्यान  में  रखते

 हुये  उनके  मंत्रालय  द्वारा  wie  अधिक  तलाक  न  खरीदे  जाने  और  मद्रास  पत्तन  द्वारा

 मई  में  छोड़े  जाने  वाले  तरीकों  यदि  उसकी  दर  तक  मद्रास  पत्तन  द्वारा  दी  गई  दर
 से

 अधिक  ठेके  पर  न  लेने  के  क्या  कारण  है  ?

 संसद-किये  तथा  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  (sit  इकबाल  :

 पोत परिवहन  तथा  परिवहन  मन्त्रालय  के  दो  कटर  चूषण  शिक्षक  एम०  alo  gto  1  और

 एम०  lo  clo  2  जिनमें  से  प्रत्येक  परिभाषित  स्थितियों  में  प्रति  घंटा  560  घ०  मी०  मध्यम

 वालू  निक्षण  करने  की  क्षमता  का  है  ।  ये  शिक्षक  प्रारम्भ  में  लघु  पत्तनों  में  निकलने  करने  के

 लिए  लिये  गये  थे  ।  परिभाषित  स्थितियों  में  इन  निष्कर्षों  में  से  प्रत्येक  की  वार्षिक  औसत  क्षमता

 8  लाख  घ०  मी ०  मध्यम  वालू  निष्कर्ष  करने  की  1969  में  इन  निकर्षकों  द्वारा

 नकषणण  की  गई  वास्तविक  मात्रा  से  सम्बन्धित  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  अ्रौर  वह  सभा

 पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 (=)  चौथी  योजना  में  शुरू  की  जाने  वाली  विभिन्‍न  पंरियो  जोरों  की  कुल

 पंजीगत  निकष  श्रावदयकंता  820  लाख  अ०  मी०  है  ।  इसमें  से  मंगलौर  में  116  लाख  घ०

 to  कौर  तूतीकोरिन  में  32  लाख  घ०  मी०  निकलेगा  किया  जायेगा  ।  तथापि  तूतीकोरिन  में

 अपेक्षित  निक्षण  भूमि  उद्धरण  के  लिए  यह  भूमि  उद्धरण  भूमि  स्त्रोतों  से  भी  किया  जा

 सकता  है  ।  पूंजीगत  निक्षण  झ्रावश्यकताग्ों  की  पूति  के  लिए  एक  केन्द्रीय  निकलने  संगठन

 की  स्थापना  की  जा  रही  है  कौर  इसके  लिए  दो  frets  आवश्यक  सहायक  उपस्कर

 के  साथ  खरीदे  जा  रहे  एक  3000  घ०  मी ०  हापर  क्षमता  का  अनुगामी  चूषण  शिक्षक

 दूसरा  1500  घ०  मी०  प्रतिघण्टा  की  क्षमता  वाला  कटर  चूषण  शिक्षक  ।  इन  निंकर्षकों  के

 1971  तक  प्राप्त  होने  की  संभावना  है  ।  मंगलौर  पर  एक  एम०  ato  ato  fanga  तथा  दो

 नये  शिक्षकों  जिनके  लिए  श्रादेदा  दिया  गया  द्वारा  निष्कर्ष  करने  का  प्रस्ताव  है  कुछ  पत्तनों

 अर्थात  पारादीप  श्र  मारमुगाओओं  पर  संविदा  निक्षण  शुरू  कर  दिया  है  ।

 रिक्ति  निवेशकों  के  ग्रीन  करने  अथवा  निक्षण  को  ठेके  के  श्राघार  पर  करवाने  के  प्रदान
 पर  यथाਂ

 विचार  किया  जायेगा  ॥

 पालम  हवाई  अडडे  पर  एयर  इंडिया  के  एक  निर्माणाधीन  हैंगर  का  गिर  जाना

 634...  श्री  राज  वरुवा  नी  लोगो  प्रभु

 श्री  देवकी  नन्दन  पाटो  दिया

 क्या  पयंटन  तथा  असैनिक  उदयन  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 er  यह  सच  है  कि  पालम  हवाई  aes  पर  एयर  इंडिया के  लिये  बनाये  जा  रहे

 हैंगर  के
 गिर  जाने

 से  कुछ  ब्यक्ति-मारे  गये  तथा  कुछ  घायल  हु  [  ;

 1.५7
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 क्या  सरकार  ने  इस  घटना  की  जांच  की  है  ;  ग्रोवर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  टूटने  के  लिए  कौन  उत्तरदायी  है  ?

 पर्यटन  तथा  wats  उड़ान  मंत्री  wat  30  1970  सोमवार

 को  लगभग  मध्याह्न  के  समय  पालम  हवाई  अडडे  पर  निर्माण  किये  जा  रहे  नये  इंजीनियरिंग  विंग

 हैंगरਂ  की  उत्तरी  अनैक्स  के  ऊपर  की  उत्तरी  ओर  की  चार  सी०  सी ०  कंक्रीट  की  नाली

 कर  गिर  पड़ी  ।  इस  दुर्घटना  के  परिणाम  स्वरूप  एक  मजदूर  औरत  की  मृत्यु  हो  गई

 कौर  एक  मगर  आदमी  कौर  एक  लड़की  को  चोटें  ars  |

 ate  एयर-इंडिया  द्वारा  की  जा  रही  विभागीय  जांच  के  अलावा  नागर

 विमानन  के  महानिदेशक  भी  एक  जांच  करवा  रहे  हैं  ।  दोनों  जावें
 ग्राम

 चल  रही  हैं  ।

 प्रतीत  भारतीय  न्यायिक  सेवा  गठित  करने  का  प्रस्ताव

 6635.  श्री  मरंडी  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  की  पद्धति  पर  अखिल  भारतीय

 न्यायिक  सेवा  गठित  करने का  प्रस्ताव  सरकार  के
 विचाराधीन  है

 ;  भ्र ौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 गह  ere  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  विद्याचरण  :  जी  श्रीमान  ।.

 seq  नहीं  उठता ।

 Grants  to  Allahabad  University  for  Research  and  Excavation  Work
 in  Kaushambi

 *6636.  Shri  Janeshwar  Mishra:  Will  the  Minister  of  Education  and  Youth
 Services  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  University  Grants  Commission  gives  financial  aid  to

 the  Ancient  History  and  Archaeological  Department  of  the  Allahabad  University  for
 conducting  research  and  excavations  work  in  Kaushambi  ;  and

 (b)  if  so,  the  total  amount  of  aid  granted by  the  Commission  during  the  Jast  three

 years  ?

 The  Minister  of  Education  and  Youth  Services  (Prof.  K,  R.  ४.  Rao):  (a)  and

 (b).  The  University  Grants  Commission  had  agreed  ia  December,  1959  to  give  assistance

 to  the  Allahabad  University  at  a  scale  not  exceeding  Rs.  3.50  lakhs  and

 Rs.  75,00)  recurring  per  annum,  for  five  years,  ie.  upto  3151  March,  1966,  for  the  develop-

 ment  of  the  Department  of  Archaeology.  The  period  of  assistance  was  later  extended  to

 31st  March,  1967.  The  detailed  proposals  sent  by  the  University  included  Rs.  lu,  00  for

 excavation,  exploration  and  archaeological  tours,  without  indicating  the  site  for  ex¢avation.

 The  following  amounts  were  paid  to  the  University  during  the  last  three  years  against

 the  grants  approved  for  the  Department  for  the  period  ending
 March  31,  1967

 ग
 Rs.

 1967  68  18,370.33  (Staff  and  Equipment)

 196९-69  coo  50,000  (Buildings)

 1969-70  oe  "55,000  .  (Buildings)
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 संसद्  सदस्यों  द्वारा  लंबी  में  प्रचार  पर  रोक

 6637.  श्री  वेणी  देखकर  शर्मा  बया  संसद  कार्य-मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 dag  सदस्यों  द्वारा  सभा  भवन  के  परिसर  में  अपने  दल  के  लिये  समर्थन  करने

 हेतु  सभा  की  लाँबी  में  प्रचार  किये  जाने  पर  कोई  रोक  लगी  हुई  है
 ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या
 है

 ;
 श्र

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार है
 ?

 संसद  कार्य  मंत्री  के०  से  सभा  भवन  का  परिसर

 अधिष्ठाता  के  अधिकार  क्षेत्र  में  है  अतएव  उल्लिखित  विषय  संसद्  काय  मंत्री  के  क्षेत्र  में  नहीं

 जाता  |

 a
 इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  के  स्काई मास्टर  विमानों  को  एक  गर-सरकारो

 विमान  कम्पनी  को  बिकी

 663%.  श्री  पगड़ी  :  कया  caged  तथा  सैनिक  seat  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  इंडियन  एयरलाइन्स  के  स्काई मास्टर  विमानों  को  पिछले  वर्ष

 एक  गैर-सरकारी  विमान  कम्पनी  को  बेचा  गया  था ;

 मदि हीं

 तो  बेचे  गये  विमानों  की  संख्या  क्रि तनी  है  श्र  विक्रय  मुल्य  ak
 भुगतान का  ब्यौरा  क्या है

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  सौदे  में  यह  बात  स्पष्ट  हो  गई  थी  कि  गैर-सरकारी

 विमान  कम्पनी  को  दिल्‍ली  से  काबुल  तक  बरास्ता  भाड़ा  सेवा  में  चलाने  की  अ्रनुमति ह होगी ;

 यदि  तो  क्या  यह  ad  अफगानिस्तान  की  सरकार  की  स्वीकृति  से  रखी  गई
 थी ;  कौर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं
 ?

 पेंशन  तथा  श्रमिक  उदयन  मंत्री  करं  fag)  और  भारत  ak

 विदेशों  में  व्यापक  प्रचार  के  बाद  इंडियन  एयरलाइन्स  A  तीन  डी०

 भ्र ति रिक्त  पुर्जों  सहित  मद (* मसज  जामएयर  कम्पनी  प्राइवेट  लिमिटेड  को  5
 1969

 को  तीन  वर्षों  में  प्रदा  की  जाने  वाली  12  किस्तों  के  झा घार  पर  14.5  लाख  रुपये  में

 बेचा मंज़ूर  किया  ।  थ

 इंडियन  एयरलाइन्स  ने  बिक्री  इस  समझौते  के  भ्राता  पर  की  कि  खरीददार  को  तीन

 वर्ष  तक  की  अवधि  के  लिये  इंडियन  एयरलाइन्स  के  सहयोगी  के  रूप  में  उसकी  ध्वजा  के

 भमत सर  काबुल-प्रमृतसर  तथा  दिल्ली-ग्रुपस  के  बीच  मालवाडी

 सेवायें  चलाने  का  अधिकार  प्राप्त  होगा  ।

 atc  क्योंकि  खरीददारों  को  इंडियन  एयरलाइन्स  के  सहयोगी  के  रूप  में  ate

 उनकी  ध्वजा  के  ग्रन्त गत  परिचालन  करना  था  रायल  अफगान  सरकार  से  स्वीकृति  लेना

 प्राववयक  नहीं  गया  ।

 मैसर्ज  जाम एयर  कम्पनी  प्राइवेट  लिमिटेड  ate  इंडियन  एयरलाइन्स  के  .  बीच  aa  एक

 विवाद  खड़ा  हो  गया  तथा  इन  दोनों  पक्षों  के  बीच  इस  मामले  पर  बातचीत  चल  रही  है  ।
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 aq  नल  न  Ts  सास  कि
 | दि |  गांव  टन  =  अबके  टर्मिनल  इमारत

 6639.  शी  स०  ० ह  कया  पर्यटन  तथा  अ्सनिक  यन  मन्त्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  यातायात  के  लिये  बेलगाँव  हवाई  ager  टर्मिनल  इमारत  को  सुधारने

 का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  भ्र ौर

 यदि  हां  तो  क्रि तनी  राशि  मंजूर  की  गई  क्या-क्या  सुधार  करने  का  विचार  है

 ौर
 इस  कार्य  के  कब  पूरा  होने  की  तराशा  है  ?

 पर्यटन  तथा  सैनिक  उड्डयन  मन्त्री  करण  fag):  ate  घन  की

 कमी  के  कारण  चौथी  योजना  में  इस  प्रयोजन  के  लिये  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  जा  सकी  ।

 संयुक्त  सचिवों  को  वरिष्ठ  निजी  सहायक  देना

 66
 40,  श्री  जगन्नाथ  राव  जोशी  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  संयुक्त  सचिवों  को  एक  वरिष्ठ  निजी  सहायक  देने  का  निर्णय

 मंत्रिमंडल  ने  1966  में  किया  था  ;

 यदि  तो  यह  योजना  कार्यान्वित  न  की  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ग्रोवर  इतने  ग्रीक

 विलम्ब  के  क्या  कारा  हैं  ;  कौर

 सरकार  का  कब  इसे  कार्यान्वित  करने  और  पदोन्नतियों  की  सुची  जारी  करने  का

 विचार

 गृह-कारें  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  विद्याचरण  :  जी  श्रीमान

 केन्द्रीय  सचिवालय  आशुलिपिक  सेवा  का  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  संयुक्त  सचिवों

 के  वरिष्ठ  बैठती  सहायक  की  व्यवस्था  1968  में  मंत्रिमंडल  द्वारा  अनुमोदित  किया

 गया  था  ।  इस  योजना  को  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  परामर्श  से  अंतिम  रूप  दिया  गया  था  ste

 1969  उस  पर  सरकार  के  भ्रादेदय  जारी  हुए  ।

 ate  पुनरीक्षित  केन्द्रीय  सचिवालय  आशुलिपिक  सेवा  नियम  25

 1969  को  श्रघिसुचित  किये  गये  कौर  1-8-1969  को  प्रवृत्त  हुए  ।  केन्द्रीय  सचिवालय  आशुलिपिक

 सेवा  की  श्रेणी  11  के  800  अ्रघिकारियों  के  सम्बन्ध  जो  विचार  क्षेत्र  के  भीतर  श्रेणी  1

 में  160  पदों  पर  पदोन्नति  के  लिए  श्रॉकड़े/सिवा  हि जरि काड  एकत्रित  करने  थे  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए

 चयन  ने  कब  विचार-क्षेत्र
 के  भीतर  के  सभी  अधिकारियों  का  मुल्यांकन  कर  लिया  है

 गौर
 एक  चयन-सूची  तैयार  की

 है  8  1970  को  जारी  कर  दी  गई  है  ।

 परिचय  बंगाल  में  सड़कों  एवं  गाड़ियों  के  नाम  रखना

 6641.  श्री दे  जमात  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  परिचय  बंगाल  में  हो  ची  मिन्ह  और

 लिया के  नामों  पर  सड़कों  तथा  गलियों  के  नाम  रखने  की  नवीनतम  प्रवृत्ति  सौर  कलकत्ता

 एक  भाग  का
 नाम  हो  ची  मिन्ह  धौर  एक  गली  का  नाम  सरणि

 2?
 रखे  जाने  की  कौर

 गया  ;  और
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 वधित

 यदि  तो  इस  सीमावर्ती  राज्य  में  माओ  लेनिनवादी  विचारधारा  तथा

 अरन्य  देशों  के  प्रति  राज्य  निष्ठा  रखने  घाले  ate  राष्ट्र  विरोधी  तत्वों  की  वृद्धि  को  रोकने  के

 संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गह-फियों  मन्त्रालय  सें  राज्य  मन्त्री  विद्याचरण  :  परिचय  बंगाल
 से

 प्राप्त

 सूचना  के  कलकत्ता  निगम  ने  हरीगटन  स्ट्रीट  का  नाम  बदल  कर  हो-ची-मिन्ह  स्ट्रीट  तथा

 घम्मेत्तला  स्ट्रीट  का  नाम  बदल  कर  लेनिन  सरणी  रख  दिया  है  ।  feat  गली  az  सड़क  का  नाम

 बदल  कर  मामो-त्वं-तुंग  के  नाम  पर  रखे  जाने  के  बारे  में  राज्य  सरकार  को  कोई  सूचना  नहें  g  ||

 कुछ  अरसा  पहले  जिला  24  परगना  में  पुलिस  थाना  नौपाड़ा  के  श्रत्तगंत  गारूलिया  नामक

 स्थ।न  पर  साम्यवादी  दल  का  एक  सम्मेलन  ह्य  था  तथा  उस  समय  उन  सम्मेलन

 के  स्थान  का  नाम  हो  ची-मिन्ह  नगर  रखा  गया  ।  गांव  का  नाम  नहीं  बदला  गया  है  ।

 ऐसी  गतिविधियों  के  सम्बन्ध  में  सतकंता  बरती  जा  रही  है  जहां  कहीं  आवश्यक

 होता  है  ऐसी  गतिविधियों  को  दबाने  के  लिए  कानून  के  अधीन  उचित  कारवाई  की  जाती  है  ।

 Smuggling  of  Liquor  from  Bhilwara  to  other  States

 6642,  Stri  Ramesh  Chandra  Vyas  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 to  state  :

 (8)  whether  it  is  a  fact  that  thousands  of  gallons  of  country  liquor  are  daily  smuggled
 into  Ahmedabad  or  other  States  from  Bhilwara  (Rajasthan)  :

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  this  smuggling  trade  has  been  increasing  day  by  day
 on  account  of  the  lower  price  of  liquor  in  Rajasthaa  thaa  that  prevailing  in  other  States  ;
 and

 (c)  if  so,  the  steps  being  taken  by  Government  to  stop  this  unlawful  smuggling
 business.

 The  Minister  of  State  ia  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Vidya  Charan’
 Shukla)  :  (a)  The  State  Governments  of  Rajasthan  and  Gujacat  hav2  reported  that  no
 case  of  smugglirg  of  liquor  from  Bhilwara  to  or  other  States  has  come  to  their
 notice,

 (b)  It  is  not  a  fact  that  smuggling  trade  has  been  increasing  day  by  dav.  The  prices
 of  liquor  in  Rajasthan  are  higher  as  compared  to  prices  in  Madhya  Pradesh  and  Uttar
 Pradesh  and  lower  compared  to  those  in  Punjab  and  Haryana.

 {c)  State  Governments  take  all  possible  measures  to  enforce  the  prohibition  laws
 of  the  States  strictly.

 सेतु  समुद  नहर  परियोजना  के  बारे  में  व्यवहारिकता  प्रतिवेदन

 6643.  ait  मुरासोली  मारन  :  क्या  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  सेतु  समुद्रम  नहर  परियोजना  के  बारे  में  व्यवहारिकता  प्रतिवेदन

 प्राप्त हुमा  है  ;  भ्र ौर  -

 यदि  तो  उक्त  का  चौथी  योजना  में  शामिल  न  करने  के  क्या
 कारण

 संसद-काट  तथा  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  इकबाल  :

 और  सरकार  को  सेतुसमुद्रम  जहाजी  नहर  परियोजना  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई  यह
 रिपोर्ट  सभी  संबंधित  प्राधिकारियों  के  परामर्श  से  विचाराधीन
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 tay  stat  के  कमंचारियों  को  फायर  आपरेटरों  के  रूप  में  पदोन्नति

 6644.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्ता  :  क्या  पर्यटन  तथा  सैनिक  उड्डयन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 1  1970
 तक  rafts  उड्डयन  विभाग  में  विभागीय  कोटे  में  से  चौथी

 चनरा  के  कितने  कोंचा  रियों  की  फायर  आपरेटरों  के  रूप  में  पदोन्नति  कर  दी  गई  है
 ;

 सैनिक  उड्डयन  विभाग  में  चौथी  श्रेणी  के  कितने  कर्मचारियों  की  सीधी  भर्ती

 कोटे  में  से  फायर  श्रापरेटरों  के  रूप  में  नियुक्ति  की  गई
 ?

 पर्यटन  तथा  fay  उड्ड्यन  मन्त्री  करो  fag)  :  66

 50  1970  ।

 भ्रसनिक  विभाग  में  कर्मचारियों  की  श्रेणीवार  स्थिति

 6645,  श्री  ईश्वर  रेड्डी  :  क्या  पेंशन  तथा  उड्डयन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 असैनिक  उड्डयन  विभाग  में  1  1948,  1  फरवरी  1952

 1957  फरवरी  1962  1  फरवरी  1965  कौर  1  फरवरी  1970  को  तीसरी  ate

 चौथी  श्रेणी  के  कर्मचारियों  की  श्रेणीवार  संख्या  कितनी  ;  अ्रौर

 1  1948,  1  1952,  1  1957,  1  1962

 1  1965,  कौर  1  1970  को  सहायक  dure  अधिका  सहायक  तकनीकी

 अ्रचिकारियों  तथा  सहायक  हवाई  wer  अघिकारियों  की  संख्या  कितनी  थी

 पादन  तथा  श्री  निक  उड्डयन  मन्त्री  करा  और  (a).  सूचना

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी  ॥

 हवाई  श्रट्ढों  पर  कर्मचारियों  के  लिए  क्वाटर

 66  श्री  ईश्वर  रेड्डी  :  क्या  पर्यटन  तथा  सैनिक  उदयन  मन्त्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  कि

 1  1970  को  ग्र सेनिक  उद्यत  विभाग  के  नियन्त्रणशाघीन  सभी  भ्रमरों

 पर  विभिन्‍न  वेतन  वर्गों  कर्म  चोरियों  के  लिए  कितन  वाटर  उपलब्ध  थे  ;  श्र

 1970  को  असैनिक  उड्डयन  विभाग  के  नियंत्रणाधीन  सभी
 हवाई

 भ्रमरों  ox  विभिनन व ेवेतन  quit  के  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी  थी  ?

 पर्यटन  तथा  श्रसेनिक्र  मन्त्री
 :  ae  भ्रपेक्षित  सूचना

 एकत्रित  की  जा  रही  है  तथा  कुछ  समय  पश्चात  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 श्री  मदनलाल  लाम्बा  को  पालम  हवाई  पर  भोजन  व्यवस्था  का  ठेका  देना

 6647.  जाज  फरनेन्ड्रीज  :
 पर्यटन  तथा  श्रसंनिक  उड्ड्यन  मन्त्री  ag  बताने  की

 कृपा

 क्या  यह  सच  है  कि  श्री  मदनलाल  लाम्बा  नई  में  पालम  gale  द्ड्डे च्
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 1892  )  —
 लिखित  उत्तर

 रेस्तरां  एवं  होटल  की  भोजन  व्यवस्था  ग्रोवर  एयर  इंडिया  इरादी को  खाद्य  पदार्थ  सप्लाई  करने  का

 ठेका  दिया  गया है  ;

 यदि  तो  इस  ठेके  की  घातें  क्या  हैं

 क्या  उनके  मन्त्रालय  को  पता  है  कि  श्री  मदन  लाल  लाम्बा  के  विरुद्ध  ara

 आयकर  आदि  का  भुगतान  न  करने  के  दोषों  के  कारण  कानूनी  क।यंवाही  चल  रही  है  ;  शरीर

 यदि  तो  क्या  इन  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उनका  मन्त्रालय  श्री  लाम्बा  को

 दिये  गये  ठेके
 को  रह  करेगा

 ?

 पर्यटन  तथा  भ्रसनिक  उड्डयन  मन्त्री  करण  fag):  कौर  1967  के

 प्रारम्भ  में  निविदा  आमंत्रित  करके  मैसर्ज  बोलगास  जिनमें  एक  भागीदार  श्री  मदन  लाम्बा

 दिल्‍ली  विमान  पर  5,200/-  रुपये  प्रतिमाह  तथा  कुल  fant  12-1/2  प्रतिशत

 के  अदायगी  के  rare  पर  भोजन  व्यवस्था  का  ठेका  दिया  परन्तु  उन्हें  रेस्टोरेंट

 स्थल  हस्तांतरित  नहीं  किया  जा  सका  क्योंकि  day  रस  रेस्टोरेन्ट  जोकि  2"  -2-67  तक

 की  अवधि  तक  के  लिये  प्राधिकृत  ठेकेदार  अदालत  से  रोक  रादेश  प्राप्त  किया  ।  मेसर्ज

 को  प्रारम्भ  में  देशीय  लौंज  में श्रौर  बाद  में  अन्तर्राष्ट्रीय  कान कोर्स  में  बारਂ  एवं  भवन  के

 विस्तारित  भाग  में  भी  रेस्टोरेंट  चलाने  का  स्थान  गया  ।  अदायगी  की  शर्तों  के  संशोधन

 एक  प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं  ।

 एयर-इंडिया  ने  ु. द मैसजे  बोला  के  साथ  भोजन  की  सप्लाई  के  सम्बन्ध  में  अलग  से  व्यवस्था '

 कर  रखी  है  ।'  एयर-इंडिया  के  ara  फ्लाइट  किचन  चालू  हो  जाने  पर  इस  व्यवस्था  को  समाप्त

 कर  दिये  art  की  तराशा  है  ।

 एक  शिकायत  प्राप्त  हुई  है  जिसकी  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  द्वारा  जाँच  की  जा

 जाँच  परिणाम  ज्ञात  होने  पर  कार्यवाही  करने  के  प्रश्न  पर  सावधानी  युवक  विचार

 किया  जायेगा  ।

 दिल्लो  में  कालेज  को  छात्राओं  का  अपहरण

 6648.  श्री  रा०  रा०  fag

 at  कु०  सोंधी

 कया  गह-काय  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  में  एक  विदेशी  दूतावास  के  एक  भारतीय  कर्मचारी

 हाल  में  कालेज  की  कुछ  छात्रों  का  भ्र पह रण  किया  है  ;

 कया  इस  मामले  में  कोई  जांच  की  गई  है  ;  झर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह-किये  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  विद्याचरण  :  हां  ।

 ak  नई  लोदी  स्टेट  के  बाह्म-भवनों में  रहने  वाली दो

 पुष्पा  कौर  कान्ता  के  बारे  में  रिपोर्ट  की  गई  थी  उनका :  20  1970  को  लोदी  स्टेट

 अपहरण  कर  लिया  गया  था  ।  ये  दोनों  लड़कियां  मार्डन  डिफेन्स  कालोनी  में  पढ़ती  थीं  ।
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 जांच  पडताल  के
 दौरान  दिल्‍ली  पुलिस ने  यह  पाथा  कि  qo  एस०  आई०  एस०  न०  1  ग

 सिकन्दरा  नई  दिलती  के  एक  कर्मचारी  श्री  ome  मुखर्जी  ने  age  एक  अमरीकी

 दूतावास  में  एक  चपरासी  लक्ष्मण  की  सहायता  से  इन  नड़  करो  का  म्रपहर ग  किया  था  ।  श्री  मुखर्जी
 दैनिक  वेतन

 पर
 कार्प  करता  बताया  जाता  है  कि  ary  होते  ये  पढ़ने  पुष्पा  ने  art  पिता  के

 सकाम  से  कुछ  गठने  प्रौढ़  नकदी भी  ले  ली  थ्री  ot  मुखर्जी को  31  197"  को  गिरफ्तार

 किया  गया  था ग्रौर  उसके  बताने  पर  दोनों  लड़कियों  को  कलकत्ता  से  बरामद  किया  गया  था  ॥

 जागें  जांच-पड़ताल  चल  रही  है  ।

 राजस्थान  ग्रोवर  पंजाब  में  यात्री  सेवायें  चलाने  के  लिए  जा मेयर  एयरलाइन्स  को  लाइसेंस  देना

 6649,  चीन  mo  सांधी  :  क्या  पर्यटन  तथा  alan  उड्डयन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राजस्थान  और  पंजाब  में  यात्री  सेवाएं  चलाने  के  लिए  जा मेयर

 एयरलाइंस  को  लाइसेंस  दिया  गया  है  ;

 क्या  उक्त  सेवाशर्तों  के  लिए  जाने  वाले  भाड़े  के  बारे  में  कोई  शर्त  रखी  गई  है  ;

 नया  उक्त  एयरलाइन्स  ने  किराये का  संशोधन  कर  दिया  है  ;

 यदि  तो  किस  तिथि  को  भाड़े  में  संजो पन  किया  गया  था  ate  इसके  क्या  कारण

 थे

 पर्यटन  तथा  सैनिक  उड्डयन  मन्त्री  (T°  :  मेसी  जामेयर  के  पास

 नागर  विमानन  महानिदेशक  द्वारा  प्रदत्त  एक  भ्रनुसूचित  परमिट  है  जो  उन्हें  राजस्थान  कौर  पंजाब

 में  अनुसूचित  उड़ाने  परिचालित  करने  का  अधिकार  देता  है  बचाते  कि  ऐसी  प्रत्येक  उड़ान  के  लिये

 नागर  विमानन  महानिदेशक  सधवा  सम्बन्धित  विमान  क्षेत्रों  के  नियन्त्रक  से  निर्वाचित  प्राप्त  हो

 गयी  हो

 श्रननुसुचित  परमिट  की  एक  दात  यह  है  कि  जनता  की  सूचना  के  लिए  प्रकाशित  या

 विज्ञापित  अथवा  अन्य  प्रकार  से  घोषित  यात्री  किरायों  तथा  भाड़े  की  दरों  का  परिचालकों  द्वारा

 अनुपालन  किया  जायेगा  झ्र ौर  इन्हें  तीन  महीने  में  एक  बार  से  अधिक  बार  नहीं  बदला  जायेग  ।

 श्र  हां  ।  पेट्रोल  तथा  टायरों  के  शुल्क  में  वृद्धि  राजस्थान  सरकार

 द्वारा  बिक्री कर  में  वद्धि  के  कारण  किरायों  में  15  '  970  से  वृद्धि  कर  दी  गयी हैं  ।

 प्रशासनिक  सुधार  आयोग  को  श्रेणी  दो  से  श्र  रखी  एक  के  पदों  पर  पदोन्नति  के  कोटे

 से  सम्बन्धी  सिफ़ारिशों

 6650.  श्री  चन्द्रिका  प्रसाद  :  क्या  गृह-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आयोग  की  इन  सिफारिशों  की  कि  श्रेणी  दो  से सरकार  द्वारा  प्रशासनिक

 नैंसी  एक  के  पदों  पर  पदोन्नति  के  कोटे  को  40  प्रतिशत  से  50  प्रतिशत  तक  बढ़ाया  क्या

 कार्यवाही  की  जा  रही  है  जिसका  gare  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  के  एक  सदस्य  के  विमति  टिप्पण

 में  भी  किया  गया  है  ;

 क्या  सरकार  इस  सिफारिश  कां  ad  लगाने  का  विचार  कर  रही है
 कि  यह  राज्य

 सेवायों  से  सम्बन्धित  व्यक्तियों  पर  भी  लागू  होगा  ;  शौर

 यदि  तो  राज्य  सेवाशर्तों  में  बढ़  रहे  सन्तोष  को  कम  करने  की  दिशा  में  सरकार

 कया  का यं वाड़ी  कर  रही  क्योंकि  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  पदोन्नति  की  बहुत  कम  गुर

 .  कर्मचारी
 गह-कार्य  मन्त्रालय  में

 राज्य  मन्त्री
 विद्याचरण  से

 प्रशासन  विषयक  प्रशासनिक  सुघार  aaa  की  सम्बन्धित  सिफारिश  अभी  तक  सरकार  क  विचारा

 घिन
 है  ।
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 27  1892  )
 अ्रविलम्बनीय  लोक  महत्त्व  के  विषय

 की  कौर  ध्यान  दिलाना

 oo

 अविलम्बनीय  लोक  महत्त्व  के  विषय  की  कौर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  THE  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 जादवपुर  विश्वविद्यालय के  गांधी  केन्द्र  में  लूट-खसोट  के
 समाचार

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त
 :  मैं  गृह-कार्य  मंत्री  का  ध्यान  अविलम्बनीय  लोक  महत्त्व

 के  निम्न  विषय  की  कौर  दिलाता  हूँ  उनसे  प्राथना  करता हूँ  कि  वे  इस  सम्बन्ध में  एक

 वक्तव्य  दें  :

 विश्वविद्यालय  के  गांधी  केन्द्र  में  10  1970  तथा  कथित

 पंथियों  द्वारा  लूट-खसोट  के  समाचार  |

 गह-कार्य  मंत्री  award राव
 :

 बंगाल  सरकार  से  प्राप्त  सूचना  के

 अनुसार  लगभग  100  व्यक्तियो ंके  एक  दल  ने  जादवपुर  विश्वविद्यालय  के  प्रागंण  में  स्थित

 विश्वविद्यालय  सेवा  केन्द्र  और  गांधी  maga  केन्द्र  पर  10  अप्रैल  को  लगभग  1.30  बजे

 हमला  किया  ।  उन्होंने  सम्पत्ति को  भारी  क्षति  पहुंचाई  कौर  लगभग  500  पुस्तकें  ok  गांधी
 जी

 के  एक  तैल  चित्र  को  श्राग  लगा  दी  ।  पुलिस  ने
 भारतीय  दण्ड  संहिता की  धारा

 147,  435  शर  427  के  अर्न्तगत  मामला  ्  किया  sa  इस  सम्बन्ध  में  जांच की

 बाहर
 के

 लोगों
 जो

 उग्रवादी
 विचार  धारा  के  हाथ  इस  सम्बन्ध में  श्रब  तक  एक

 व्यक्ति  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  |

 राज्य
 सरकार  ने  जादवपुर  विश्वविद्यालय  के  उप-राज्यपाल  से  सलाह कर  स्थिति का

 पुनर्विलोकन  किया
 है

 विश्वविद्यालय
 के

 प्रांगण  में  पुलिस की  एक  टुकड़ी  की  नियुक्ति

 की

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिये  गये
 वक्तव्य

 से  यह  स्पष्ट नहीं

 होता  कि  इस  मामले  में  शरारत  करने  वाले  व्यक्ति  नक्सलवादी थे  अथवा अन्य  व्यक्ति  ।

 कलकत्ते में  कुछ  ऐसे  feta  पर  बम  फेंके गये  थे  जो  चीन  विरोधी  फिल्में  दिखा  रहे  थे  ।

 कलकत्ता  विश्वविद्यालय  के  निकट  गांधी  पुस्तक  प्रदर्शनी  में  भी  गम्भीर  घटनाएँ  घटीं  प्रदर्शन

 पर
 हमला  गया  झर  उसे  क्षति  पहुंचाई गई  ।  ऐसी  कार्यवाही  करने  वाले  व्यक्ति  ae

 इरादों  को  नहीं  छिपा  रहे  हैं  ।  वे  भ्र पने को  मावोवादी  we  गांधी  विरोधी  ak

 चुनाव  विरोधी  कहते  हूं  ।  ऐसा मैं  इसलिये कह  रहा  हूँ  कि  mil  कौर  ऐसी  घटनाओं के  घटने
 की  सम्भावना है  |

 इस  बात
 से

 कोई  इन्कार  नहीं  करता  कि  ये  घटनाएं  हैं  ।  मेरे  विचार  से

 जो  लोग  ऐसी  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  वे  उप्रवादी  तत्वों  को  प्रोत्साहन दे  रहे  हैं  ak  यदि  TE

 प्राप्त  |“ रश्  तो  वह  लोकतन्त्र  को  समाप्त कर  देंगे  ।

 सरकार
 ने

 इस  बारे  में  जी  महत्वपूर्ण  कार्यवाही  की  है  वह  यह  है  कि  उसने  पुलिस  को

 कलकत्ता
 विश्वविद्यालयਂ

 के  प्रांगण  में  प्रवेश  करने
 की  अनुमति दे  दी  है  ।  लेकिन यह  कार्यवाही
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 Calling  Attention  to  Matter  of  Urgent  April  17,  1970
 Public  Importance

 उचित  नहीं  है  क्योंकि  पुलिस  मामूली  सी  रिपोर्ट पर  भी  विश्वविद्यालय
 के

 प्रांगण  में  प्रवेश  कर

 विद्यार्थियों  भ्रध्यापकों  aif  को  मार  पीट  सकती  है  ।

 देश  में  सब  are  हिंसा  का  वातावरण  विद्यमान है  ।  छबासा  में  बहुत  नादेयी  घटनाएं

 घटीं  हैं  ।  इन  घटनाओं  में  समाज-विरोधी  तत्वों  हाथ  प्रतीत  होता  है  ।  राज्य  में  घटने  वाली

 घटनाओं से  हम  बहुत  चिन्तित  हैं  ।  युवकों  कौर  विद्यार्थियो ंमें  फैली इस  श्रश्तान्ति को  दूर  करने

 हमारे  देश  में  बहुत  बड़ी  संख्या में  युवक  बेरोजगार हैं
 ।  उनमें  निराशा  की  भावना

 विद्यमान  है  ।  उनके  लिये  उन्नति  के  अवसर  नहीं  हैं  ।  हमारे  कालिज  कौर
 विश्वविद्यालयों

 में

 बहुत  अधिक  संख्या  में  विद्यार्थी  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  अध्यापकों  कौर  विद्याथियों  का  सीधा

 ara  नहीं  हो  पाता  ।  कलकत्ते  में  घरों  की  स्थिति  ऐसी है  कि  वहां  विद्यार्थी
 गम्भीरता

 से

 अध्ययन नहीं  कर  सकते
 ।

 कया  इन  कठिनाइयों को  दूर
 करने

 के
 लिये  सरकार

 ने  कोई  योजना

 तैयार  की  है  क्या  सरकार  केवल  पुलिस  के  बल  पर  ही  निर्भर  रहना  चाहती हैँ  ।

 श्री  यदावन्तराव  चव्हाण  :  हम  इस  बात  से  चिन्तित  हैं  कि  देश  का  युवा वर्ग
 इस  प्रकार

 की  कार्यवाही  में  लगा  है  ।  यह  बहुत  गम्भीर  मामला  है
 ।

 चुभते  विदित  है  कि  विद्यार्थियों  में  संतोष  विद्यमान  लेकिन  उनका  संतोष

 पिता के  नांम  का  श्रीमान  करने से  दूर  नहीं  सकता  ।  इस  उग्रवादी  अभियान की उपेक्षा की  उपेक्षा

 नहीं  की  जा  सकती  |  पुलिस  को  विश्वविद्यालय  के  प्रांगण  में
 प्रवेश  करने

 के  निदेश  नहीं  दिये

 गये  हैं  ।  राज्य  में  भ्रधिकांझ  शिक्षा  संस्थाएँ  राजनीति  में  भाग ले  रही  हैं  ।  विद्याथियों में

 सामान्यतया  संतोष  है  ।  शिक्षा  सम्बन्धी  कौर  भी  बहुत-सी  को  हल  करना  हैं
 ।

 श्री  समर  गुह
 :  मेरा  जादवपुर  विश्वविद्यालय

 से  सम्बन्ध हैं  ।  इस  बात  का

 समाचार  समाचारों  में  प्रकाशित  नहीं  gat =  कि  vat  गुण्डागर्दी  के  विरुद्ध  90  प्रतिशत

 विद्यार्थियों ने  भ्रान्दोलन  किया  है  |

 अध्यक्ष महोदय  :  श्राप  हर  समय  सभा  की  कायंवाही  में  बाधा  डालते  मैं  इसे

 भविष्य में  सहन  नहीं  करूगा I

 श्री हेम  बरूआ  :  कलकत्ते  में  गांधी  जी  मुर्दाबाद  ate  मान  जिन्दाबाद

 के  नारे  लगाये  गयें  ।  क्या  पैंकिंग  के  बाजार में  कोई  भारतीय  नेता  के  सम्मान  में  नारे  लगा

 सकता है  ।  उसे  ऐसा  करने की  अनुमति  नहीं  मिलेगी  ।  उन्होंने दो  महत्वपूर्ण

 युद्धਂ  हिन्दी में
 a  भ्रम्रजी में  निकाली  हैं  ।  में  70  प्रतिशत  स्थान

 चीनी  सामग्री  को  दिया  जाता हैं  ।  उन्होंने देश  में  mater  का  वातावरण  बनाया  है  ।  यहां

 तक  पता  लगा  है  कि  माक्सवादी  नेता  कहते  हैं  कि  दो  ate  जीवन  लो  महात्मा  गांधी

 ने  हमें  सिखाया  है  कि  दो  कौर  जीवन  मत  लो

 जादवपुर  विश्वविद्यालय  में  गांधी  केन्द्र  में  सैकड़ों  विद्यार्थियों  ate  उग्रवादियों  द्वारा  हमला

 किया  गया  लेकिन  केवल  एक  ब्यक्ति  को  गिरफ्तार  किया
 गया  ।  इस  बारे

 में  पूरी  जांच  की
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 27  1892  )  अविलम्बनीय  लोक  महत्त्व  के  विषय

 की  wie  ध्यान  दिलाना

 Sr  ay  Ht  eg

 अ्रौर  क्या  सरकार  पुलिस  को  शि शिक्षा  संस्था  wiz  पिश्वविद्य दि  द  दि  द  की  ह लय  के  प्रांगण  में  प्रवेश  की

 त्र  त  देगी  क्योंकि  वे  नक्सलवादियों को  गतिविधियों  का  गढ़  हैं  ।

 श्री  यदावन्तराव  चव्हाण  :  विश्वविद्यालय  के  प्रांगण  में  पुलिस  को  प्रवेश  की  अनुमति  देना

 बहुत  गम्भीर  मामला  हैं  ।

 जहां  तक  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  का  सम्बन्ध  ह  सलाहकार  इस  seq  पर  विचार

 करेंगे  |
 मैंने  इस  विषय  पर  विचार  किया  है  कौर  इस  बारे  में  शिक्षा  मंत्री से  विचार  विमर्श

 करना  होगा  ।  मेरे  विचार  से  पुलिस
 को  विश्वविद्यालय के  प्रांगण  में  प्रवेश  के  area  नहीं  दिये

 गये हैं  ।

 श्रीमती  तारकेइवरी  सिंहा  (  )  माननीय  मंत्री  ने  राज्य में  घटने  वाली  years

 को  शर्मनाक  बताया  हैं  ।  यह  बहुत  दुर्भाग्य  की  बात  ह  कि  गांधी  जी  के  विरुद्ध  काफी  समय  से

 आन्दोलन  चल  रहा  है  ।  श्री  रितविक  घटक  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  ।  इसके

 विपरीत  उन्हें  पदम  श्री  से  विभूषित  किया  गया  ।  जादवपुर  विश्वविद्यालय  में  ऐसी  गतिविधियां

 काफी  समय  से  चल  रही  हैं  लेकिन  उनको  रोकने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  नहीं BY  गई  हैं
 ।  क्या

 गांधी  जी  के  विरुद्ध  किये  जा  रहे  श्रात्दोलन  के  प्रति  भारत  सरकार  मूक  दर्शक  बनी  रहेगी
 ?

 यह

 बात  समय में  नहीं  ard  कि  सरकार  वहां  घटने  वाली  घटनाओं के  प्रति  उदासीन  क्यों

 हत्यारों  के  कार्यक्रम  का  कस्बों  तक  प्रसार  fear  जाना  चाहियेਂ  जैसे  परिपत्र  साम्यवादी

 (  ae  नक्सलवादियों  द्वारा  जारी  किये  गये  बर्दवान  में  तीन  लड़कों  at

 नित्यता  पुर्वक  हत्या  की  गई  ।  राष्ट्रपति  के  शासन  के  अन्तर्गत  इस  प्रकार की  घटनायें  घट  रहीं

 ।  पुलिस  जनता  को  संरक्षण  देने  में  असमथ  अ  ।  गुंडों  द्वारा  बहुत  से  बच्चों  की  हत्याएं

 की  गयीं हैं  ।  )  सरकार  को  इन  हत्यारों की  जानकारी थी  लेकिन  उसने  इस  बारे

 म

 कोए  गयवाही का “जार का  नहीं

 की  ।

 सरकार  हए  जारे  नें  कुछ  सी  जद  गरे  ls  उन  ज्यों  को  डीप
 नहीं  किया  जा  सकता  |

 श्री  ज्योति  बसु की
 यदि  छोटी  उ  गली  जरूरी हो  जाती है  तो

 केन्द्रीय
 जांच  ब्यूरो

 द्वारा  जांच  की  जाती  हैं
 ।

 लेकिन  बंगाल  में  सैकड़ों  व्यक्तियों की  हत्यायें  की  गई  पर  भारत

 सरकार ने  कोई  कार्यवाही  नहीं की
 ।  सरकार  उस  पत्रिका के  बारे  में  क्या  कार्यवाही  कर

 रही
 है  ?

 सरकार
 ने

 वहां  कानून  व्यवस्था  बनाने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  है
 ।

 कया

 सरकार  उक्त  पत्रिका  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  है
 ?

 क्या  सरकार  नक्सलवादियों  जो  बड़ी  संख्या  में  हत्या यें
 करने  की  घोषणा  करते

 प्रतिबन्ध  लगाने  पर  विचार  कर  रही है
 ।  सरकार  राज्य  में  मूक  दर्शक  की  भांति  कार्य  कर  रही

 है  त्र  वहां  की  स्थिति  के  प्रति  उदासीन
 है  सरकार  पर  से  लोगों  विश्वास

 उठ  गया  है  क्योंकि  सरकार  बड़  पैमाने पर  हत्या यें  रोकने  में  ग्र समर्थ रही  है  ।

 छात्र  परिषद्‌  के  दो  विद्याथियों  की  हत्या  की  गई  ।  कलकत्ते  में  विद्यार्थियों
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 पर  3  बम  केके  गये  लेकिन  इल  रेसी  रही  oe

 उससे

 we  कागा  ती  ही

 (  श्रन्तर्बाधायें  )

 श्रध्यक्ष  महोदय
 :

 श्राप  अ्रसंगत  बातें  कह  रहीं  हैं  ।  श्राप  कृपा  कर  बैठ  जायें  |

 श्रीमती  तारकेदवरी  सिन्हा
 :

 ary  विभिन्‍न  दलों  के  बीच  भेद  भाव  कर  रहे  हैं
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  भेद  भाव  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।  जादवपुर  विश्वविद्यालय  के

 बारे  में  पूछे  गये  प्रश्नों  का  उत्तर  देने  के  लिये  मैं  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  करूँगा ।

 श्री  मोराल  जी  देसाई  :  क्या  इस  बात  का  निर्णय  करना  अमुक  प्रश्न  सतसंगत है

 श्रथवा  नहीं  मंत्री  या  किसी  सदस्य  का  काम  है  या  इसका  निर्णय  करना  अध्यक्ष  का  काम  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  मंत्री  महोदय  a  निवेदन  किया  at  कि  वे  केवल  जादवपुर

 विश्वविद्यालय  से  सम्बन्धित  प्रश्नों  का  उत्तर  दें  क्योंकि  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  जादवपुर

 से  सम्बन्धित  हैं  ।  माननीय  सदस्य  ने  हरनेक  बातों  का  उल्लेख  किया  यदि

 कायें  मंत्री  ave  fe  उनका  जादवपुर  विश्वविद्यालय से  कुछ  सम्बन्ध है  तो  वह  उन  बातों का

 उत्तर दे  सकते  हैं  ।

 श्री  Yo  बेकटासुब्बया  :  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  भी  अनेक  बातों  का  उल्लेख

 किया  है  ।  श्राप  स्वयं  इस  बात  का  fog  करें  fe  कौन  सी  बात  सम्बन्धित  हैं  कौर  कौन  सी

 बात  सम्बन्धित नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  इस  घटना  का  उल्लेख  किया  था  कौर  कहा  था

 fe  किशोर  गुमराह  हो  गये  हैं  अथवा  कुछ  गलत  काम कर  रहे  हैं  ।

 श्री  रंगा
 :  यह  बहुत  st  सम्बन्धित है  मैंने  इस  जोर  आपका

 ध्यान  दिलाया  था  ।

 अ्रध्यक्ष  महोदय
 :

 नहीं  ।  यह  बात  सम्बन्धित  थी  ।

 श्री  वासुदेवन  नायर  :  हम  भी  जानते  हैं  कि  सम्बन्धित  क्या  है  शौर

 सम्बन्धित  क्या  है  ।

 Mr.  Speaker  :  I  am  the  judge  to  decide  what  is  relevant  and  what  is  irrelevant.

 डा०
 सुशीला  नैयर

 :  क्या  वह  श्री  रंगा  को  इस  प्रकार  सम्बोधित  कर  सकते

 हैं  तुम  बुढ़े  व्यक्ति  बैठ  जानो

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  यदि  उन्होंने  ऐसा  कहा  है  तो  मुझे  संदेह

 कूद  देखने  के  पहचान  भी श्री  समर  गुह  :  क्या  घण्टे  तक  यह  सब  PY

 आपने  जो  टिप्पणी  मेरे  बारे  में  की  थी  वह  wt  तक  ठीक  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मामले  में  सम्बन्धित हैं  att  क्या  सम्बन्धित है  इस  बारे

 में  मैं  विशेष  नियमों  के  बारे  में  सोच  रहा

 म  i 14:10: {4 ar  सदस्य  ने  जादवपुर  विश्वविद्यालय  के
 बारे  में

 प्रदान श्री  यशवंतराव  चह्वाण
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 27,  1892  (  )  प्र विलम्ब नीय  लोक  महत्त्व  के  विषय

 की  झोर  ध्यान  निशाना

 अन्य  पहाड़ों  का  भी  उल्लेख
 किया  मेरे  विचार  में

 वहू
 य् >- अ उठाया था  प्रौढ़  उन्होंने  कुछ  झ  स्व  Vedal  का  सा  sew

 कहना चाहती  थी  कि  इसका  सम्बन्ध  नक्सलवादियों  से  है  |

 बंगाल  में  स्थिति  बहुत  west  नहीं  हैं  ।  प्राय  कस्बों  में  भी  जो  घटनाएँ  घटी  उनके

 बारे  में  हमने  चिन्ता  व्यक्त  की  है  ।  राज्यपाल  ने
 भी

 इस  बारे  में
 न्यायिक  जांच  कराने  का

 वचन  दिया  है  ।  जहां  तक  बंगाल  का  सम्बन्ध  ह  हम
 एक  कठिन

 स्थिति
 से  गुजर रहे  हैं  ।  हम

 एक  ऐसी अवस्था में  पहुँच  चुके हैं  जहां  स्थिति  बिल्कुल  खराब हो  चुकी  है
 ।  aa  इसमें कुछ

 सुधार  किया  जाना  है  ।  समुचे  प्रशासन  में  दक्षता  लानी  होगी  ।  कुछ  समय  लगेगा  |

 जादवपुर  विश्वविद्यालय  के  बारे  में  मुख्य  कठिनाई  यह  है  कि  यद्यपि  हमारे  पास  वहां

 पर  कुछ  गड़बड़  की  सम्भावना  के  बारे  में  सूचना  थी  तथापि  पुलिस  विश्वविद्यालय  के  aes  में

 प्रवेश  नहीं  कर  सकीਂ  ।  समूची  घटना  दो  मिनट  में  घट  गई  ।  इसके  बाद  विद्याथियों  का  पता

 लगाना कठिन  था  ।  कुछ  जांच  की  गई  थी  जिससे  पता  लगा  कि  इसमें  कुछ  ऐसे  व्यक्ति  भी

 द्रुमिल  थे  जो  कि  विद्यार्थियों  के  नेता  नहीं  थे  श्र  उसको  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  था  ।

 श्री  समर  अधिकांश  विद्याथियों  ने  इसका  विरोध  किया  था  |

 श्री  प्रदावन्तराच  राधा  :  प्रसन्नता हैं कि है  कि  सानने  सदस्य ने  इसका  उल्लेख  किया

 है
 ।

 जहां  तक  श्रीराम  की  घटना  का  सम्बन्ध  श्री  सैयद  हुसन के  बारे  में  इस  सभा में  चर्चा

 हुई  थी  ।  एक  वर्ष  पूर्व  श्री  रु  ने  इस
 बारे

 में
 प्रश्न  उठाया

 था  भ्र ौर  मैंने इस  बारे मैं  कुछ
 जानकारी दी  थी  कि  वह  प्रासाद  से  कुछ  लोगों  को  भर्ती  कर  उनको  नागालैंड में  प्रशिक्षण  देते

 |  बाद  कुछ  व्यक्त ों  को  गिरफ्तार  feat  गया  था  ।  हाल  में  इस  व्यक्ति को  भी

 गिरफ्तार कर  लिया  है  प्रो  पुछताछ  जारी है  ।  यह  सच  है  कि  थे  ग्रुप  देश  के  विभिन्‍न  भागों

 में  काय  कर  रहे  हैं  ।  जहां  तक  राजा  सम्बन्धी  कागजों का  सम्बन्ध है  हमने  दिल्ली  प्रशासन

 को
 इस  बारे  में  कानूनी  कार्यवाही  करने  को  कहा है  ।  इस  बारे में  कुछ  कार्यवाही की  भी  गई

 हूं  |
 मुख्य  काम  इन  गतिविधियों को  रोकने  का  है  और  इसके  लिए  यह  weet  है  कि  हम  इसके

 मूल  कारणों  का  पता  लगाकर  उनको  दूर  करने  के  लिए  प्रभावशाली  कार्यवाही  करें  ।

 श्री  स्वतंत्र  कोठारी  )  :  नक्सलवादी  ,  सिद्धान्तों  का  खुलेआम  प्रचार  किया

 जा  है  ।  जब  समय  का  गया  है  जबकि  भारत  सरकार  को  इस  कौर  ध्यान  चाहिए  ।  यह

 आन्दोलन  पश्चिम  बंगाल  तथा  देश  के  भागों  में  बहुत  बढ़  गया  है
 बड़े  श्राइचयं  की

 बात  ह  कि
 घटक

 जेसे  व्यक्तियों को  जिन्होंने  खुलेआम  गांधी  जी  पर  grata  किया है  पदमश्री

 की  उपाधि दी  जाती  है  ।  ऐसी बातों से  गांधी  विरोधी  तत्वों को  प्रोत्साहन  मिलता है  ।  ऐसी

 उपाधियां देने  में  गृह-कार्य  मंत्रालय  को  सावधानी  से  कार्य  करना  चाहिए  ।  नक्सलवादी  आन्दोलन
 को

 दबाने  के  लिए  सरकार  ने
 कर्ब

 तक
 जो

 कार्यवाही  की  है  वह  न  तो  प्रभावशाली  थी  कौर न

 ही  पर्याप्त  थी  ।
 यदि  इस  देश  में  साम्यवाद  बढ़ता  है  तो  इसकी  पूरी  जिम्मेदारी  सरकार  पर  है

 क्योंकि  सरकार  ने  इसको  प्रोत्साहित  किया  है  ।
 मेरा  प्रदान  यह  है  कि  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या

 कार्यवाही की  है  कि  विद्यार्थी  हिंसात्मक  कार्यवाहियां
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 क्
 सरकार  इस  बारे  में  कोई

 यं वाही  करेगी  जिससे  पुलिस  बल  को  तेजी से  एक

 स्थान
 रे

 दूसरे  स्थान  पर  भेजा  जा  सके  ताकि  पुलिस  घटनास्थल  पर  तेजी
 से  पहुंच

 सके
 ।
 मैं  यह

 भी  जानना  चाहता  हूँ  कि
 सरकार  पश्चिम  बंगाल  प्रशासन

 से
 ऐसे  लोगों

 को
 जौ

 राजनैतिक  दलों  से  सम्बद्ध  है  भर  जो  विधि  व्यवस्था  की  स्थिति  बहाल  करने में  बाध  उत्पन्न

 र  रहे  के  लिए  कया  कार्यवाही  कर  रही  है
 |

 ती  ह
 श्री  यशवन्तराव

 :
 जिन  मामलों  में  हमें  पहले से  कुछ

 जानकारी  मिल

 हम  विश्वविद्यालयों  को  चेतावनी  दे  देते  हैं
 ।  इस  मामले  में  जैसा

 कि
 मेंने  पहले कहा  |  वहा  पर

 हम  इस  बारे में  कुछ  गवाही
 विस्फोटक  पदार्थों  की  उपस्थिति  के  बारे  में  कुछ  जानकारी

 भी  करना  चाहते  थे  परन्तु  उप-कुलपति इस  बारे  में  कुछ  निरण  य  नहीं  कर  पुलिस  को

 तेजी  से  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  ले  जाने  में  कोई  कठिनाई  नहीं
 कठिनाई  अन्य  तों

 से  उत्पन्न  होती  हैं
 ।

 द
 द

 जहां  तक  विद्याथियों  का  सम्बन्ध  है  मेरे  विचार  में  पुलिस  की  कार्यवाही  हीं

 होगी  ।  हम  सबको  मिलकर  प्रयास  करने  होंगे  ।  राजनैतिक  मामलों  तथा  राष्ट्रीय  मामलों

 में
 उनको उचित  शिक्षा  देने  की  आवश्यकता है

 ।
 उग्रवादी  विचार

 रखने
 राजनीतिक

 दलों

 नियंत्रण  रखने  तथा  उनको  विनियमित  करने  की  आवश्यकता  इसके  लिए  न  केवल

 की  कार्यवाही  की  आवश्यकता  हैं  बल्कि  कुछ  कौर  कार्यवाही  किये  जाने  की  भी  श्रावश्यक

 जेसा  कि  श्री  समूह  ने  कहा  जादवपुर  विश्वविद्यालय  के  अधिकांश  विद्यार्थी  इससे  प्र  बित

 नहीं  हुए  हैं  ।  यह  एक  बरच्छा  चिह्न  हैं  श्र  हमें  इसको  कौर  मजबूत  करना  होगा  |  क

 श्री  बलराज  मधोक  :  बाप  जादवपुर  विश्वविघालय  में  पदे  ली

 घटनाओं  को  पश्चिम  बंगाल  के  सामान्य  वातावरण  से  पृथक  नहीं  कर  सकते  |

 श्री  यशवंतराव
 :

 हमारी  यह  इच्छा  है  कि  कोई  भी  सरकारी  कर्मचा  ७  किसी

 +  राजनीतिक  दल  की  सांठगांठ  से  बात  न  करें  ।  नियम  यह  ह  कि  किसी  भी  a  कारी

 a  को  किसी  भी  राजनीतिक  दल  से  सम्बन्ध  नहीं  रखने  चाहिए  ।  मदि  हमें  इस  ar
 में  कोई

 री  प्राप्त  हो  अथवा  झा वाइ यक  साक्ष्य  प्राप्त  हो  कि  किसी  सरकारी  कर्मचारी  का  किसी

 तक  दल  से  सम्बन्ध  है  तो  हम  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  करेंगे  ।

 सततता ee  ee

 सभा पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE.

 भारत  के  राष्ट्रीय  अनुसंधान  विकास  निगम  का  वारिक  प्रतिवेदन  तथा  लेखा परीक्षित

 सें  तथा  दिक्षा  अनुसंधान तथा  प्रशिक्षण की  राष्ट्रीय  परिषद्‌ के  लेखे के

 लेखापरीक्षा का  प्रतिवेदन

 शिक्षा  तथा  युवक  सेवा  मंत्री  वी ०  के ०  mee  वी  :
 tt  निम्नलिखित  पत्

 ह सभापटल  पर  रखता  हूँ  :  ---

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा
 619-8  की  उपधारा  (1)  के  वर्ष
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 27  1892  अनुदानों  की  मांगें

 क  ee

 1968-69  के  लिए  भारत
 के  राष्टरीय  ग्रनुसन्धान  विकास  निगम  के  वार्षिक

 प्रतिदिन  (  हिन्दी  तथा  प्रंग्रेजी  का  एक  प्रति  लेखापरीक्षित  लेखे

 ग्रोवर  उन  पर  नियन्त्रक  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 (2)  13,  1970  को  सदन  में  गई  आपत्ति  के  भ्रनुसरण  1967-68  के

 लिए  शिक्षा  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  की  राष्ट्रीय  परिषद्‌  के  लेखे  के  लेखापरीक्षा

 प्रतिवेदन  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब के  कारणों  का  एक  विवरण

 अंग्रेजी  ।  [  प्रस्थान  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०

 टी ०  3219-70]

 उच्च  न्यायालय  न्यायाधीश  नियम  1970

 गुप-कायम  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  विद्याचरण  :  मैं  उच्च  न्यायालय  न्यायाधीश

 (  सेवा  की  शर्तें  )  1954  की  धारा  24  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत  उच्च

 न्यायालय  न्यायाधीश
 )  1970,  जो  दिनांक  28  1970  के  भारत  के

 राजपत्र  में  अधिसूचना  जी०  एस०  कार  497  में  प्रकाशित  हुये  की  एक  प्रति

 पटल  पर  रखता हूँ
 ।  [  प्रन्थालय  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  3220-70]

 दिल्लो  मोटर  गाड़ी  संशोधन )  1969

 संसद  काय  विभाग  कौर  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  इकबाल

 मैं  मोटर  गाड़ी  1939,  की  धारा  133  की  उपधारा  (3)  के  दिल्‍ली

 मोटर  गाड़ी  संशोधन )  1969  बयां  अ्रंप्रे जी  ,  जो

 16  मान  1970 के  दिल्ली  पाजपत्र में  अधिसूचना  संख्या  एफ०  3  (49)/69  टी  पी  टी  में

 प्रकाशित  हुए
 की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  ।

 [  प्रव् था लय  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  3221/70]

 अनुदानों  की  मांगे  1970-71”  जारी

 DEMANDS  FOR  GRANTS

 इस्पात  तथा  भारी  इन्जोनिर्यारिग मंत्रालय

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय के  अनुदानों  की  मांगों

 पर  चर्चा  की  जायेगी  ।  सभा  दो  बज  कर  30  मिनट  तक  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 इसके
 पश्चात  सभा  मध्याह्न  भोजन के  लिए  दोबज  कर  30  मिनट  स०  प०

 तक  के  लिए  स्थगित  हुई 1
 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  Lunch  till  half  past  fourteen  of  the

 clock.

 मध्याह्न  भोजन  के  पश्चात  लोक  सभा  दो  बजकर  पैंतीस  मिनट  पर  समवेह  हुई  ।
 The  Lok  Sabha  re.  assembled  after  the  lunch  thrity  five  minutes  past  fourteen  ‘of  the  clock.

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ।

 Mr.  Deputy  Speaker  iਂ  the  chair
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 Denards  of  Grants,  1970-71  मिन  को  सांगें  :  1970-71

 इस्पात  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय

 Shri  Ramavatar  Shastri  (Patna)  :  I  have  to  made  an  very  important  submission,  The
 Bihar  Assembly  has  passed  an  motive  to  do  away  with  the  Bihar  Council.  But  now  [
 have  come  to  ‘know  that  some  Conspiracy  is  going  on  (0  restore  that  council.  _I  want  that
 Government  should  make  some  statement  in-this  regard.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपको  जो  कुछ  कहना  था  श्राप  कह  चुके  हैं
 ।

 श्री  Ho  yo  fag  देव

 पना  भाषण  जारी  करें  ।

 श्री  Foo  सिह  देव  :  यद्यपि  Ts  सीमित  समय  ही  दिया
 गया  है  तथापि  मैं

 सभी  महत्वपूर्ण  पहलुओं  पर  प्रकाश  डालने  का  प्रयास  करु गा  |

 इस्पात  एक  महत्वपूर्ण  वस्तु  है  जिसका  प्रयोग  कृषि  तथा  wa  लगभग

 सभी  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  निर्माण  हेतु  होता  हे  ।  इस  विषय  पर  प्रारम्भ  से  ही  पुरी  गम्भीरता  से

 ध्यान  नहीं  दिया  गया  हैं  ।  उच्च  स्तर  पर  भी  इस  बारे  में  कोई  ठोस  नीति  नहीं  शभ्रपनाई गई  जो

 कि  निरन्तर  बनी  रही  हो  ।  आशा  है  कि  वर्तमान  मंत्री  इस  विभाग  के  कार्य  संचालन  में  सुधार

 करेंगे  क्योंकि  उनको  इस  बारे  में  कुछ  तकनीकी  जानकारी  प्राप्त  है  ।

 किसी  भी  देश  के  श्रमिक  स्तर  को  उस  देश  में  प्रयोग  होने  वाली  इस्पात की  मात्रा  से

 नापा  जाता  है
 ।

 हम  प्रतिदिन  उत्पादन  में  इस्पात  में  प्रयुक्त  क्षमता  तथा  सप्लाई

 के  rata  के  समाचार पढ़ते  हैं  जिससे  पता  लगता  हैं  कि  देश की  श्र्थव्यवस्था में  कमियां  हैं  ।

 जहाँ  तक  इस्पात  को  एक  स्थान
 से

 दूसरे  स्थान  तक  लाने  ले  जाने
 का

 है  यह  समस्या बहुत

 गम्भीर  है  ।  यदि  हम  fara  बाजार  में  प्रतियोगिता  करना  चाहते हैं  तो  हमें  परिवहन के  तरीकों

 का  विकास  करना  होगा  |

 प्रतिवेदन  में  यह  प्रभाव  उत्पन्न  करने  का  प्रयास  किया  गया हैं  कि  चिकनी  योग्य  इस्पात

 का  उत्पादन  इस  वर्ष  प्रतीक  हुमा  है  ।  मेरे  विचार  में  इस्पात  का  उत्पादन  अधिष्ठापित  क्षमता

 से  बहुत  कम  ट  है
 |

 हाल  में  सरकार  ने  इस्पात  के  मुल्यों  में  वृद्धि  करने
 का  जो

 निर्णय  किया  इससे

 व्यवस्था के  विभिन्न  क्षत्रों  में  प्रतिकूल  प्रभाव  gut  इस  का  इंजीनियरिंग  उद्योगों  तथा

 सभी  सहायक  उद्योगों  के  सामान्य  मूल्य  ढांचे  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ।  हिन्दुस्तान  स्टील

 लिमिटेड को  होने  वाले  घाटों को  पूरा  करने  की  हट्टी से  ही  मूल्यों  में  वृद्धि  की  अनुमति  दी

 गई  है  ।  इस  प्रकार  सरकार  इस  उपक्रम  के  घाटे में  तथा  भ्रध्यक्षता  में  भागीदार  बन  गई  है
 ।

 इस  का  रोक  उपभोक्ताओं  तथा  सामान्य  लोगों पर  पड़गा  मेरे  विचार  में  मूल्यों  को  नहीं

 बढ़ाया  जाना  चाहिए  था  कौर  काम  उत्पादन  शुल्क  को  कम  करके  किया  जा  सकता  था  ।

 श्र  निर्यात  के  बारे  में  प्रतिवेदन  में  पुरानी  कहानी  ही  दोहराई  गई  है  ।  देश

 में  इस्पात  की  कभी  भी  भारी  कमी  हैं  ate  बड़ी  मात्रा  में  इस्पात का  किया  जाता  है  ।

 मेरा  निवेदन है  कि  मंत्री  महोदय  इस  बारे
 में  एक  विस्तृत  परियोजना  प्रतिवेदन

 तैयार  करें

 git इस  बात  का  निर्णय करें  कि  चौथी  पंच  वर्षीय  योजना  में  किस  किस
 स्थान पर  इस्पात
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 अनुदानों  की  मांगें 27  1892

 —  जारी

 का  रखाने  स्थापित  कि  जाने  इस  बारे  में  गोता  तथा  विशाखापटनम  के

 नाम  सुभाये गये  हम  श्रारम्भ से  इस  बात  पर  जोर  दे  रहे  हैं  कि  तलचर  में  कच्चे  लोहे

 का  एक  कारखाना  स्थापित  किया  जाये  क्योंकि  उड़ीसा  सरकार  वहां पर  उद्योग  समूह की

 स्थापना  करने  जा  रही है  ।

 यदि  श्राप  मांग  कौर  सप्लाई  के  बीच  के  शभ्रन्तर  को  समाप्त  करना  चाहते हैं  शर  यदि

 हम  अपने  निर्यात  को  बढ़ाना  चाहते हैं  तो  aa  देशों में  इस्पात के  क्षत्र में  जो  प्रौद्योगिक

 उन्नति  हुई  हैं  हमें  उससे  लाभ  उठाना  चाहिए  ।  इस
 समय

 श्रावव्यकता  पत्तनों
 के

 समीप  छोटे
 छोटे  कारखाने  लगाने  की

 इसके  लिये  औद्योगिक  नीति  संकल्प
 में  कुछ  संशोधन

 करना

 होगा ।  यह  बड़े  खेद
 की  बात है  कि  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड को

 पिछले
 ar

 40  करोड़

 रुपये  का  घाटा  हुआ  है  ।  इस  परियोजना  पर  लगभग  एक  हजार  करोड़  रुपये  की  पूँजी  लगाई

 गई  इस
 पर

 कम  से  कम  पांच  प्रतिशत  लाभ  होना  चाहिए
 था  ।

 इसका  अर्थ  यह  हुमा है  कि
 गत  वर्ष  चालीस  का  नहीं  बल्कि

 90
 करोड़  रुपये  की

 हानि  हुई  है  ।  जब  तक  कुल  250  करोड़

 रुपये  की  हानि  हुई  है  ।  इतनी  बड़ी  राशि  से  एक  कौर  इस्पात  संपत  लगाया जा  सकता  था  I

 सरकार  इस्पात  कारखानों  में  श्रमिकों  का  सहयोग  प्राप्त  करने  प्रबन्ध  में  मजदूरों
 ct

 को  भागीदार  बनाने  में  अ्रसफल रही  है
 ।  कौर  वहां पर  प्रबन्धकों  तथा  श्रमिकों  के  सम्बन्ध

 तनावपूर्ण  हैं  ।  इन  सम्बन्धों  को  सुधारने  के  लिये  तथा  मजदूरों  का  सहयोग  प्राप्त  करने के  लिए

 सरकार  को  ठोस  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ।  श्रमिक  कठिनाइयों  का  एक  कारण  उन  कारखानों

 में  एक  से  मजदूर  संघों  का  होना  इस
 चीज

 को  यथा  सम्भव  शीघ्र  समाप्त  किया  जाना

 चाहिए  |

 भिलाई  इस्पात  कारखाने का  आयोजन  ठीक  छंग  से  नहीं  गया है  ।  इसका  देश

 की  तथा  उपभोक्ता  की  झावइ्यकताओओं  से  कोई  सम्बन्ध नहीं  हम  वहां  पर  ऐसी  मदों का

 उत्पादन कर  रहे  हैं  जिसकी  maa  रूस  को  ही  यदि  सिटीजनਂ  में  प्रसिद्ध

 इस्पात  विशेषज्ञ  श्री  दस्तूर का  एक  लेख  प्रकाशित  gaz  जिसमें  गया  है  कि  ta  में

 उपलब्ध  तकनीकी  जानकारी  की  पूरी  तरह  उपेक्षा  की  गई  है  ie  भारतीय  विशेषज्ञों  को

 परियोजनाओं की  जिम्मेदारी  संभालने
 के

 अवसरों से वंचित
 से

 वंचित  रखा
 गया  है  ।  उस  लेख  में यह

 भी  कहा  गया  है  कि  सरकारी  सकल में  यह  धारणा  है  कि  भारत  सहायता  देने  वालों को

 नाराज नहीं  कर  सकता  |  यह  भी  कहा  गया है  कि
 जो  सहायता  हम  जप्त

 कर  रहे  हैं  वह

 वाणिज्यिक ऋण  है  कौर  हमें  इसे  व्याज  सहित  लौटाना है  ।  फिर  भी  हम  इसका  ऐसी

 बड़ी  बड़ी  परियोजनाओं में  कर  रहे  हैं  जिनकी  उपयोगिता  सन्देह जनक  है  ।  मेरे  विचार में

 सरकार  को  श्रहृंताप्राप्त इस  व्यक्ति के  जिस  ने  अमरीका  में  इस्पात  के  क्षेत्र  में  नाम  पैदा

 किया  gat  जो  पण्डित
 .  जवाहरलाल  नेहरू  के

 नियंत्रण  पर  भारत
 पाया  सुभाव को

 स्वीकार  करना  चाहिए  प्रौढ़  इन  उपक्रमों  को  उन  लोगों  के  नेतृत्व में  देना  चाहिए  जिनको इस

 बारे  में  तकनीकी  जानकारी  हो  ।  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  में  प्रबन्धकों  तथा  श्रमिकों  के  सम्बन्ध

 ठीक न  होने  के
 कारण  वहां पर  भी  घाटा हो  रहा है  हालांकि  इस  कारखाने  का ania
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 बहुत  भ्रच्छा  है  |  इन  प्रबन्धकों  तथा  मजदूरों  के  सम्बन्धों  को  सुधारने  के  स्वयं  माननीय  मंत्री

 को  ध्यान  देना  चाहिए  |  मैं  सरकार  से  स्पष्ट  रूप  से  यह  श्रीनिवासन  चाहता हूँ  प्रतिक्रिया

 भी  क्या  मिश्रित  इस्पात  संयत्र  के  विस्तार  के  बारे  में  भारतीय  परामर्शदाता  को  कार्य  देने के

 बारे  में  कोई
 करार

 हो  गया  है  ।  qq  ara  हैं  कि  सरकार  भारतीय
 वैज्ञानिकों  तथा  प्रौद्योगिक

 बिलों
 की

 सेवाओं  का  लाभ  उठायेगी
 ।

 मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  इन  कारखानों  में  उत्पादन  को  बढ़ाने
 के  लिए  हिन्दुस्तान

 स्टील  लिमिटेड  ने  क्या  ठोस  कार्यवाही  की  है  ate  इस  बारे  में  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  क्या

 भाग  कर  रही हूं  तथा  इस  बारे में  भारत  सरकार  का  क्या  रिया  ह्  उन्होंने

 आद्योगिक सुरक्षा  बल  अधिनियम  को  क्रियान्वित  करने के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  है
 ?

 यह

 बड़े
 खेद

 की  बात  कि  भारत  जैसे  देश  में  जहां  लोह  कोयला तथा  चूने  का  पत्थर

 पर्याप्त  मात्रा  में  मिलता  हे  इस्पात
 की

 उत्पादन  लागत  बहुत  अधिक et  मैं  जानना  चाहता  हूँ

 कि  इन  कारखानों  को  होने  वाली  इतनी  बड़ी  हानि  के  लिए  कौन  जिम्मेदार  है  ।

 मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूँ  कि  विभिन्न  इस्पात  कारखानों  में  पृथक-पृथक  प्रबन्ध

 यवस्था  करने  के  बारे  में  सरकार
 की

 क्या  प्रतिक्रिया  है  क्योंकि  जहां  तक
 मैं  जानता हूँ  वर्तमान

 केन्द्रीकृत  प्रबन्ध  व्यवस्था  के  कारण  यह  स्थिति  उत्पन्न  हुई  हूँ  ।  जहां  तक  घाटे
 का  प्रदान है  प्रवेश

 स्थानों  पर  बचत  की  गुंजाइश  हैं  ।  यह  प्रसन्नता  की  बात है  कि  मदों की  सूची  में  कमी  करदी

 गई  हे
 ।

 इससे  पू  जीगत  लागत  कम  हो  जायेगी  ।

 इस  तथ्य के  बावजूद  कि  देश  में  तकनीकी  जानकारी  तथा  टेक्नॉलोजी  उपलब्ध  थी

 सरकार
 ने  रूस  के  दबाव  में  जाकर  इसका  लाभ  नहीं  उठाया

 हैं
 परामशंदात्री  का  कार्य

 गिपरोमेक्स को  सौंप  दिया  ।  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  एक  हजार  करोड़  रुपये की  पू  जी  भारतीयों

 को  रोजगार देने  भ्रमणा  रूसी  तकनीशनों  रोजगार  देने के  लिए  लगाई  जा  रही है  इस

 परियोजना के  कार्यान्वयन  में  जो  विलम्ब  gate उससे  हमें  इस  परियोजना पर  एक  सौ  करोड़

 रुपये  भ्रमित  व्यय  करने  पड़  है  ।  नियमित  वस्तुद्नों की ar  लागत  भी  अधिक  होगी  ।  भारतीय

 परामशं दातार  के  साथ  जो  गलत  व्यवहार  किया  गया  है  उसको  दूर  feat  जाना  चाहिए ।  इस

 मामले  पर  पुर्नविचार  किया  जाना  चाहिए  ।  मुझके  ara  है  कि  1969 में  संसद  में  जो  meaner

 दिया  गया  था  माननीय  मंत्री  उसको  पुरा  करेंगे  शौर  परामर्शदात्री  का  कार्य  दस्तूर  एण्ड  कम्पनी

 को  दिया  जायेगा  ।

 श्री  ऋतिक  उरांव  मैं  इस्पात  ate  भारी  इंजीनियरिंग  की  मांगों

 के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता  हूँ  ।  इस  मंत्रालय  के  लिए  कितनी  राशि  जाती है  ।  यह

 महत्वपूर्ण  बात  नहीं  है
 ।

 महत्वपूर्ण  बात  यह  है
 कि

 होने
 जो  पूजी  विनियोजन  किया  उससे

 पर्याप्त  लाभ  प्राप्त  होता  है  या  नहीं  ।

 यह  चिन्ता  की  बात  है  कि  जब  भारत  की  गली-गली  में  हजारों  लाखों  की  संख्या  में  लोग

 भूखे-प्यासे  रहते  हैं
 ।

 तो  सरकार  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  विपुल  धन  ole
 खर्च  करती हैं  कौर  बड़ी

 भारी  क्षति  उठाती  हैं  ।  क्षति  का  कारण  कभी  श्रमिक  आन्दोलन  जाता  है  a  कभी

 उद्योग  की  में  स्वाभाविकता होने  वाली  गड़बड़ी  बताया  जाता है  ।  मगर  सरकार  को
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 इस  तरह  का  रव  या  नहीं  श्रयनाना  चाहिये  ।  जब  जी  विनियोजन  किया  जाता  है  तो  सरकार

 को  उससे  श्रघिकाधिक  लाभ  प्राप्त  करने  के  प्रयत्न  में  तत्पर  रहना  चाहिए  ।  यदि  किसी  उपक्रम

 में  निरन्तर  रूप  से  हानि  होती  तो  सरकार  को  उसके  कारणों  की  जांच  करने  श्र  उसका

 हल  खोज  निकालने  के  लिए  एक  प्रवर  समिति  का  गठन  करना  किसी  भी  उपक्रम में

 वहां  काम  करने  वाले  लोग  अधिक  महत्वपूर्ण  होते हैं  ।  aa  ऊँचे  पदों  पर  की  जाने  वाली

 नियुक्ति  में  भ्रमित  ध्यान  बरता  जाना

 सरकारी  क्षेत्र  की  फर्मों
 के  अध्यक्षों  निर्वाचन कैसे  होता  है  ?  छः  सात  महीने तक

 उक्त  पद  को
 रिक्त

 रचा  जाता  है  कौर  उस  के  बाद  कहीं से  एक  श्रादमी को  नियुक्त  किया

 जाता है  ।  इंजीनियरों  का
 oes  भारतीय  संवर्ग  बनाया  जाना  चाहिए ।  इस  के  बिना  यह

 समस्या  हल  नहीं  होगी  ।  इंजीनियरों  की  वरिष्ठता  की  सूची  बनाई  जाए  कौर  नियुक्ति  उसी

 में  से  की  जाए  ।  मगर  सरकार  यह  कायें  नहीं  चाहती  ।  कहीं  से  एक  आदमी  नियुक्त

 किया  जाता  है  शौर  यह  इस  झ्राधार  पर  नहीं  जाता  कि  वह  जानता  हैਂ  मगर  इस

 अधार  पर  कि  ग्रह  किसे  जानता  हैਂ  ।  यह  स्थिति  समाप्त  होनी  चाहिए  ।  सरकारी  क्षेत्र  में

 बड़ी  भारी  हानि  क्यों  होती  है  ?  मूल  कारण  है  कि  एड़ी  से  चोटी  तक  अपना  राष्टीय  स्वभाव

 खोया  है  ।  चोटी  के  जो  लोग  हैं  उन्हें  किसी  भी  प्रकार  के  संशय से  परे  रहना  चाहिए ।  गर्त

 मेरा  निवेदन  यह
 है  कि  इन  अध्यक्षों  के  निर्वाचन  में  बड़ी  सावधानी  बरती  जाए  ।  यह  एक  तथ्य

 है  कि  जो  भी  व्यक्ति  wera  के  पद  पर  नियुक्त  फिया  जाता  वह  भाई

 प्रांत  यता  शादी  घृणित  भावनाओं  का  शिकार  बन  जाता  है  ।  यह  समाप्त  होना  चाहिए  |

 हमें  यह  बात  माननी  चाहिए  कि  विदेशी  सहयोग  चाहे  वह  कितनी  ही  areas  शर्तों

 पर  श्राधारित  हमारे  राष्ट् निर्माण  कार्य  में  उस  का  बुरा  असर  पड़ा  है  ।  हमें  तकनीकी

 जानकारी  शादी  बातों  में  aren  निभेर  होना  चाहिए  ।  राज  होता  क्या  है
 ?  एक  वर्ष के  लिए

 विदेशों  से  विशेषज्ञ  यहां  ara  काम  पर  लगने  में  तीन  महीने लग  जाते  हैं  ।  छः  महीने  वे

 काम  करते  हैं  कौर शेष  तीन  महीनों  में  वे  ग्रसने  देश
 लौट  जाने

 की  तैयारी करते  हैं  ।  केवल

 छः
 महीने  के  काम  के  लिए  उन्हें  एक

 का
 वेतन  दिया  जाता  अल्प  काम  के  लिए  बड़ी

 संख्या
 में

 विशेषज्ञों
 को

 लाने
 के  बजाए ta

 काल
 के

 लिए
 छोटी  संख्या  में  विशेषज्ञों को  क्यों

 नहीं  लाया  जाता
 ?

 इन्हें  वेतन  के  रूप  में  जो  विपुल  राशि दी  जाती  है  वह  हमार  इंजीनियरों

 को  हताश  करेगी  |  यथा  संभव  यह  कम  किया  जाना  चाहिए  |

 अराज  भी  सहकारी  उपक्रमों  में  ऊचे  पदों  पर  सिविल  स्विस  या  प्रशासनिक  सेवा  के

 लोग
 नियुक्त  किए  जाते  हैं

 ।
 मगर  लोग  हानि के  लिए  इंजीनियरों  को  दोष  देते  सिविल

 सर्विस  या  प्रशासनिक  सेवादारों  कों  नहीं  ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  सरकारी  उपक्रमों  में

 ऊँ  जिम्मेदार  पदों  पर  इंजीनियरों  की  नियुक्ति  की  जाए  ।  यदि  सरकार  सही  at  में

 जनिक  क्षेत्र  में  दिलचस्पी  रखती  तो  उन्हें  भारतीय  इंजीनियरिंग  सेवा  की  सृष्टि  करनी

 चाहिए  ।

 1956  के  औद्योगिक  नीति  सम्बन्धी  संकल्प  में  बताया  गया  है  कि  सरकारी  कारखाने

 देश  के  विभिन्न  स्थानों  में  स्थापित  किए  जाने  ताकि  क्षेत्रीय  असंतुलन  मिट  जाए  |
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 मगर  काम  इसके एक  दम  विपरीत  चल  रहा  a  कारखानों  में  जहां  भी  योग्य

 व्यक्तियों  को  नौकरी  नहीं  मिलती  भारी  इंजीनियरिंग  निगम के  लिए  आदिवासी  लोगों ने
 अपनी  जानें

 दे  दी
 मगर

 उन्हें  तनिक  भी  लाभ  नहीं  पहुंचा  ।  सरकार  बड़ी-बड़ी  नीति

 बनाती है  मगर  उस  का
 कार्यान्वयन

 नहीं  करती
 ।  ऐसीਂ  नीतियों से  लाभ है  ?  ग्रत: मैं मैं

 सरकार  से  भ्रनुरोध  करता  हूँ  कि  वे  यथासंभव  शीघ्र  औद्योगिक  नीति  संबंधी  संकल्प  के

 न्वयन  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाए  |

 हमारा  कार्यभार  बहुत  बड़ा  हमारी  समस्याएं  बहुत  व्यापक  हैं  ।  सरकारी  क्षत्र

 द्वारा  व्यापक  एवं  भारी  प्रयत्न  किये  बिना इन  मूल  समस्याओं  का  हल  नहीं  निकाला  जा

 सकता  ।  यह  एक  बहुत  बड़ी  चुनौती  है  जिस  का  मुकाबला
 करने

 के  लिए  हमें  क्रांतिकारी  क

 उठाना  चाहिए  ।  मेरी  भ्राता  है  कि  मंत्री  महोदय  इन  बातों  पर  गहराई  से  विचार  करेंगे

 प्राय  कार्रवाई  करेंगे  ।

 Shri  Ramavatar  Shastri  (Patna)  :  Mr.  Speaker,  Sir,  the  richness  of  a  country  depends
 We  have  big  deposits  of  these  mine- on  the  deposits of  iron,  coal,  steel  etc.,  in  that  country.

 18.15.  But  even  after  22  years  since  we  became  independent,  this  country  15  still  poor.  The

 problems  of  unemployment,  shortage  of  foodstuff  became  explosive  than  ever  before.

 Monopoly  has  grown  to  the  jaint’s  size.  The  Government  is  swearing  in  the  name  of  social-
 ism.  If  this  Government  were  honest  to  this  cause,  by  this  time  unemployment  could  have
 been  drive  off.  If  the  Government  had  implemented  the  policy  of  exploiting  the  raw  materi-

 als  in  full,  we  would  have  been  ina  position  to  export  Steel  and  other  things  in  large

 quantity.  But  they  only  paid  lip-service  to  their  so-called  radical  policies.  If  they  want
 to  prosper  in  the  field  of  iron,  steel  etc.  and  if  they  want  to  participate  in  the  international

 competition,  they  must  cat
 as

 under  the  shackles  of  capitalist  bonds  and  throw  away  th

 capitalist  policies.

 The.  People  from  Kerala  and  from  other  States  demanded  steel  plants.  Keeping  in

 view  the  back  wardness  of  states,  steel  plants  should  be  set  up  wherever  it  is  necessary,  and
 wherever  it  is  possible.

 I  would  like  to  say  one  thing  regarding  Bokaro  steel  plant.  The  antisocialist  mono-

 polist  lobby  here  launch  severe  attack  on  the  Soviet.  Union  and  the  Government  on  the

 Bokaro  issue.  First  of  all  the  Government  had  knocked  the  doors  of  America  and  Britain
 for  aid.  But  they  rejected  our  request.  But  the  Soviet  Union  came  to  our  help.  The

 policy  of  Soviet  Union  and  other  Socialist  countries  is  that  in  order  to  cut  down  the  imperi-
 alist  hold  on  the  developing  countries  and  make  them  self-reliant,  economic  aid  should  be

 given  to  them.

 The  Soviet  Union  reached  an  agreement  in  1964  with  India  regarding  Bokaro  steel

 plant.  The  Swathantra  party  and  all  the  other  reactionary  elements  in  this  country  make  an

 out  cry  that  the  expense  is  mounting  up  and  that  the  plant  is  not  being  completed  within  the

 prescribed  time.  It  is  true  that  expense  is  increased.  In  the  first  round  the  amount  calcu-

 lated  for  production  of  1.7  million  tons  of  steel  was  Rs.  590  crores  but  now  it  is  Rs.  760

 crores.  the  second  round  the  amount  calculated  for  the  production  of  4  million  tons

 was  Rs.  770  crores  which  is  now  1090  crores.  But  Mr.  Ashok  Mehta  and  _his  colleagues
 In  Rourkela an  responsible  for  that  who  dragged  this  country  to  the  stage  of  devaluation.

 Bhilai  and  Durgapur,  the  total  expense  per  10  Jakhs  tones  of  steel  was  Rs.  200  crores..  After

 14  years,  not  with  standing  the  steep  rise  in  price  of  almost  all  commodities,  the  expense  of

 production  in  Bokaro  is  only  270  crores  per  10  lakh  tons  steel.  There  is  only  an  increase
 of  Rs.  70  crores.  Then  so  far  as  delay  is  concerned  it  is  due  to  the  fact  that  the  materials

 136-



 27  1892  भ्रनुदानों  की
 मांगें

 ं

 in  our  country  are  not  supplied  in  time.  The  Government  and  the  officers  concerned  are
 responsible  for  this  state  of  affairs.  The  Soviet  Union  was  to  give  1  lakh  tones  equipments
 out  of  which  they  gave  70,000  tonnes.  The  share  of  Government  of  India  is  1,54,000  tonnes
 out  of  which  they  gave  only  18,000  tonnes.  We  can  now  decide  who  is  responsible  for
 committing  delay.  The  roof  cause  of  delay  is  the  fluctuating  policy  of  the  Govern  nent  and
 the  sinister  intrigrues  of  the  monopolists  and  capitalists  in  this  country.  They  go  to  such  an
 extent  to  say  that  so  long  as  we  depend  upon  constituency  of  Soviet  Union  we  will  not  be
 after  to  become  self-sufficient.  I  say  that  the  Soviet  Union  is  the  true  friend  of  ours.

 Now-a-days  a  deleberate  attempt  is  going  on  to  scandal  the  Soviet  Union.  Anti-
 Soviet  and  anti-Socialist  feelings  are  being  induced.  Anti-Social  elements  are  behind  all
 these  defamatory  attempts.  The  materials  produce  in  Heavy  Engineering  Corporation  are
 not  supplied  11  time.  We  must  strengthen  our  time  with  Soviet  Union.

 In  Bokaro,  the  contractors  are  not  interested  in  implementing  the  agreement  reached
 with  Soviet  Union.  As  a  result  feeling  of  unrest  grece  among  the  labourers.  The  Govern-
 ment  is  not  seeking  the  co-operation  of  labour  unions.  My  contention  is  that  the  Government
 must  do  away  with  the  contractors  and  seek  the  co-operation  of  Labour  Unions,

 Heavy  Engineering  Corporation  has  shown  some  signs  of  improvement.  But  is  it
 not  a  fact  that  the  Government  is  purchasing  materials  from  either  individual  monopolists  or
 from  foreign  countries  ?  If  they  were  to  ultimately  pursue  this  policy  then  why  did  they  set
 up  this  engineering  plant  in  Public  Sector?  Is  it  a  fact  that  only  25  percent  of  the  total  pro-
 ductivity  of  all  the  engineering  plants  15  utilised  ?  Is  ॥  also  a  fact  that  Public  Sector
 factories  use  materials  produced  in  the  factories  of  Tata,  Birla  etc.?  If  we  pursue  this  policy,
 and  it  will  have  a  regarding  effect  on  our  economy,

 In  the  Heavy  Engineering  Corporation,  in  Hatia,  Commercial  violence  erupted  in
 1967.  The The  Muslim  brothers  affected  by  this  riot  could  not  be  rehabilitated  hitherto.
 Government  is  requested  to  take  adequate  measures  in  this  regard.  The  officers  in  conni-
 vance  with  Jan  Sangh  on  playing  political  game  there.

 Finally  I  would  like  to  draw  the  attention  of  the  Government  towards  the  legiti-
 mate  demands  of  the  labourers  working  in  various  '  516८1  Plants,  Engineering  corporations
 etc.  The  Government  should  approach  their  problems  with  compassion  and  good-will.
 The  Security  Force  Staff  in  Heavy  Engineering  Corporation  of  Ranchi  is  on  strike
 since  one  month  demanding  the  grade  recommended  by  wage  Board  io  be  made  effec-
 tive  from  that  date  in  which  others  were  given.  submit  to  the  Government  to  concede
 their  demands  and  help  create  an  atmosphere  for  an  early  settlement  of  the  problem.

 श्री  प्र०  Fo  घोष  )  :  ऊपाध्यक्ष  अभी-ग्राम  मेरा  मित्र  श्री  रामावतार

 शास्त्री  ने  कहा  कि  भारी  इ  जीनिर्यारिंग  निगम  के  प्रबन्धकों  ने  मुसलमान  कर्मचरियों  के  पुनर्वास

 के  लिए  कोई  कार्य  नहीं  किया  ।  मैं  रांची  से  भ्राता  हूँ  ।  उन्होंने  जो  कहा  वह  बिल्कुल  गलत है

 मुसलमान  कर्मचारियों
 के  पुनर्वास  कार्यों

 में  मैंन ेभी  सक्रिय  कार्य  किया  था  ।  यह  एक  प्रशासनिक

 कार्य  नहीं  है
 ।

 यह  कुल  एक  मानवीय  समस्या  है  कौर  इसको  उस
 पर

 सुलझाया  जानां

 चाहिए  ।  50  से  60  तक  दंगा ग्रस्त  परिवारों  का  पुनर्वास  किया  गया  है  ।  सारे  लोगों  के  पुनर्वास

 के  लिए  हमें  att  प्रयत्न  करना  चाहिए  ।  विभिन्न  समुदायों  के  बीच  मंत्री  भाव  बढाने  का  उठती

 वातावरण  बनाया  जाना  चाहिए  ।  जनसंघी  लोगों  को  भी  हमने  इस  बात  से  कराया कि

 दंगाग्रस्तों  के  लिए  अलग  कालोनी  नहीं  बनाई  जा  सकती  ।  उनके  पुनर्वास के  लिए  हमने एक

 योजना  बनाई  है  ।  हमें  विभिन्न  समुदाय के  लोगों  सहयोग
 प्राप्त

 हो  रहा  यहां
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 प तक  कि  जनसंघ  वालि  भी  इस  काय  में  इं मान दारों  से  ani  a  रहे  हैं  ।  जब  -
 -

 सद्भावना
 का  वातावरण  कायम  हो  गया  है  ।

 यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि
 इस्पात  मंत्रालय  के भ्रन्तगंत  जितने  उद्यम  हैं  ।  वे  सब  घाटे

 में  चल  रहे  हैं
 ।

 मेरे  विचार  से  श्री
 पन्त  जब

 से  मंत्री  तब  से  वे  बड़ी  कुशलता  से  इस

 मंत्रालय  को  चला  रहे  हैं  ।  आज्ञा
 है  कि  उनकी  देख-रेख  में  इस  मंत्रालय  में  बड़ी  उन्नति  होगी  ।

 सरकारी  उपक्रमों  में  जो  निरंतर  हानि  हो  रही  है
 ।

 उसका  एक  कारण  मंत्रालय  में  होने

 वाले  हेर-फेर  हम  करते हैं  कि  श्री  पंन्तजी को कम से को  कम  से  कम  कुछ  वर्षों  तक  इस

 मंत्रालय में  रखा  जाएगा  |

 अरन्य  कारण  हैं  प्रबन्धकों  की  कुशलता  जिन्हें  सामान्य  प्रशासनिक  कोटि  में  से  निर्वाचित

 किया  जाता  है  ।  उन्हें  उद्योग  को  चलाने  संबंधी  व्यावहारिक ज्ञान  नहीं  है  ।  सरकारी  उपक्रमों के

 प्रबन्धकों  के  पदों  पर  हम  प्रशासनिक  सेवा  में  से  लोगों  को  नियुक्त  करते हैं  जिन  का  प्रशिक्षण

 अंग्रेज़ों  के  अधीन  हुआ  था  ।  इनमें  राष्ट्रीयता
 की

 भावना  नहीं  है
 ।

 उनका  मुख्य  काम  अपने

 लिए  सुविधा  के  साधनों  को  संचित  करना  है  ।  वे  अपने  निजी  art  के  लिए  श्रद्धा  दर्जन  ड्राइवरों

 को  ale  राधा  जैन  चपड़ासियों  को  नियुक्त  करते  हैं
 ।

 वे  कुछ
 पदों

 की  सृष्टि  कर  अपने  yrs

 बन्धुआें  को  वहां  पर  नियुक्त  करते  हैं
 ।

 हिन्दुस्थान  स्टील  के  संचालक  मंडल
 का  अध्यक्ष  महीने में

 25  दिन  बाहर  रहते  हैं
 ।

 मेरे कुछ
 माननीय  मित्र  इन  उपक्रमों  को  स्वायत्तशासी  बनाने  के  पक्ष  में  हैं  ।  मगर

 उत्तरदायित्वहीन स्वायत्त शासन  खतरनाक  है  ।  यदि  इन्हें  स्वायत्तशासी  बना  दिया  जायगा ।  तो

 वे  अपनी  निजी  आवश्यकताओं  शौर  सुविधाओं के  लिए  अधिक  राशि  ad  करेंगे  ।  उनके  निर्णयों

 से  केवल  ऊँचे  पद  पर  रहने  वाले  अधिकारियों  को  ही  लाभ  पहुँचेगा
 ।

 मैं  इसके  पक्ष  में  नहीं

 हूँ
 ।

 are  इन्हें  स्वायत्तशासी  बना  भी  दिया  जाए
 तो  महत्वपूर्ण  निर्णय

 करने
 का  अधिकार  केवल

 मंत्रालय को  होना  चाहिए  ।

 एक  बात  है  ।  इन  लोगों  को  संसद  की  तनिक  भी  परवाह  नही  है  ।  हाल  इस्पात

 sic  भारी  इंजीनियरिंग  पर  परामर्श  समिति  की  बैठक  से  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  का  झ्रध्यक्ष

 बिना  सदस्यों  की  अनुमति  बाहर  चले  ।  मगर  इन्हे  स्वायत्त शासन
 दिया

 जाएगा  तो  वे  मंत्रियों

 का  भी  श्रादर  नहीं  करेंगे  ।  हाल  में  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने के  कुछ  मामलों में  केन्द्रीय  जांच

 ब्यूरो  द्वारा  जांच  की  गई  कई  चोटी  के
 इंजी  वीगरों

 को  दोषी  गया  ।  इनके  भ्रष्टाचार

 के  कारण  यह  कारखाना  घाटे  में  चल  रहा  यदि  इस  तरह  के  भ्रष्टाचार  को  रोका  नहीं  गया

 तो  सरकारी  उद्योगों  को  लाभकारी  नहीं  बनाया  जा  सकता  |  गर्त  भ्रष्टाचारियों  को  कड़े  से  कड़ा

 दंड  दिया  जाना  चाहिए

 दुर्गापुर  में  जो  श्वमिक  संघष  चल  रहा  है  वह  वहां  की  सामान्य  राजनैतिक  परिस्थिति

 के  कारण  है
 ।

 मगर  कई  मामलों  में  चोटी  के  अधिकारी  इसके  लिए  जिम्मेदार  दिखाई  पड़ते  हैं
 ।

 श्रमिकों  के  साथ  शिष्टता  का  व्यवहार  नहीं
 किया

 जाता
 ।

 वे  उनके  साथ  बैठना  भी  नहीं  चाहते  ।
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 इस  रवैये  के  कारण  श्रमिक  वर्ग  fers  उद्घत  बनता  aI  है  ।  भारत  के  श्रमिक  वर्ग  अपने

 acu  सम्मान  के  प्रति  श्रमिक  सचेत  है  ।  हमें  कोई  कदम  उठाना
 चाहिए  ताकि

 ये

 चोटी  के  अधिकारी  श्रमिकों  से  सहानुभूतिपूर्ण  एवं  शिष्टता पूर्ण  व्यवहार  करे  ।  भारी  इंजीनियरिंग

 निगम  में  कुछ  अ्रधिकारी  प्रबन्ध  मंडल  को
 बदनाम  करने

 के
 लिए  श्रमिकों  हड़ताल  के  लिए

 उकसा  रहे  हैं  ।  यह  बहुत  गंभीर  मामला  है
 ।

 इसकी
 जांच  होनी  चाहिए  कौर  दोषी

 लोगों  को

 नौकरी  से  हटा  दिया  जाना  चाहिए  |

 श्री  मनोहरन  :  उपाध्यक्ष  महोदय  सबसे  पहले  मैं  यह  कहना  चाहता हूँ

 कि  यह  मंत्रालय  जो  कि  देश  के  औद्योगीकरण  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  wer  कर  रही  सरदार

 श्री  पंत  जैसे  कुदाल  मंत्रियों  at  देख-देख में  कार्य  कर  रहा  है  ।  aa  मेरा

 विश्वास  है  कि  यह  मंत्रालय  की  भलाई  के  लिए  महत्वपूर्ण  कायें  करेगा  |

 जैसा  कि  हम  सब  जानते  हैं  औद्योगिक  क्रांति  के  दो  महत्वपूर्ण  साधन  कोयला  शौर

 लोहा  ।

 हमारे देश  मे  इस्पात  कौर  कच्चे  लोहे
 की

 मांग  कौर  प्रति  का  अन्तर  बढ़ता
 जा  रहा है

 जो  मंत्रालय  के  प्रतिवेदन  के  शभ्रनुसार  1978-79  में  इस्पात  we  कच्चे  लोहे  के  सम्बन्ध  में

 64.20  लाख  कौर  29.80  लाख  टन  हो  जायेगा  |  इस  प्रकार  को  समाप्त  करने  के  लिए  हम

 क्या  कर  रहे  हैं  ।  प्रतिवेदन  में  बनाया  गया  है  कि  इसके  लिए  हम  तीन  नए  इस्पात  कारखाने  स्थापित

 करने  का  विचार कर  रहे  इस  सम्बन्ध  में  तो  सरकार  बहुत  वर्णों  से  विचार  कर  रही  है  कौर

 अब  भी  विचार  ही  हो  रहा  है  ।  हम  पिछले  कई  वर्षों  से  सलेम  में  एक  इस्पात  कारखाना  स्थापित

 करने  की  मांग  कर  रहे  हैं  ।  मंत्रालय के  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  हम  प्री  इसके  स्थान  के

 सम्बन्ध  में  शीघ्र  ही  निर्णय  लेने  वाले  हैं  ।  पर  प्रभी  तक  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया

 गया  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  में  यह  भी  बता  दू  कि  जापान  की  एक  बड़ी  लोहा  कौर  इस्पात  कम्पनी

 जवानी  बाइरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी सलेम  में  इस्पात  कारखाना  स्थापित  करने  में  सहायता  देने
 को

 तैयार  है  तथा  इसके  सम्बन्ध  में  हो  रही  प्रगति  बड़े  ध्यान से  देख  रही  है  सरकार  या

 तो  स्वयਂ  इसकी  स्थापना  के  काय  को अपने  हाथ  में  ले  या  फिर  तामिल  नाड़  सरकार  को  सलेम

 मे  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिए  लाइसेंस  दें  ।  जब  भी  कोई  इस्पात  कारखाना  प्रारम्भ  किया

 जाता  तो
 क्षत्रीय

 ara  के  पूर्वे  तकनीकी  श्राधारों  पर  विचार  करना  पड़ता  है  ।  परन्तु  हमें

 क्षे  त्रीय
 cama  को  भी  दूर  करना  चाहिए  ।  आयोजना  का  यह  एक  महत्वपूर्ण  विषय  है  तथा

 इसी  कारण  हम  सलेम  में  इस्पात  कारखाना
 स्थापित

 करने  की  मांग  करते  रहे  हैं  जब  दस्तूर

 एण्ड  कम्पनी  नें  भ्र पना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  था  तो  उसने  95  करोड़  रुपए  की  लागत  का

 अनुमान  बताया  पर  भ्रवसुल्यन  के  बाद  वह  बढ़कर  110  करोड़  रुपये  हो  गई  है
 ।

 सरकार  को

 चाहिए  कि  वह  इस  कारखाने  के  लिए  आवश्यक  धन  की  व्यवस्था  करें  ।

 एक  कौर  गलत  धारणा  जो  सरकार  ने  बना  रखी  है  वह  यह  है  कि  ज
 ए  TER  हाँ  कहीं  कारखाना
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 स्थापित  जाये  वहाँ  खनिज  लोहा  कौर  बिजली  उपलब्ध  हो  ।  यह  एक  बहुत  ही

 पुराना  सिद्धान्त है  ।  जापान  सारा  लोहा  कौर  कोयला  प्रख्यात  करता है  eg  फिर  भी

 बाहर
 से

 तयार  किए  गये  उत्पादनों  का  निर्यात  करते है  ।  सरकार को  चाहिए  कि  वह

 पुरानी  लीक  को  छोड़  कर  नई  रोशनी  को  देखे
 ।

 हिन्दुस्तान स्टील  लिमिटेड  के  वर्तमान  अध्यक्ष  के  खिलाफ  बहुत  सी  शिकायतें  हैं  ।  उन्हों ने

 तीनों  संयत्रों  के  महा  प्रबन्धकों  के  लिए  बहुत
 कठिनाइयाँ

 पैदा  करदी  हैं  ।  उनका एक  जगह

 से  दूसरी  जगह  स्थानान्तरण  क्या  जा  रहा  है  कौर  बिना  किसी  कारण  के  तंग  किया  जाता  है
 ।

 भ्रध्यक्ष  का  काम  प्रशासन  को  देखना है  ।  परन्तु  यहाँ  उन्होंने  सब  कार्यों  पर  अपना  एकाधिकार

 कर  रखा  है  यहाँ  तक  कि  कीमतों  का  निर्धारण  करने से  लेकर  चपरासियों तक  की  नियुक्ति का

 अधिकार  उन्होंने  प्रपने  हाथ  में  रखा है  ।  मत  सरकार  को  इन  सभी  बातों  र  ध्यान  देना

 चाहिए  |

 प्रधान  वित्त  श्रमशक्ति  मंत्री  ate  आयोजना  मंत्री  इन्दिरा  गांधी )

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  नए  इस्पात  कारखानों  के  विकास के  लिए  110  करोड़  रुपयों

 का  उपबन्ध किया  गया  है  ।  सरकार  ने  इस  योजना  के  दौरान  नरम  इस्पात  के  उत्पादन के

 लिए है  ।  एकीकृत  संयंत्र  कौर  विशेष  इस्पात के  उत्पादन  के  लिए  तीसरे  संयंत्र  की  स्थापना के

 लिए  कार्य  प्रारम्भ  करने  का  निर्णय  किया  है  ।  तकनीकी  आधिक  दृष्टि से  कारखानों की

 स्थापना  के  लिए  कई  स्थानों  का  अध्ययन  किया  गया  तथा  बन्दरगाह  के  निकट  होने के  लाभ

 को  देखते  हुए  सरकार  ने  इनमें  से  एक  कारखाने  को  विशाखापटनम  के  तटीय  क्षेत्र में  स्थापित

 करने  का  निश्चय  किया  है  ।

 हा स्पेट  के  पास  के  क्षेत्र  में  बहुत  ही  भ्रच्छी  किस्म  के
 खनिज  लोहे का  विशाल  भण्डार

 है  पर  प्राजक  किसी  कारखाने के  अभाव में  इसका  आंशिक  ही  उपयोग हो  पाता  है  कौर वह

 भी
 निर्यात

 के  रूप  में  अतः  इसका  समुचित
 उपयोग  करने के  लिए  एक  कारखाना इस  क्षेत्र  में

 स्थापित  करने  का  निर्णय  किया  गया  है  |

 प्रस्तावित  होस्टेस  श्र  विशाखापटनम  के  कारखाने  केवल  नरम  इस्पात  का  ही  उत्पादन

 करेंगे पर  देश  में  विशेषकर  तमिलनाड़ु  आर  मंसूर में  विशेष  प्रकार  के  इस्पात  की  बड़ी  मांग

 इस  मांग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  क्षत्र  में  oat  भ्रमित  औद्योगिक  प्रीत्साहन देने  के

 लिए  सरकार  ने  सलेम  जिले  में  नेवेली  लिग्नाइट  कौर  स्थानीय  लोहे
 पर  शभ्राधारित  एक

 विशेष

 इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  का  निश्चय  किया है  ।

 सरकार  इन  तीनों  इस्पात  संयंत्रों  पर  इस  चौथी  योजना  के  दौरान  शीघ्र  से  शीघ्र  काय

 आरम्भ करनां  चाहती  है

 क्योंकि इन  कारखानों  का  नक्शा  भारतीयों  द्वारा  बनाया
 जायेगा  तथा  उपकरण  भी

 भारत  में  ही  निमित होंगे  इसलिए  इनकी  स्थापना  1९.  निर्माण का  कार्यक्रम  देश  में  उपलब्ध

 तकनीकी  क्षमता  तथा  उपकरण  सप्लाई  क  रने  वाले  कारखानों तथा  इंजीनियरों की  क्षमता के

 अनुरूप  होगा
 ।
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 देश  के  ब  ढ ्st  हुए  उद्योगों  ग्रोवर  गथिक  sata  के  एकसाथ-साथ  इस्पात  की  मांग  दिनों-दिन

 बढ़ती  जायेगी  तथा  यह  wear  है  कि  art  दस  साल  में  इस्पात  का  उत्पादन  दुगुना  हो  जायेगा

 और  इसलिए  इनके
 भ्र ति रिक्त  at  नए

 कारखाने  स्थापित  करने  पड़ेंगे  ।

 नए  कारखानों  की  स्थापना के  लिए  हमारे  ध्यान  में  कई  उपयुक्त  स्थान  हैं  ।.

 श्री  ae  दामाजी  :  चौथी  योजना  के  दौरान  इस्पात  कारखानों  के

 उत्पादन  में  थोड़ा  सुधार  है  परन्तु  निर्धारित  59  लाख  टन  की  क्षमता  की  तुलना  में

 इस  वर्ष  केवल
 40

 लाख  टन
 उत्पादन  इसका  थे यह  gar  कि

 ये  कारख़ाने 66

 प्रतिशत  क्षमता  की  दर  से  काम  कर  रहे  इस  तरह  सरकारी  क्षेत्र  में  हम  केवल  दो-तिहाई

 क्षमता  का
 उपयोग  कर  रहे  हैं  ।  तथा  एक  तिहाई  क्षमता बेकार  जा  रही  जबकि गैर  सरकारी

 सत्र  में
 99

 प्रतिशत  क्षमता  का  उपयोग  हो  रहा  है  ।  यही  मुख्य  कारण  है  कि  हिन्दुस्तान स्टील
 को  लाभ  के  बजाय  हानि  हो  रही  है  ।

 प्रतिवेदन में  गया है  मुख्य  कारण  मजदूरों  का  श्रसयोगात्म  रवैया है  ।  यह  बात

 पिछले  वर्ष  बेकार  जाने  वाले  उन  दिनों  के  भ्रांकड़ों  से  स्पष्ट  हो  जाती है  ।  प्रबन्धक  मजदूरों  की
 समाचारों  में  निपटाने  में  ही  लगे  रहत ेहैं

 क्योंकि  कोई  न  कोई  समस्या  हर  समय  खड़ी  रहती

 है  ।  परिणामतः  निर्धारित  क्षमता  के  ager  उत्पादन  नहीं  हो  पाता  ।  यह  एक  राष्ट्रीय

 क्षति है

 उपाध्यक्ष  महोदय :  माननीय  सदस्य  झपना  भाषण  aaa  दिन  जारी  रखे  ।

 गेर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEMBERS  BILLS  AND
 RESOLUTIONS.

 61  वां
 प्रतिवेदन

 श्री  उइके  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ

 यह  सभा  गैर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेय कों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति  के  61  वें

 प्रतिवेदन  जो  14  1970  को  सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया  सहमत  है  ।”

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  प्रश्न  है  :

 यह  सभा  गैर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति  के  614

 प्रतिवेदन  जो  14  1970  को  सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया  सहमत

 स्वीकृत

 The  motion  was  adopted.
 ee  सुगम

 बेरोजगारी  की  समस्या  के  बारे  में  संकल्प  जारी

 RESOLUTION  RE.  UNEMPLOYMENT  PROBLEM  ONTD.

 Shri  Shiv  Chandra  Jha  (Madhubani)  :  The  resolution  put  forward  by  Shri  Ram
 Subhag  Singh  is  an  incomplete  one.  Mere  making  provisions  the  Fourth  Plan  Will  not
 solve  the  problem  of  We  should  hit  at  the  very  root  of  it.
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 Resolutiou  Re.  Unemployment  April  17,  1970
 Problem  Contd.

 a

 Every  person  who  wants  to  work  should  have  the  right  of  work.  This  can  be
 done  only  by  amending  Article  16  of  the  Constitution.  This  will  be  the  first  step  towards
 welfare  state,

 It  is  possible  that  Government  may  say  that  from  where  the  resources  will  come.  In

 that  case I  will  say  that  she  is  not  very  been  to  solve  it.  If  it  is  not  possible  for  the

 Government  to  amend  the  Constitution  then  the  other  alternative  is  that  she  must  at  least

 give  the  guarantee  of  work  of  200  days  out  of  365  days  of  the  year.  At  least  this  much

 Government  can  do.

 If  Government  cannot  even  since  the  guarantee  of  200  days  they  should  accept  the

 proposal  of  Jaiprakash  Committee  of  giving  full  employment  in  tribal  areas.  But  the

 Government  do  not  to  do  even  this.  Now  the  fourth  step  which  they  can  take  is  to  start

 Employment  Bureau  in  the  University  Campus  so  that  the  students  may  get  employ-
 ment.  This  will  create  a  sense  of  responsibility  and  discipline.

 It  is  very  necessary  to  end  capitalism  for  full  employment,  so  far  as  it  is  there

 cannot  be  full  employment.  Simply  lip  service  cannot  bring  socialism,  something  creative

 and  effective  should  be  done.

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 हम  पहले  ही  इस  संकल्प  पर
 2

 घंटे  40
 मिनट  लगा

 चुके  हैं  ।  aq

 कितना  समय  लगा  सकते  हैं  ।

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  यह  बहुत  महत्त्वपूर्ण  संकल्प है  कम  से  कम
 1  1/2  घंटा

 समय  तो  बढ़ाना चाहिए

 श्रीमती
 तारके इव री सिन्हा  :  यह  अत्यंत  महत्त्वपूर्ण  संकल्प  है  ।  राष्ट्रपति  गिरि

 ने  भी

 इस  पर  लेख  लिखा  है  ।

 o क उपाध्यक्ष  महोदय  हम  निर्णय  कर  लेते हैं  कि  मंत्री  महोदय  को  कब  बुलाया

 जाए ॥

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  5  बजे  के  बाद

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 उन्हें  5  बजे  बुलाया  जाएगा
 |

 श्री  भंडारे  ।

 श्री  भण्डार  :
 उपाध्यक्ष  महोदय  इस  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध में  मैं  दो

 बातें  कहना  चाहता  हूँ  एक  तो  यह  कि  सरकार  ने  28  नवम्बर  1969  को  बेरोज़गारी  की  समस्या

 से  सम्बद्ध  टिप्पणी  को  स्वीकार  कर  लिया है  भ्रौर  दूसरे  यह  कि  चौथी  पंचवर्षीय  योजना के

 प्रारूपण  के  समय  विभिन्न  अध्ययन  दल  नियुक्त  किए  गए  थे  जिन्होंने  बेरोज़गारी की  समस्या  पर

 उचित  ध्यान  दिया  था
 ।

 मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  इन  बातों  को
 ध्यान

 में
 रखते  हुए  क्या  प्रस्तुत

 संकल्प  को  पारित  करना  ठीक  होगा  ।

 बेरोज़गारी  की  समस्या  की  चर्चा  करते  हुए  हमें  भ्रमण  रोज़गार  कौर  बेरोज़गार
 पर

 विचार  करना  होगा  ।  देश  की  संसाधनों  की  समृद्धता  ate  पिछड़ेपन
 को  ध्यान  में

 रखते  हुए  मैं  इस  प्रस्ताव  का  समर्थन  नहीं  कर
 सकता

 ।  जब  भी
 हम  इस  समस्या  पर  विचार

 करते  हैं  हम  केवल  शिक्षित  बेरोजगार लोगों  पर  ही
 ध्यान

 देतें
 शिक्षित  बेरोज़गारों  कौर

 ग्रामीण  बेरोजगारों  की  समस्या  पर  भी  उचित  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए
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 ss

 सरकार  ने  तरह-तरह  के  भ्रध्ययन  किए  हैं  ।  राष्ट्रीय  रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत गत

 विभिन्न  रोजगार  कार्यालय  बनाए  गए  हैं  किन्तु  स्थिति  यह  है  कि  पिछले  asa  से  दिसम्बर  तक

 32,63,338  लोगों  को  रोज़गार  मिल  सका  ।  34,32,885  लोगों  के  नाम  चालू  रजिस्टर  में  दज

 हैं  ate  ये  श्राइवयजनक  धाकड़  हैं  |

 लोगों  में  आलस्य  निराशा  की  भावना  बुरी  तरह से  घर  कर
 गई  बहुत  कम

 लोग  रोज़गार  कार्यालय  में  अरपना  नाम  दर्जे  कराने  जाते  हैं  ।  लोग  शिकायत  करते  हैं  कि
 जब  तक

 इन  कार्यालयों  में  वे  कुछ  रिश्वत  नहीं  देते  उन्हें  नौकरी  नहीं  मिलती  भले ही  उनका
 नाम  दर्ज

 किया  गया  हो  |  प्रिया  नहीं  ।  मंत्री  महोदय  इस  बात  को  गम्भीरता  से  लें  ।

 श्री
 क०

 न०
 तिवारी  पीठासीन  हुए

 Shri  K.N.  Tewari  in  the  Chair

 मैं  आपका  ध्यान  ग्रामीण  क्षत्रों  में  बेरोज़गारी  की  axe
 चाहता  हूँ  ।  इस

 हे पब :] |  की  शभ्रधिकांश  जनता  का  जीविकोर्पाजन
 का

 साधन  कृषि  यह  aatfafer Ff fe afy qt है  कि  कृषि  पर

 निर्भर  लोगों  में  से
 74  प्रतिश्त

 छोटे  किसान हैं  अथवा  ऐसे  किसान हैं  जिन्हें  इससे
 बहुत  कम ष

 लाभ
 होता  है

 ।
 भूमिहीन  श्र  खेतिहर

 मज़दूर  इससे
 अलग

 5  एकड़ से  कम  भूमि  वाले
 किसानों  को  ध्यान  में  रखते हुए  इसका  अनुमान  लगायें  कि  भूमिहीन  atk  खेतिहर  मज़दुरों

 को  वर्ष  में  कितने  दिन  रोज़गार  मिलता  होगा
 ।

 इनमें  से  भी  भ्रधिकांश  लोग  बेकार
 भूखे  भ्रमणा

 रहते हैं  ।  नत
 सरकार  को  कृषि-उद्योग  खोलने  चाहिए  जिससे इन  किसानों  ak

 मज़दूरों  को  वैकल्पिक  रोज़गार  मिल  सके
 |

 औद्योगिक  नीति  तीन  बातों  पर  आधारित  होती  है  वैयक्तिक  सहयोग  झर  सरकारी  क्षेत्र

 जहाँ  तक  सहोਂ  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  है  यह  भी  कुछ  व्यक्तियों  का  एकाधिकार  बन  कर  रह  गया

 है  ।  यदि  सहयोग  क्षत्र  को  सफल  बनाना  है  तो  कृषि  उद्योगों  का  वितरण  कुछ  इस  प्रकार
 से  होना  चाहिए  कि  खेतिहर  मज़दूर  शौर  भूमिहीन  को  जीविकोपार्जन  के  लिए  कुछ  भाग  मिल
 सके  ।  यदि  ऐसा  नहीं  किया  गया  तो  बेरोज़गारी  की  समस्या  बनी  रहेगी !  मैं  यहाँ

 अम्बेडकर  द्वारा  दी  गई  चेतावनी  की  याद  दिलाना
 चाहता  हूँ

 ।
 उन्होंने  कहा  था  यदि  सामाजिक

 और  आधिक  श्रसमानताएਂ  बनी  रहीं  तो  ये  पददलित  लोग  समाज  के
 ताने-बाने

 को  छिन्न-भिन्न  कर
 देंगे  ।

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  सभापति  सदन  में  इस  प्रस्ताव  पर  गम्भीरता

 से  विचार  किया  जा  रहा है  ।  कुछ  सप्ताह-पूर्व  राष्ट्रपति  ने  समाचार  पत्रों  में  एक  लेख  लिखा
 था  ।

 जिसके  अनुसार  बेरोज़गारों  की  संख्या
 1

 से
 5

 करोड़  के  बीच  है  कौर  10  से  15  करोड़  लोगों
 ं

 पास  केवल
 राधा  रोजगार

 सच  बात
 तो

 यह  है  कि  समस्त  खेतिहर  मज़दूर  whee
 हैं  ।

 इन  मजदूरों  में  से  अधिकांश  की  स्थिति  अत्यंत  दयनीय  होती  है  क्योंकि  ग्रामीणों  के  पास  acy
 का  कौर कोई  साधन  नहीं  होता ।  हम  जानते

 हैं  कि  जिस  दिन  खेत  में  जुताई  नहीं  होगी  उस

 दिन  उन्हें  रोटी
 भी  नसीब  नहीं  होगी  कौर  बच्चों  का  पेट

 भरने  के  लिए  कजंदारों  के  ae
 भागना  होगा  ।
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 Resolution  Re.  Unemployment
 April  17,  1970

 Problem  Contd.

 यह  बड़े  oma  की  बात  है  कि  राष्ट्रीय  विकास  जिसने  चौथी  भजना  को  site

 केन्द्रीय  बजट  का  अनुमोदन  किया  था
 ।

 उसने  देश  सबसे  गम्भीर  समस्या पर  ध्यान  नहीं

 दिया  ।
 यह  समस्या  है  जन  शक्ति  साधनों  को  काम  में  लगाना  ।  हजारे जो  रिजर्व  बैंक  में

 नियुक्त  उप  राज्यपालों  में  से  एक  हैं  उन्होंने  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण के  समय  यह  कहा  था  कि  यदि

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को  देश  को  कुछ  लाभ  पहुचाना  है  तो  देश  का  सम्पूर्ण  श्रमिक  ढाँचा  बदलना

 होगा ।  उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  चौथी  योजना  के  ढाँचे  में  परिवर्तन  किया जाए  ।

 गालब्र थ  ने  भी  कि  इन  योजनाश्रों  के  कारण  ही  दूसरी  योजना  we  तीसरी  योजना  से

 प्र सन्तुलन  बना है  पहली  ate  दूसरी  के  बाद  जो  लोग  बेरोजगार  थे  उन्हें इन

 योजनाओं  के  कारण  रोजगार  नहीं  मिल  पाया है  ।  यदि  चौथी  योज़ना  में  यही  ढर्रा  रहा  तो

 बेरोज़गारों  की  संख्या  इतनी  अघिक  हो  जाएंगी  कि  देश  की  स्थिति  अत्यंत  शोचनीय  हो

 जाएगी  tart  देश  के  विश्वविद्यालयों  में  गड़बड़ियाँ  श्र  उपद्रव  हो  रहे  हैं  क्योंकि  राज  के

 विद्यार्थी  का  भविष्य  अन्धकारमय  ही  मालूम  होता  है

 राज्यों  का  बजट  यदि  देखे ंतो  पता  चलेगा  कि  100  करोड़  रुपयों  में  से  65  करोड़

 रुपये  तो  कर्मचारियों  के  वेतन  ae  भत्तों  पर  खत्म  हो  जाता  है  ।  शेष  18-20  करोड़  रुपये

 से  विकास  कैसे  सम्भव  है  ।  गांधीजी  की  विकेन्द्रीकरण  अर्थव्यवस्था  का  सम्पूर्ण  विचार  इसी  fran

 पर  प्राधा  था  ।  उन्होंने  यह  अ्रनुभव  किया  at  कि  देव  में  श्रव्य  सभी  साम  fz  यों  की  सभीਂ

 क्षेत्रों  में  कमी  होते  हुए  भी  श्रम  शाक्ति  प्रचुरता  में  है  ak  जनशक्ति  तथा  संसाधनों  के  बीच यह

 अन्तर हमेशा  बना  रहेगा  ।  प्रस्तुत  हमारे  समस्त  श्रायोजन में  या  बजट  में  जनशक्ति  आयोजन की

 कोई  व्यवस्था नहीं  है  ।

 गांव  के  लोग  नगर  की  कौर  जा  रहे  हैं  क्योंकि  गांवों  में  उन्हें  अपना  भविष्य  अन्धकारमय

 दिखता
 है

 ।
 राज  स्थिति  यह  है  कि  एक  कौर  तो  ऐसे  लोग हैं  जो  एक  रात  में  1000  ay

 कर  देते  हैं  कौर  दूसरी  कौर  वे  हैं  जिनकी  जिन्दगी  फुटपाथों  पर  ही  बीत  जाती  है  ।  हमारे  दल

 ने  सुभाव  दिया  है  कि  प्रारम्भ  में  आपातकालीन  रोजगार  समस्या  के  लिए  250  करोड़  रुपये

 निर्धारित  किए  जाने  चाहिए  ।  जब  देश  में  बेरोज़गारी  की  समस्या  गम्भीर  है  तो  हजारों  करोड़

 रुपये  वाले  बोकारो  संयंत्र  को
 3

 या  4  वर्ष  के  लिए  स्थगित
 करके  इस  सम्बन्ध में  पुनः

 प्राथमिकता  देने के  कार्यक्रम  पर  ज़ोर  दिया  जाना  चाहिए  था ।  श्रापात्तकालीन  भ्राता  पर

 रोजगार देने  के  लिए  पहली  योजना  के  रूप  में  सरकार  द्वारा  देश
 में  नलकूपों  का  जाल  बिछा

 दिया  जाना  चाहिए  ।  इससे  अनेक  लोगों  को  रोजगार  सुविधाए प्राप्त  हो  जायेंगी  ।

 दूसरी  योजना  झ्रावास  निर्माण  की  है  ।  एक  छोटा  सा  मकान  बनाने  में  ही  15  व्यक्तियों

 को  रोज़गार  मिल  जाता  है  बड़ी  योजना  से  तो  देश  के  लाखों  लोगों  को  रोज़गार  मिलेगा
 ।

 बेटी  निगम  sate के  वितरण
 के

 लिए  विपणन
 सम्बन्धी  सुविधाओं  की

 मांग  कर

 रहा  है  ।  इसकी  इस  योजना  में  स्थिति  बहुत  यथार्थवादी  विश्लेषण  है  ।  इसने  यह  सुभाव

 दिया  है  कि  वह  गांवों  में  मरम्मत  करने  सम्बन्धी  व्यवस्था  जुटाने के  लिए  पेट्रोल  संग्रह  केन्द्र का
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 उपयोग  करेंगे  ।  viet  कई
 मीलों  तक  कोई  पैट्रोल  सेवा  केन्द्र  नहीं  है  यदि  क्टर  खराब  हो

 जाते हैं
 तो  उनकी  मरम्मत  नहीं  हो  सकतीं

 ।
 यदि  गांवों  में  पेट्रोल-संग्रह  केन्द्रों  पर  मरम्मत

 रने  सम्बन्धी  सुविधाएं  दी  जा  सके  तो  सरकार  4  लाख  बेरोज़गार  तकनीशनों  कौर  डिप्लोमा

 प्राप्त  लोगों  को  रोज़गार  दे  सकती  है  ।  किन्तु  लगता  यह  है  कि  सरकार  को  इस  विधय  में  कोई

 चिन्ता  नहीं  है  |

 मु  ara  है  कि  सरकार  इस  संकल्प  को  स्वीकार  कर  लेगी  कुछ  संरचनात्मक

 परिवर्तन  करेगी  तथा  चौथी  योजना  को  परिवर्तित  कर  देगी  जब  तक  इस  दिशा  में  कुछ  फिया

 नदीं  जाता  सम्पूर्ण  सामाजिक  व्यवस्था  के  छिन्न-भिन्न  होने  की  आशंका  बनी  रहेगी  ।

 श्री  बरूआ
 :  मजदूरों  की  समस्या  पर  विचार  करते  हुए  हम  देखते हैं  कि  हमारे देश

 में  कोर्ड  ठोस  जनशक्ति  नीति  नहीं  सरकार  ने  पहली  बार  इसकी  गम्भीरता  को  स्वीकार

 किया  है  ।  रोज़गार  की  eq  सम्भाव्यता  में  केवल  4  प्रतिशत  ही  मैट्रिक  अथवा  स्नातक  है

 शौर  हस  पर  भी  नये  नये  कालिज  खोलने  के  लिए  ज़ोर  दिया  जाता  क्योंकि  लोग  चाहते  हैं  कि

 स्नातक  बनकर  yet  नौकरी  पा  सकें  ।  किन्तु  कोठारी  आयोग  की  सिफारिशों  के  बावजूद

 हमारी  कोई  नीति  नहीं  है  ।  इस  समस्या  को  दूर  करने के  लिए  कभी  गम्भीरता से  विचार  ही

 नहीं  गया  ।  az  स्थिति  तो  शिक्षित  बेरोज़गारों  की  है  ।

 ्

 ग्रामीण  क्ष  हों  की  प्रधिकांशा  जनता  बेरोज़गार है  या  उसे  अल्प  रोज़गार  प्राप्त है  थै

 लोग  तपने  मालिकों  कीਂ  दया  पर  पराश्रित हैं  ।  स्थिति  इतनी  खराब  है  कि  यह  किसी  समय  भी

 विस्फोटक  बन  सकती  है  ।

 नक्सलवादियों  को  गांवों  में  wes  इसलिए  बनाने  दिए  जाते  हैं  क्योंकि  हमने
 इन

 क्ष  त्रों

 की  उपेक्षा  कर  दी  है  ।  हमने  asi  योजनाएं  शुरू  की  लेकिन  हमने  बेरोज़गार  लोगों  को

 रोज़गार  में  लगाने  की  are  ध्यान  नहीं  दिया है  ।  हमें  पहले  इस  बात  पर  ध्यान  देना  चाहिए

 कि  किस  प्रकार  बेरोजगारों  को  काम  दिया  जाए  ।  इसके  लिए  वांछित  कृषि  गों  के  लिए

 पर्याप्त  योजनाएं  एवं  धनराशि  का  प्रबंध  होना  चाहिए  ।  stadt  तारके स्व री  सिन्हा  द्वारा

 प्रस्तावित  नलकूप  योजना  पर  भी  गम्भीरता  से  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।  इससे  न  केवल  लोगों

 को  रोज़गार  मिलेगा  बल्कि  ग्रामीण  क्षत्रों  की  भ्रम-व्यवस्था  भी  विकसित  होगी  |

 मैं  agra  करता  हूँ  कि  सरकार  इस
 प्रो

 उचित  ध्यान  देगी  पौर  इस  समस्या का  गहराई

 से  अ्रध्ययन  करने  के  लिए  एक  समुचित  जनशक्ति  नीति  बनाएगी  ।  केवल  तभी  बेरोज़गारी  की

 समस्या  कुछ  हद  तक  हल  की  जा  सकेगी
 |

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  (Deihi  Sadar)  :  Mr.  Chairman,  Sir  this  ‘Government  is

 treating  the  unemployment  problem  strabbily  it  is  evident  from  the  fact  that  they  aie  not

 -having  the  precise  data  as  to  howmany  are  unemployed  in  this  country  In  the  directive

 Principles  of  the  constitution  it  is  clearly  stated  that  the  State  must  endeavour  to  secure

 every  citizen  adequate  means  of  livelihood  In  the  Directive  Principles  it  is  stated  unambi

 guously  ‘The  state  shall  make  provision  for  securing  the  right  to  work  to  education  and  to

 public  assistance  in  cases  of  unemployment  This  Government  did  not  consider  hitherto
 the  unemployment  problem  Seriously.
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 Problem  Contd.

 1  would  Ike  to  draw  the  attention  of  the  House  towards  the  fatility  of  the  plans

 devised  by  this  Government  to  curb  unemployment.  They  prepared  a  scheme  to  provide

 employment  for  5,000  persons.  In  India  thee  are  35  million  unemployed  persons.  Here

 this  sort  of  schemes  will  not  deliver  goods.  In  order  to  ward  off  unemployment  we  must

 take  some  revolutionary  steps  for  that  we  want  a  revelutionary  leadership.  This  kind  of

 By  the  time  the off-lianded  approach  to  this  gigantic  problem  will  not  yield  any  result.

 Fourth  plan  will  be  completed,  the  number  of  unemployed  persons  will  be  three  times  more
 The  Government  nay  not  be  able  to  preserve  the  status  que.  The than  that  it  is  now.

 Government  is  playing  dirty  political  game.  They  have  embarked  or  a  policy  of  abolish-

 ing  this  Privileges  of  the  former  rulers  and  of  the  L.C.S.  men.  The  aim  of  the  Government

 is  to  make  a  psychological  atmosphere  and  make  believe  the  people  that  the  Government

 is  progressive.  But  ultimately  they  will  have  to  face  the  genocide  as  a  result  of  their  own

 policies  and  programmes.

 The  Ministers  said  just  now  that  electricity  is  in  excess  in  our  country.  But  in

 1967,  in  India  per  capita  production  of  electricity  was  85  kwt.  whereas  in  Italy  it  was

 1850  kwt.  In  1964-65,  in  India,  per  capita  consumption  of  milk  was  (117)  grams,  whereas

 in  Arela
 nd  it  was  730  grams.  In  1964-65  in  India  per  capita  consumption  of  calorie  was

 1920  whereas  in  France  it  was  2300.  These  data  reveal  that  we  are  under  fed.

 Everyday  news  appear  in  the  columns  of  papers  that  in  various  parts  of  the  country
 But  the  Government  is  quite  unruffled.  When  the  Governmen  t

 people  die  of  starvation.

 ‘is  indulged  in  toppling  operations  and  other  political  manoeuvring,  how  these  problems

 shall  be  solved  ?  Throughout  the  country  law  and  order  is  in  peril.  IndiscipIns  is
 The  image  of  this  country  is  blurred,  Has  the mounting  u  p  in  every  walk  of  public  life.

 Government  made  a  breakthrough  into  these  problems  ?  When  the  Britishers  were  ruling

 they  broughtout  to  many  reforms.  They  opened  schools  and  colleges  throughout  the

 length  and  breadth  of  the  country.  But  comparing  to  that,  this  Government  has  not

 done  anything  satisfactorily.  This  Government  is  laying  stress  on  Needless

 to  say  distribution  is  a  vital  part  of  economy.  But  without  production,  the  theory  of

 distribution  will  be  a  farce.

 Hence,  the  most  important  problem  is  how  to  step  up  production.  When  the

 production  is  increased,  savings  will  go  up.  During  the  last  fifteen  years  there  is  no  increase

 in  rate  of  growth.  Rate  of  growth  can  only  be  increased  when  more  and  more  amount  is

 invested  hither  to  the  Government  could  save  only  20  percent  of  the  total  additional

 income.  The  plan  should  be  devised  in  such  a  way  so  that  rate  of  saving  can  be  raised
 Then  only  the to  40  percent  a  nd  by  1974,  rate  of  growth  can  be  raised  to  10  percent.

 Government  will  be  able  to  provide  employment  to  millions  of  people.

 One  thing  want  to  say  specially.  If  the  Government  implements  our  7  point
 employment  to  lakhs  of  people.  First  and  foremost  all programme  they  can  provide

 foreign  concerns,  tea  gardens,  foreign  oil  companies  should  be  nationalised.  All  non-

 es  should  be  lessened  by  10  percent.  The  luxury  goods  should  be developmental  activiti

 taxed  heavily.  Tangi  ble  steps  should  be  taken  to  keep  up  the  efficiency  of  public  under-

 There  should  be  a  ceiling  on  expenditure.  The  maximum  expenditure  must  be
 takings.

 5  percent  tax  should  be  imposed  on  more  than  that  amount. fixed  as  Rs.  24,0000.

 Import  licenses,  other  than  those  of  small  scale  industries,  should  be  auctioned.  The

 dditional  income  of  Rs.  1500  crores,  by  way  of  these  measures. Government  will  get  an  थे

 Out  of  this,  Rs.  1200  crores  must  be  spent  in  villages  and  provide  farmers  seeds  of  high

 yielding  varity  and  manure  etc.

 Often  we  speak  of  green  revolution.  If  the  Government  resor  ts  to  the  above  measure,

 within  three  years  there  will  be  green  revolution  in  the  country.  But  if  they  are  getting
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 5.  5:  5.  ण

 indolent,  green  revolution  may  be  replaced  by  bloody  revolution.  I  request  the  Govern-
 ment  to  think  over  my  proposals  and  take  necessary  steps.

 at  समर  गह  :  सभापति  हाल  में एक  दीक्षांत  समारोह में  कुछ
 थ्द्याध्यों  ने  मंग  की  कि  उन्हें  नौकरी  प्रदान  की  न  कि  उपाधि  ।  इस  कौर  ऐसी  अनेक

 घटनों  से  साफ  पता  चलता  है  कि  इस  देश  में  बेरोजगारी  किस  सीमा  तक  बढ़  गई

 उस  से  युवकों  में  faa  संतोष  व्याप्त  हो  गया  है  ।  योजना  के  लक्ष्यों
 उस

 के
 कार्यान्वयन

 की  रीति  से  इस  समस्या  को  संबद्ध  किया  जाना  चाहिए  ।  योजना  के  ढांचे  के  निर्माताओं  के

 हप्टिकोण  ।  उस  के  कार्यान्वयन  में  हुई  बाधायें  इम  संस्था  को  अ्रधिक  विस्फोटक  बनाने  में

 सहायक  हुईं  ।  राष्ट्रपति  ने  अपने  भाषण  में  कहा  कि  तीन  पंचवर्षीय  योजनाओं  के
 अनन्त में

 बेरोजगारों  को  संख्या  एक  करोड़  से  बढ़कर  5  करोड़  हो  गई 1  1969  के  पूर्वाद्ध  में  शिक्षित

 बेरोज़गारों की  संख्या  13  प्रतिशत  बढ़  रोज़गार  कार्यालयों  के  gies  के  अनुसार  1969

 में  बेरोज़गार  मैट्रुलेशन  वालों  की  संख्या  8.75  की  संख्या  1.85

 इंजीनियरों  की  संख्या  53,118  है  ।  1969  नवम्बर  में  नौकरी  की  तलाश  करने  वालों  की  संख्या

 34  लाख  है  जो  1968  में  30.5  लाख  थी  ।  पश्चिम  केरल  कौर  महाराष्ट्र  में  30  प्रतिशत

 लोग  बे  रोज़गार  है ंह  इस  से  इस  समस्या की  गंभीरता  का  अनुमान  लगाया  सकता है

 योजना  शझ्रायोग  के  एक  रिपोर्ट में  कहा  गया  है  कि  चौथी  योजना के  अंत  में भी  1.90  करोड़

 लोग  बेरोज़गार  रहेंगे ।

 बेरोजगारी की  समस्या  पर  चर्चा  करते  समय  मंत्री  महोदय  ने  कहा  कि  हमारी  नौकरी

 की  समस्या रुस  कौर  भ्रमरी का  की  सदस्यों से  भिन्न  है  ।  वहाँ  काम  अधिक लोग  कम  ।

 मगर  यहाँ  स्थिति  इसके  एक  दम  विपरीत  है  ।  हमारे  योजनाकारों  ने  पुजो  बढ़ाने  के  लक्ष्य से

 योजना  की  रूपरेखा  बनाई ।  न  कि  रोजगार के  अवसर  बढ़ाने  के  लक्ष्य  से  ।  इस  के  परिणाम

 स्वरूप  बेरोज़गारी  की  समस्या  अधिक  विस्फोटक  बन  गई  ।  राष्ट्रपति  ने  कहा  कि  की

 राष्ट्रीय  योजना  सकती  की  जो  1938 में  आयोजित  हुई  थी  एक  मुख्य  सिफारिश यह  थी  कि

 समाज के  सभी  विभाग  के  लोगों  के  कल्याण  के  लिए  मानवीय  शक्ति  को  पूर्ण  उपयोग के  लिए

 कदम  उठाया  जाए
 | 3

 मगर  यह  कार्य
 ब

 तक  नहीं  गया  यदि  योजना
 के

 लक्ष्यों
 में श्रौर

 उसके  qe  ढांचे  में  आमूल  परिवहन  करने  के  लिए  सरकार  तैयार  नहीं  तो  बेरोजगारी

 की  समस्या  को  हल  नहीं  किया  जा  सकता |

 इस  संबंध  में  मैं  दो  तीन  pea  प्रस्तुत  करता  हूँ
 ।

 योजना  के  लक्ष्य  में  परिवर्तन

 उपस्थित  करने  के  प्र  जीਂ  बढ़ान ेके  लिए  किए  जानेवाले  योजना कार्यों को  खनन

 शर  तेल  समन् वेषण  के  क्षत्रों  में  सीमित रखा  जाना  चाहिए ।  शेष  पू  जी  विनियोजन

 उद्योग  एवं  wa  संवद्ध  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  छोटे  उद्योगों  में  किया  जाना  चाहिए  ।  इस

 के  द्वारा  ही  बेरोज़गारी  की  व्यापक  समस्या  को  दूर  किया  जा  सकता है  ।

 राष्ट्रपति  ने  कहा  था  कि  देश  में  53,000  बेरोज़गार  इंजीनियर  हैं  ।  दूसरे  दिन  यहाँ  कहा
 कि  भारतीय  तेल  निगम  पम्प  स्थापित  करने  से  1000  इंजीनियरों  को  नौकरी
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 ः

 मिलेगी  ।  हमें  बाहर  से  तकनीकी  विशेषज्ञों  को  लाना  समाप्त  करना  चाहिए  ।  बोकारों  में  6000

 के  करीब  रूसी  इंजीनियर  काम  करतें  यदि  सरकार  इस  बंद  करेगी  तो  भारत  के

 इंजीनियरों  की  तकनीकी  जानकारी  का  सही  उपयोग  fear  सकता है  ।  इसके  द्वारा

 इंजीनियरों  की  बेरोज़गारी  दूर  की  जा  सकती  है  ।

 सिंचाई  मंत्री  झर  वित्तमंत्री  ने  कुछ  दिन  पहले  कहा  था  की  ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  लिए

 480  निधि  से  कुछ  रकम  का  उपयोग  किया  जाएगी  |
 नगर  यह  कार्यक्रम  समूचे  देश  में

 व्यापक  तौर  पर  लागू  छोटे  गामीण  उद्योग  शादी

 में  विकास  होगा  ।  तति  सरकार  को  इस  पर  अधिक  ध्यान  देना  चाहिए
 ।

 मेरा  तीसरा  सुभाव  है  कि  बेरोजगारी  की  समस्या  पर  विचार  करने  एवं  उचित  कदम

 उठाने  के  लिए  एक  रोजगार  मंत्रालय  की  स्थापना  की  जानीਂ  चाहिए

 Shri  Raj  Deo  Singh  (Jaunpur)  :  Mr.  Chairman,  Sir,  it  is  a  fact  that  unemployment

 is  mounting  up  in  our  country.  But  we  discuss  here  the  unemployment  of  urban  people.

 We  must  bear  in  mind.  that  there  are  lakhs  of  people  in  villages  who  are  unemployed,  Theirs

 names  are  registered  in  the  Employment  Exchanges.  According  to  my  opinion  their  num-

 ber  is  far  i  n  excess  Of  the  urban  u  employed  people.

 The  problem  is  how  can  we  solve  the  problem  of  unemployment  of  villages  long  ago

 ~the  Government  derived  a  plan  of  co-operative  farming.  If  it  is  effectively  implemented,

 unemployment  problem  can  be  tackled  to  a  certain  extent.  Apart  from  this,  tlere  must

 be  a  wider  effort  to  set  up-cottage  industries  in  every  vill-ge.  Small-scale  industries  should
 In  the  co-operative  farming be  set  up  in  the  big  market  centres,  and  district  head-quarters.

 a  greater  number  of  educated  people  can  be  absorbed.  But  these  things  can  then  only

 materialise  when  the  Government  tries  to  implement  these  programmes.

 Hence  appeal  to  the  Government  that  they  may  give  attention  to  the  unemployed

 villagers.

 सभापति  महोदय  : मंत्री महोदय ।

 लोगों  प्रभु ०
 :  उठे

 ज्
 सभापति  महोदय  जब  तक  मैं  प्रयुक्ति  ण्  तब  कोई

 ase  रिकार्ड  नहीं  किया

 जायेगा  ।  )  *

 aa,  रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री भगवत  भा
 :  सभापति

 विपक्षी
 नेता  ने  इस

 को
 सदन  में

 प्रस्तुत  किया  इसीलिए मैं  उन्हें
 धन्यवाद

 देता  हूँ
 ।

 बेरोज़गारी  semen  पर  afar  सगीर  हे  Fae  करती  है  ।  सवाल  केवल

 आंकड़ा  प्रस्तुत  करने  का
 नहीं

 है  ।  वे
 रोज़गारी  की  समस्या  पर  सरकार  राय  सदस्यों के

 उदगारों से  सहमत  है  ।  सरकार
 इस

 बात  से  भी  सहमत है  कि  रोज़गार  की  क्षमता रोजगार

 च
 —  oe के

 कार्यवाही  gear  में  सम्मिलित नहीं  किया  गया
 |
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 27  1892  (  stv  बेरोजगारी की  समस्या  के  बारे में

 संकल्प  जारी
 ण्

 की  मांगों में  अंतर  बढ़ता  जा  रहा  है  ।  मगर
 मैं  इस  बात  से  सहमत  नहीं हो

 सकता  कि

 रोज़गार  के  संबंध  में  सरकार  के  पास  कोई  राष्ट्रीय  नीति  नहीं  है  ।

 1951  से  1966  तक  के  समय  में  रोज़गार  मांगने  वालों  की  संख्या  380  लाख थी  जबकि

 रोज़गार  देने  की  हमारी  क्षमता  केवल  315  लाख  लोगों  के  लिए  थी ।  चूकि  तीनों  योजनाओं

 में
 हम  ने  खूब  परिश्रम  ।  इसीलिए  रोज़गार  देने  हमारी  क्षमता  बढ़  मगर

 इस  समय  बेरोज़गारों
 की

 ठीक  संख्या  मैं  बता  नहीं  सकता  हूँ  ।

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  एवं  अन्य  कई  सदस्यों  ने  आरोप  लगाया  कि  बेरोज़गारों  का  सही

 झांकना  सरकार  को  प्राप्त  नहीं
 जैसा  कि  श्राप  ज्ञात

 योजना
 आयोग  हर  साल

 रोज़गार  की  क्षमता  रोज़गार  की  मांग  का  झांकना  प्रस्तुत  करता  रहा  ।  मगर  माननीय

 सदस्यों  ने  इस  से  ग्र सहमति  व्यक्त  की  ।  चू  कि  बेरोज़गारी  are  की

 fos  के  संबंध  में  कुछ  कठिनाई  महसूस  हुई  ।  इस  पर
 सलाह

 देने  के  लिए  हमने  प्रो
 दांतवाला के  नेतृत्व में  एक  समिति को  नियुक्त  किया  ।  हालांकि  समिति ने  अपना  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  नहीं  किया  फिर  भी  हमें  उसका  सारांश  प्राप्त  हुमा  है
 ।

 समिति  के  मतानुसार  हमारी  श्रथंव्यवस्था  का  झर  उसके  परिणामस्वरूप  श्रम  शक्ति  का

 स्वभाव  इतना  विभिन्न है  कि
 इन  दोनों  को

 एक  ही
 आयाम

 में
 समविष्ट  करना  age

 नहीं  है  |

 कठिनाई  यह  है  कि  चालू  रजिस्टरों  से  बेरोज़गारी  का
 उस

 सीमा  तक  ही  पता  चलता

 है  जितने  कि  रोज़गार  दफ्तरों  में  नाम  दर्ज  हैं  ।  यह  सत्य  है
 कि

 इन  रोज़गार  कार्यालयों में  इनकी

 संख्या  बढ़ती  जा  रही  है
 ।

 परन्तु  हम  स्थिति  की  निगरानी
 रखने

 की  कोशिश  कर  रहे हैं श्रौर

 रोज़गार  के  भ्र वसर  बढ़ाने  के  लिए  भी  ऑ्रावश्यक  कदम  उठा  रहे  हैं  ।  हमने  अपनी  चौथी  योजना

 को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  galt  हमारा
 विचार  अपनी  श्रथंव्यवस्था के  इस  तरह-के  क्षेत्रों  में

 परिश्रम  बढ़ाने  का  है  जो  काफी  रोज़गार  के  अवसर  प्रदान  करेंगे  ।

 कृषि  at  उससे  सम्बद्ध  क्षेत्रों  के  लिये  पहले  हमने  2,217.5  करोड़  रुपये  व्यय  करने

 की  योजना बनाई  लेकिन  अब  हम  2719.6  करोड़  रुपये  व्यय  इसी  प्रकार  सिंचाई

 तथा  are  नियंत्रण  के  लिये  हमारा  मूल  अनुमान  963  करोड़ था  परन्तु  अब  हम  इन  क्षेत्रों  पर

 लगभग 1,097  करोड़  रुपये  cit  व्यय  करेंगे  बिजली  के  लिये  व्यक्त  ae  2084  करोड

 रुपये  थी  परन्तु  हमें  2,455  रुपये  मिले  हैं
 ।  परिवार  नियोजन  पर  हमें  300  करोड़  रुपये

 व्यय  करने  थे  लेकिन  हम  3.15  करोड़  रुपये
 व्यय  इन  का  उद्देश्य  रोजगार

 साधन  क्षमता  पैदा  करना  है

 जहाँ  तक  यह  उठाया  गया  है
 कि

 हमें  प्रतिरक्षात्मक  साधनों पर  धन  व्यय  करना

 उचित ही  है  ।  जहाँ
 तक  खनिज  उद्योग  तथा  उद्योग के  उन  क्षत्रों में  जहाँ

 श्रमिकों की  ग्रा वश्य कता  व्यय का  प्रशन  हम  ऐसे ही
 क्षत्रों  पर  खर्चा

 कर  रहे  हैं  ।  इस

 प्रकार  माननीय  सदस्यों  द्वारा  सिचाई  बिजली  एवं  लघु  उद्योगों  ।  शादी  पर  व्यय  करने

 के  जो  सुभाव  दिये  गये  हैं  हम  वैसा  ही
 कर

 रहे  हैं
 ।
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 gat  ग्र ति रिक्त  जो  एक  ya  उठाया  गया है  कि  हमें  खंबो ंमें  बिजली  लगाने  पर

 अधिक  खर्च  करना
 चाहिये  ।  इस  समय  हम  छोटी  सिंचाई  गाँवों  में  बिजली

 ग्रामीण  ate  छोटे  पैमाने के  श्रीवास  तथा  शहरी  निकास  जैसी  श्रम  प्रधान

 योजनाओं  पर  बल  दे  रहे  हैं  ।  कृषि  निकास  बढ़ती  हुई  गति  ग्रामीण  क्षेत्रों में  रोज़गार  के

 अधिक  अवसरों  को  पेदा  करेने  के  लिये  प्रोत्साहन  देगी  ।  हम  कृषि  उद्योगों का  विकास  करना

 चाहते  हैं  att  हमें  प्रशा  है  कि  रोज़गार  क  अवसर  बढ़  गे  |

 देश  में  बेरोजगार  इंजीनियरों  के  सम्बन्ध में  एक  बात  उठाई  गयी  है  ।  यद्यपि  शिक्षा

 मंत्रालय ने  इस  कौर  ध्यान  देकर  कार्थवाही  की  है  फिर  भी  हमारे  यहाँ  इस  प्रकार के

 लोग  हैं  ।  हमारा  भ्रनुमान  था  कि  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  हमें  25000  इंजीनियर

 तथा  50,000  डिप्लोमा  प्राप्त  व्यक्तियों  की  श्रावव्यकता  होगी  कौर  हम  उनके  लिये  रोज़गार

 के  प्रवास  प्रदान  करेंगे  ।  परन्तु  चीन  तथा  पाकिस्तान  के  आक्रमणों  के  कारण  तथा  दो  सुखा  पड़ने

 के  कारण  हमारी  श्रथंव्यवस्था  हमारे  अनुमान  के  gare
 प्रगति  नहीं  कर  सकी  ।  छत  इन

 इंजीनियरों  को  रोज़गार  प्रदान  करने  के  अवसर  उपलब्ध  थे  परन्तु  हमारे  पास  उनको

 रोज़गार  देने  योग्य  नहीं  थी  ।
 गत  वर्ष

 की
 ata  अब  हमारी  प्रथंव्यवस्था

 में

 सुधार  हो  रहा  है  रोज़गार  प्रदान  करने  के  सम्बन्ध  में  1.9  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  मैं  wer

 सदस्यों  की  भाँति  निराशावादी  नहीं  हूँ  ।  मेरा  विचार  है  कि  देश
 की  चौथी

 पंचवर्षीय  योजना  में

 अधिक  से  लोगों  को  काम  दिया  जायगा  ।

 जहाँ  तक  बेरोज़गारी  की  समस्या  की  कौर  ध्यान
 देने  का  प्रश्न हमने  विशेषज्ञों

 की

 समिति  नियुक्त  करने  सुभाव  मान  लिया  है  ।  इस  सम्बन्ध में  प्रत्येक  बात
 को

 प्रस्तिम रूप दे
 रूप  दे

 दिया  गया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  जो  भी  नीति  हम  बनाते हैं  उसे  राज्य  सरकारों को
 क्रियान्वित

 करनी  होती  है
 ।

 इसीलिये  हमने  एक  रूप  रेखा  बना  कर  राज्य  सरकारों  को  भेज  दी  है

 aren  है  कि  हम  शीघ्र  ही  समिति की  स्थापना की  घोषणा  करने  में  समर्थ  होंगे  ate  इस

 प्रकार  प्रस्ताव  के  पहला  भाग  को  स्वीकार  कर  लेंगे  ।

 प्रस्ताव
 का

 दूसरा  भाग  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  आबंटन  के  विषयों  से  सम्बन्धित  है
 ।

 जैसा  कि  पहले  कहा  जा  चुका  है  भ्रथव्यवस्था  के  ऐसे  क्षेत्रों के  लिये  हम
 आबंटन  बढ़ा रहे  हैं  जो

 रोज़गार
 के  भ्रमित  भ्र वसर  प्रदान  करेंगे  ।  इसको  ध्यान  में  रखते  हुये

 सरकार
 को  इन  बातों को

 क्रियान्वित  के  लिये  एक  अवसर  दिया  चाहिये
 ।

 जैसे  ही  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत

 fear  तभीਂ  हम  उसके  पूर्णरूप  काय  करने  की  स्थिति  में  होंगे
 ।  अंत  इस  प्रस्ताव

 को

 वापस  ले  लेना  चाहिय े।

 जहाँ  तक  7  साल  में  प्रत्येक  व्यक्ति  को  रोज़गार  की  गारन्टी  देने  का  प्रश्न  है  तथा  समिति

 के  विषय  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  उत्तर  दिये  जाने  का  प्रदान  मेरा  विचार है  कि  हम  न  तो  7

 साल  में  रोज़गारी  समस्या  को  सुलझाने  की  बात  मानने हैं  प्रौढ़  न
 राज्य  सरकारों

 के  उत्तर  की

 ही  प्रतीक्षा  करेंगे  ।  संसद  के  आगामी  सत्र  के
 '

 होने  से  पूर्व ही  इस  समिति की  स्थापना

 कर  दी  जायगी ।

 150



 27  1892  बेरोजगारी की  समस्या  के  बारे  में

 ep  a
 संकल्प

 जास

 सभापति  महोदय
 :

 श्री  रामसुभग  सिंह  ।

 श्री  रास सु भग  fag:  है  प्रसन्नता है  कि  मंत्री  महोदय ने  समस्या के  गम्भीर  स्वरूप

 को  पहिचाना  है  समस्या  से  छुटकारा
 दिलाने

 के
 लिये  कुछ  सुभाव  दिये हैं  ।  परन्तु  जहाँ

 तक  रोज़गार  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  नीति  का  प्रदान है  आशा है  कि  '  उन्हें  समस्या
 >
 केन ग  गम्भीर

 अध्ययन  से  ज्ञात  हो  जायगा  कि  संभवतया  सरकार  की  कोई  नीति  ही  नहीं

 एक  समाजवादी  राज्य  में  रोजगार  प्रदान  करने  की  एक  निश्चित  नीति  होनी

 श्र  स्वस्थ  शरीर  वाले  व्यक्तियों  को  योग्यतानुसार  कायें  करने  के  अवसर  प्रदान  किये  जाने

 चाहिये  ।  परन्तु  भारत
 में  अभी  ऐसी  स्थिति  नहीं  बन  पाई है  ।  ऐसी  स्थिति  पैदा  करने  की

 आवश्यकता  सरकार  ऐसी  नीति  का  निर्माण  करने  के  लिये  समय  ले  सकती  है  परन्तु  उसे

 ऐसी  नीति  श्रेय  बतानी  चाहिये  जिससे  कि  प्रत्येक  इच्छुक  तथा  दिक्षित  व्यक्ति  को  रोज़गार

 दिया  जा  सके  ।  इस  में  वेतनमान  भी  निश्चित  किये  जाने  चाहियें  ada  समय  में

 सरकारी  तथा  गैर  सरकारी  किसी  भी  क्षत्र  में  ऐसे  मान  दंड  नहीं  बनाये गये  हैं  ।  राज  किसी

 को  भी  यह  विश्वास नहीं  है  कि  श्रम के  शभ्रनुपात  में  उसे  वेतन  मिल  जायगा ।  यह  भी  कोई

 विस्वास  युवक  नहीं  कह  सकता
 कि

 उसे  रोजगार  मिल  ही  जायगा  ।  इन  क्षत्रों में  कोई  सरकारी

 नीति  नहीं  मेरा  भ्रनुरोध  है  कि  सरकार  को  ऐसी  नीति  बनानी  चाहिये  ।

 जैसा  कि  बताया गया  है  कि  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  wa  तक  लगभग 1  लाख

 इंजीनियरों को  रोज़गार  के  अवसर  दिये  जाएँगे  ।  यदि  यही  sas  है ंतो  केवल  भगवान ही

 हमारा  रक्षक  है  ।

 कार्य  के  अधिक  अ्रवसर  प्रदान  करने  की  सरकार  ने  महाविद्यालयों  प्रवेश  पर

 प्रतिबन्ध लगा  दिया  है  wit  वह  परिवार  नियोजन
 पर  बल  दे  रही है  ।  परिवार  नियोजन से

 तथा  प्रवेश  प्रतिबन्ध शादी  से  समस्या का  समाधान  नहीं  हो  सकता ।  इस  सम्बन्ध में  हमें  एक

 कार्यक्रम  बनाना  चाहिए  ।  जो  भी  वयस्क  हो  उसके  लिये  कायें
 की

 व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  ।

 जैसे  ही  दसवीं  पास  agar  स्नातक  विद्यालय  महाविद्यालय से  बाहर  निकलता है  उसके  लिये

 कार्य  की  व्यवस्था होनी  चाहिये  ।  यदि  कुछ
 लोगों

 को
 ऊचे

 ऊंचे  वेतन  दिये  जाते  हैं  तो  देश  के

 युवकों  की  आवश्यकताओं को  दृष्टि  में  रखकर  इनके  aaa  कम  किये  सकते  हैं  ।  सरकार के

 कृपा  पात्र  व्यक्ति  अ्रघिक  ory  तक  सेवायों  में  रहते  यह  उचित  नहीं  पहले  जो

 लोग  55  वर्ष  की  जरायु  के  हो  जाते  थे  उन्हें  सेवा  निवृत  कर  दिया  जाता  था  ।  बेरोज़गारी की

 समस्या  को  हल  करने के  लिये  सरकार  इस  नियम  का  पालन  क्यों  नहीं  करती  जो  राज

 बहुत  श्रमिक  भयानक  बनती  जा  रही  है
 ।

 श्रमिकों  की  प्रतिष्ठा  को  बनाये  रखने  के  लिये  कोई  कार्यवाही नहीं  की  गयी  है  ।  योजना

 में  उसके  लिये  कोई  स्थान  नहीं  चौथी  योजना  के  लागू  करने  की  अवधि कम  से  कम

 शारीरिक  श्रम  करने  वालों  को  श्रेणी  के  नागरिक  नहीं  समझा  जाना  चाहिये
 ।

 किया मंत्री  महोदय  ने  विशेषज्ञ  समिति के
 सम्बन्ध  में  ।

 परन्तु  दान्ते वाला
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 Resolution  Regarding  April  17,  1970

 Right  to  Property

 ल

 समिति ने  इस  समस्या  से  संबन्धित  किसी  भी  मूल  सुभाव  की  सिफारिश  नहीं  की  है  ।  गर्त

 मेरा  विचार  यह  है  कि  इस  समिति  में  विशेषज्ञ  रखे  जायेँ ।  यह  संसदीय  समिति  होनी  चाहिये

 जिसका  अध्यक्ष
 भी

 संसद  सदस्य  ही  हो  ।  यह  विभागीय  समिति  नहीं  होनी  चाहिए
 ।

 मंत्री  महोदय ने  राज्य  सरकारों  के  विषय  में  कहा  लेकिन  उनका  इस  विषय
 से

 बहुत  कम  सम्बन्ध  क्योंकि  राज्य  सरकारों को
 योजनायें

 की  रूप  रेखा  के  अनुसार  केन्द्रीय

 सरकार  की  सलाह  से  भ्र पनी  set  व्यवस्था  चलानी  होती  उससे  ५  राज्य  सरकारें कुछ  भी

 नहीं  कर  सकतीं  |  इसलिये  केन्द्रीय  सरकार  राज्यों  से  सलाह  ले  सकती है  परन्तु  अन्तिम  निर्णय

 उसी  को  करना  होता  है  ।

 सभापति  महोदय  :  क्या  कोई  संशोधन  वापिस  ले  रहा  है
 ?

 श्री  भगवत  झा  आजाद
 :  सभा  में

 संशोधनों
 को  मतदान  के  लिए  रखे  जाने

 का  आग्रह  करने  वाला  ही  कोई  नहीं  है  ?

 श्री  कंवरलाल  गुप्त
 :

 इस  पर  मौखिक  मतदान  कर
 लिया

 जाये
 ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  संशोधन  संख्या  1  से  4  मतदान  के  लिये  रखता  हूँ
 ।

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  1  से  4  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा

 wae  हुये
 ।

 Amendments  Nos.  1  to  4  were  put  and  negatived.

 सभापति महोदय  :  क्या  संकल्प  के  प्रस्तुत  कर्त्ता  ने  सदन  संकल्प
 वापस  लेने  के

 अनुज्ञा  प्राप्त  की  है
 ?

 ~
 श्री  भंवरलाल  गुप्त  इस  पर  आपत्ति हू  ।  मैं  ag  नहीं  चाहता  हूँ

 कि  विरोधी  पक्ष  के  नेता  संकल्प  वापस  ले  ॥

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न यह  है  कि  :  सभा  देश  में  समाज  के  शिक्षित  atc

 दीक्षित  दोनों  वर्गों  में  रोजगार  की  तेजी  से  बिगड़ती हुई
 स्थिति

 पर  गहन  चिन्ता  व्यक्त  करती

 है  कौर  सरकार से  de  करती  है  कि  बह  देश  में  बेरोजगारी  की  गम्भीर  समस्या  के

 समाघान  के  लिए  चतुर्थ  पंचवर्षीय  योजना  में  उपयुक्त  व्यवस्था

 प्रस्ताव  प्रस्वीकृत  ।
 The  motion  was  negatived.

 सम्पत्ति  के  अधिकार  के  बारे  में  संकल्प

 RESOLUTION  REGARDING  RIGHT  TO  PROPERTY

 श्री  राममूर्ति  :  मैं
 संकल्प

 प्रस्तुत  करता  हूँ
 :

 सभा  की  राय  है  कि  उत्पादन  के  साधनों  में  निजी  सम्पत्ति
 का

 अधिकार  वास्तविक

 लोकतन्त्रात्मक  समाज  के  निर्माण  के  तुरुप  नहीं  है  कौर  इस  बात
 को  ध्यान  में

 रखते  हुये कि

 हमारे  संविधान  में  सम्पत्ति  के  अधिकार  का  न्यायोचित  मूलभूत  भ्र धि कारों
 में  शामिल  होना  देश

 ay  श्रमिक  Ax  राजनीतिक  प्रगति  के  लिये  एक  भारी  बाधा  बन  गया  सरकार  से

 सिफारिश  करती है  कि  उसे  संविधान
 में  तदनुसार  संशोधन  करने  के  लिये

 कार्यवाही
 करनी

 चाहिये  र
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 27  1892  सम्पत्ति के  झ्र धि कार के  बारे

 में  संकल्प
 नन

 a  जानते  हैं  कि  1950  में  tea  हुये  भारत  के  संविधान  के  अ्रनुच्छेद  19

 तथा  31  के  भ्रनुसार  सम्पत्ति  पर  अधिकार को  सुरक्षित  रखा  गया है  ।  हम  यह  भी  जानते हैं

 कि  जिस  संविधान  सभा  ने  इस  संविधान  को  स्वीकृत  किया  वह  वास्तविक  ake  सर्व प्रभुता

 सम्पन्न  संविधान  सभा  नहीं  थी  ।  यह  जनता  की  पूर्ण  इच्छा  द्वारा  स्थापित  सभा  नहीं  थी  ae

 एक  ऐसी  सभा  थी  जो  ब्रिटिश  सरकार  ait  ब्रिटिश  संसद  के  सद्भाव  के  अनुसार  बनाई  गई

 थी  ।  उस  संविधान  सभा  के  प्रतिनिधि  किसी  भी  प्रकार  की  कल्पना से  देश  की  जनता के

 प्रतिनिधि  नहीं  कहलाये  जा  सकते  ।  भारत  सरकार  अधिनियम  1935  के  अर्न्तगत  सभाओं  के  ऐसे

 प्रतिनिधि  चुने  गये  जो  शिक्षित  तथा  सम्पत्ति  रखने
 वालों

 में  से  थे  ।  उन  दिनों  में  धनी  व्यक्ति

 हो  पढ़  सकते  थे  ।

 स्पष्ट  है  कि  जो  व्यक्ति  सम्पति  धारी  है  तो  चाहे  वह  शिक्षित ही  क्यों न
 बरच्छा

 गरीब  आदमी इसके  प्रतिनिधि  नहीं  हो  सकते  थे  यह  संविधान  सभा  एक  बड़े

 समूह  जिसके  पास  सम्पत्ति  नहीं  है  के  विरुद्ध  कुछ  सम्पत्ति  रखने  वाले  व्यक्तियों  के  पक्ष  में  बनी

 थी  ।
 यदि  संविधान  के  मूल  अधिकारों  में  सम्पत्ति  के  अघिकार

 पर  जोर  दिया  गया है  तो

 इसमें  areas की  कोई  बात  नहीं  है  ।  मूल  अ्रघिकार  क्या  है
 ?  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण के  बाद  यह  एक

 विशेष  प्रदान  बन  गया  है  ।  सम्पत्ति  तथा  सम्पत्ति  के  बीच  एक  बड़ा  अन्तर  होता  है
 ।

 एक  सम्पत्ति

 तो
 उपभोग  के  लिये  है  तथा  दूसरी  उत्पादन  का  साधन  है  ।  धन  उत्पादन  के  साधनों

 पर
 लगाये

 गये  श्रम  से  उत्पन्न  होता  है  ।  पू  जनवादी  समाज  में  चालू  उत्पादन  के  नियमों  के  अनुसार  सम्पत्ति

 के  भ्र धि कार को  उत्पादन  के  साधनों के  स्वामित्व  के  अर्थ  में  लेते  हैं  तो  इस  अधिकार  के  अनुसार

 कम  से  कम  लोगों  के  पास  जमा  होता  रहे  यहीं  इसकी  विचार  धारा  है
 ।

 संयुक्त  राज्य

 ब्रिटेन  तथा  अन्य  पूजी  वादी  देश  इसी  सिद्धान्त  पर
 पू  जनवादी  बने  हैं  ।  भारत  भी  इस

 सिद्धान्त  से ग्रछ़ता  नहीं  समाजवादी  समाज  की  इतनी  घोषणाओं  के  बावजूद  भी  यहाँ  कम

 से  कम  लोगों  के  हाथों  में  पु  जी  एकत्रित  है  ।  कया  वास्तविक  प्रजातांत्रिक  समाज  की  स्थापना

 की
 झोर  यही  रास्ता  है

 ?
 गत  राज्य  सभा  के  निर्वाचन  में  जो  कुछ  उसे  हम  सब जानते हैं  |

 सत्तारूढ़  कांग्रेस  दल  के  सदस्य  यह  शिकायत  करते  हैं  कि  उक्त  चुनाव  में  पैसे  बहुत  बड़ा  हाथ

 रहा  |

 मैं  संविधान  में  दिये  गये  मूल  अधिकारों  के  बारे  में  कह  रहा  गोलकनाथ  के  मामले

 में  उच्चत्तम  न्यायालय  में  बहुमत  से  निर्णय  किया  गया  था  कि  मूल  अधिकार  प्राकृतिक  अधिकार

 क्या  सम्पत्ति  का  भ्र धि कार भी  प्राकृतिक  अधिकार है  ?  क्या  शादी  काल से  सम्पत्ति  का

 अधिकार  चला  श्री  रहा  है  ?  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  सम्पत्ति  स्वयं  समय-समय  पर  बने  कानूनों

 की
 उत्पत्ति  ही  है

 ?
 उदाहरण  के  लिये  हिन्दू  ला  को  लीजिये जो  दाम  भाग  तथा  मिताक्षर

 पद्धति  के  भ्रनुसार  चलते  क्या  सम्पत्ति  का  अधिकार  उनके  लिये  भी  वैसा  ही  है
 ?

 जब  शासकों

 ने  दास  बनाना  शुरू  कर  दिया  तब  मनु  संहिता  का  प्रादुर्भाव  हुश्न
 |

 हमें यह  स्पष्ट  समय  लेना  चाहिये  कि  यह  अधिकार  प्रा दि कालिक  नहीं है  ।

 हमारे  संविधान  में  राज्यनीति  के  निदेशक  सिद्धान्तों  एवं  qa  अधिकारों  का  उल्लेख है

 परन्तु  क्या  इन  दोनों  में  साम्य  ?  क्या  संविधान के  भाग  चार  में  दिये गये  राज्य  नीति  के
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 निदेशक  सिद्धान्तों  का  संविधान  के  भाग  तीन  में  fed  गये  मूल  अ्रघिका  का  मेल  होता है  ?

 ऐसा  क्यों  क्योंकि  पिछले  22  वर्षों  के  दौरान  राज्य  नीति  के  निदेशक  सिद्धान्तों  में  से  किसी

 एक  सिद्धान्त  के  किसी  एक  भाग  को  भी  gd  रूप  नहीं  दिया  गया  है
 ।

 कोई  भी  व्यक्ति  उच़्चतम

 न्यायालय  से  यह  कहने  के  लिये  नहीं  कह  सकता  far  सरकार  ने  संविधान के  भाग  चार  में  दिए

 गए  निदेशकों  के  अनुसार  नीतियों  को  लागू  नहीं  किया  है  ।  यह  इसलिए  gar  क्योंकि  संविधान

 सभा  के  सदस्यों ने  जो  सम्पत्ति के  भ्र धि कारों  से  अधिक  चिन्तित  सामान्य  लोगों के  साथ

 चालाकी की  प्रौर  कहा  निदेशक  सिद्धान्त  लेकिन  श्राप  उन्हें  लागू  करवाने  के  लिये

 उच्चतम  न्यायालय के  पास  नहीं  जा  सकते  हैं  ।  वे  केवल  निदेशक  सिद्धान्त  लेकिन  जो

 मूल  अधिकार  वे  हैं  सम्पत्ति  का  शिकार  कौर  कुछ  दूसरे  अ्रधिकार
 क्

 मैं  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूँ  कि  यह  सभी  अधिकार  क्षणिक  हैं  ।  जब  तक  सम्पत्ति

 का  मूल  अधिकार  मौजुद  है  तब  तक  उनको  प्राप्त  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  संविधान  का

 अनुच्छेद
 19

 जिसके  अनुसार  सम्पत्ति  रख  कर
 उससे  व्यापार  किया  जा  सकता है  रानी  का

 वर्णन  है  वह  सब  बातें  सामान्य  व्यक्ति  के  लिये  सुलभ  नहीं  है
 ।  इस  देश  का  सम्पत्ति  का  भ्र धि कार

 भूमि  में  कौर  बड़े
 कारखानों में  उत्पादन  के  साधन  के  रूप  में  जब  ये  सभी  aS  कारखाने

 aa  भूमियां  कुछ  लोगों  के  हाथों  में  केन्द्रित  हो  जाती  तब  दूसरे  लोगों को  यह  कहने में  कोई

 लाभ  नहीं  है  कि  वे  सब  कानून  के  सामने  बराबर  हैं  कौर  उच्चतम  न्यायालय  उनके  साथ  समानता

 का  व्यवहार  करेगा
 |

 एक  धनवान  व्यक्ति
 तो

 अपने  मामले  में  वादविवाद  के  लिये  सुयोग्य
 ,  वकील

 की  सेवायें  प्राप्त  कर  सकता  है  जबकि  एक  निर्धन  व्यक्ति  उच्चतम  न्यायालय के  समक्ष  उपस्थित

 होने  के  लिये  भी  धन  का  प्रबन्ध  नहीं  कर  सकता  ऐसी  अवस्था  में  सबको  समानता  का

 व्यवहार  देने  की  बात  एक  कपोल  कल्पना  मात्र  है
 ।  जब  तक  संविधान

 में  निजी
 सम्पत्ति  का

 अधिकार  सुरक्षित  रहेगा  तब  तक  सामान्य  व्यक्ति  को  यह  सब  उस्लूब  प्राप्त  नहीं हो  सकती  हैं
 ।

 यह  wet  बात  नहीं  है  ।  बैंक  राष्ट्रीयकरण के  नवीनतम  मामले में  उच्चतम  न्यायालय ने  कहा

 है  महाजनी  व्यापार  को  चलाने  के  लिये  ऐसे  बैंकों  के  अधिकारों  पर  प्रतिबन्ध  हमारे

 निर्णय  के  agers  सवेरा  अनुचित  जिनका  नाम  लिया  गया  है  ।  अधिनियम
 at

 समान  करने

 के  कोई  भी  प्रयास  नहीं  किया  गया  है  जबकि  लिखित  रूप  में  नाम  लिये  गये  बैकों का  गैर

 साहूकारी  व्यापार  को  करने  के  लिये
 अधिकार  सम्बन्धी वाणिज्यिक

 रूप  में  बैकों का
 कोई

 भी  व्यापार  करना  प्रसं भव  बना  देती  ऐसा  कहा  जाता  है  कि  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  द्वारा

 सरकार  ने  सब  परिसम्पत्‌ अपने wat  हाथ  में  ले  लिये  हैं  ।  यद्यपि  यह  अधिकार  सैद्धान्तिक रूप  से

 घोषित कर  fear  गया है  तथापि  यह  अनुचित  है यह यह  उच्चतम  न्यायालय का  कहना है

 देश  के  सामान्य  व्यक्ति  के  साथ  यही  रवैया  अपनाया  गया  होता  तो
 कितना  अच्छा  होता ।  यह

 सम्पत्ति  का  अधिकार  केवल  सिद्धान्त  की  बात  रह  गई  जहां
 तक

 सामान्य  लोगों  और
 श्रमिकों

 का  सम्बन्ध  है  ।  यह  तो  केवल  धनी  व्यक्तियों  के  लिये  है
 ।

 सम्पत्ति  रखने  के  अधिकार  के  बारे  में  मेरा  कहना है  कि  इस
 अधिकार

 को
 संविधान

 के
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 27  1892  सम्पत्ति  के  i
 शिकार  के  बारे

 बाद  योग्य  are  श्रमिकों  के  as  नहीं  लिया  जाना  चाहिए  ।  यह  निर्णय  करना  संसद

 समाज  का  काम  है  कि  निजी  सम्पत्ति  का  क्या  स्वस्थ  होना  जो  समाज
 के

 लिये

 लाभकारी  सिद्ध  हो  |

 जब  हम  यह  कहते  हैं  कि  सबको
 सम्पत्ति

 का
 झ्र धि कार

 मिला  gat  है  तो  मैं  यह  चाहता

 हूँ  कि  यह  अधिकार एक  वास्तविक  अधिकार  बने  ।  इस देश  में  सम्पत्ति  भूमियों तथा  बड़े  बड़े

 कारखानों  की
 है

 जो  बहुत  कम  लोगों  के  पास है  ।
 किस

 के  पास  सम्पत्ति होनी  चाहिये

 इसका  निर्णय  करना  किसीਂ  न्यायालय  अथवा  संविधान  का  काम  नहीं  है  ।  जब  तक  सम्पत्ति  का

 समूहीकरण  नहीं  कर  लिया  जाता  है  अथवा  सहकारी  समितियों  के  अधिकार  में  नहीं  दे  दी

 अथवा  यह  सम्पत्ति  समाज  की  नहीं  कर  तब  तक  देश  में  प्रत्येक  व्यक्ति
 को

 उस  सम्पत्ति  में  भाग  नहीं  मिल  सकता  है  ।  इसलिये  जब  हम  निजी  सम्पत्ति के  अधिकार  मूल

 अघिकार  में  सुरक्षित  करते  तब  हम  जनता  के  काफी  बहुमत के  सम्पत्ति
 के  अधिकार

 के  लिये

 मना  करते  हैं  ।  इसलिये  सामान्य  व्यक्ति  के  लिये  यह  एक  धोखे  के  रूप  में  है  ।  इसे  अ्रनिवाय रूप रूप

 से  हटा  देना  चाहिये  ।  गोलकनाथ  के  मामले  कौर  नवीनतम  बैंक  राष्ट्रीयकरण  के  मामले के  बाद

 क्या  हम  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  हाथ  में  मूल  अधिकारों के  seat  को  छोड़  सकते

 आखिर  इसके  पीछे
 भी

 कोई  उद्देश्य  है  क्योंकि  उच्चतम  न्यायालय  ने
 गोलकनाथ

 के
 मामले

 कौर  बैंक  राष्ट्रीकरण  के
 मामले  मैंने  ही  ढंग से  निर्णय  था  जैसा  निर्णय  देना  वह

 चाहता  था
 |

 हमें  यह  मालूम  है  कि  यह  प्रथम  समय  नहीं  है  जब  से  यह  प्रश्न  उठाया  गया  है  |

 1951  में  संकरी  प्रसाद  के  मामले  में  यह  yet  उठा  कि  अनुच्छेद  368  से  अर्न्तगत

 संसद  को  भाग  3  के  सहित  संविधान  में  संशोधन  करने  की  सांविधिक  शक्ति  प्राप्त  है  ?

 सभापति  महोदय  :  हम  उच्चतम
 न्यायालय  के  बारे  में  चर्चा  कर  रहे  हैं  अथवा  सम्पत्ति

 के  अधिकार के  बारे  में  ?

 श्री  राजनीति  :  मेरी  चर्चा  के  लिये  इस  पर  वादविवाद
 करना  शझ्रावइ्यक  हो

 गया  है  ।
 मैं  भ्र पनी  बात  रख  रहा  हूँ  ।  उस  समय  उच्चतम  न्यायालय ने  यह  सबे  सम्मति  फैसला

 दे
 दिया  कि  संसद  को  यह  अधिकार  1951  में  यह  दिया  था  ।

 बाद  में  1965  में  भी  सज्जन सिंह के  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  ने  -1951 के  फैसले

 को  ही  मान्यता  देने का  निर्णय  किया ।  फिर  1967 में  श्री  गजेन्द्र  गड़कर  तथा  अन्य  बहुत  से

 विद्वान  न्यायाधीशों  ने  उच्चतम  न्यायालय  में  यह  फैसला  दिया  कि  संसद  को  संविधान  मूल

 अधिकार  sea  में  संशोधन  करने  का  अधिकार  नहीं  है  ।  यह  बड़  ही  श्राइचयें  की  है  ।

 ठीक  इसी
 प्रकार  1970  अथवा  1969  में  उच्चतम  न्यायालय  के  दूसरे  न्यायाधीशों  ने

 बैंक  राष्ट्रीयकरण  के  मामले  में  विभिन्न  विचार  व्यक्त  किये  ।  उन्होंने  संविधान  के  अनुच्छेद  19

 तथा  31
 के  बारे  में  बताया

 कि
 इन्हें  एक  साथ  नहीं  लिया  जा  सकता है  1  20  वर्षों तक  मामले

 के  बाद  मामले  चलते  रहे  प्रौढ़  न्यायाधीश  श्रपनीਂ  वही  बात  रखते  रहे  परन्तु  1970  में  वे  कहते

 हैं
 कि  ये भ्रनुच्छेद  परस्पर  भिन्न  नहीं  दूसरी  तरफ  किसी  विशेष  अधिनियम  का  श्रौचित्य
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 हए

 उसके  कानूनी  भ्राधघार  पर  निर्धारित  न  जाकर  इस  बात  पर  निर्धारित  किया  जायेगा  कि

 संविधान का  अनुच्छेद  19
 में  किसी  व्यक्ति  fasta के  मूल  ब्लान्का  कहां  तक  टकराते हैं  ।  जो

 न्यायाधीश  20  वर्षों  तक  जैसा  कहते  रहे  हैं  उससे  wa  अचानक बदल  गये  हैं  ।

 यह  घटना  घटित
 कसे

 हुई
 ?

 इसके  पीछे  एक  कारण  है  ।  जिन  न्यायाधीशों ने  गोलकनाथ

 के  मामले  में  फैसला  दिया  वे  इस  देश  की  जनता  तथा  जनता  के  प्रतिनिधियों  पर  विश्वास  नहीं

 कर  संकते  थे  ।  यही  वास्तविकता है

 ऐसा  क्यों  द्वारा
 ?  स्वतन्त्रता प्राप्ति  के  20  वर्ष  चात  देश  के  आधिक  कौर  राजनीतिक

 जीवन  की  नई  विचार  धारियो ंने  प्रभावित  करना  श्रारम्भ कर  दिया  है  ।  पिछले श्राम  चुनावों

 के  परिणाम  विकसित  हो  रही  नयी  शक्तियों  के  प्रमाण  जो  सम्पत्ति को  पुरी  तरह  से भ्रपने

 अधिकार  में  रखने  के  पर  शंका  उत्पन्न  करेंगी  ।  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीश इस  तथ्य

 से  भ्रमित  हैं  कौर  वे  उनकी  चमचागिरी  करना  चाहते हैं  ।  1967  में  पिछले  श्राम  चुनावों  के

 परिणामों  की  घोषणा  के  तत्काल  बाद  ही  गोलकनाथ  मामले  का  फैसला  हुमा  तथा  न्यायाधीशों

 ने  कह  दिया  कि  संविधान  मूल  श्रंघिकार  में  संशोधन  नहीं  जा  सकता  है
 ।  इस  प्रकार

 की  विचारधारा वे  लोग  अपनाते  रहे  हैं  ।

 इसी  प्रकार हमें  मालूम है  कि  बाद  में
 कराने  वाले  न्यायाधीशों

 ने
 भी  कसा  व्यवहार

 किया ।  संविधान  में  चौथे  संशोधन  तथा  क्षतिपूर्ति के  serge  उन्होंने  किस  प्रकार  पूर्णतया

 अपने  विचार  बदल  दिये  ।  न्यायालय  ने  कुछ  ही  महीनों  पुर्व  शान्तिलाल  मंगलदास  मामले  में  दिये

 गये  फैसले  पर  पूर्णतया  विपरीत  स्थिति  प्रकट
 करदी

 आखिर ऐसा  क्यों  मैं  चाहता हूँ  कि  उच्चतम  न्यायालय  कोई  ऐसी  वस्तु

 तो  नहीं  है  जो  विचारधारा एवं  wear  सब
 बातों

 से
 सर्वोपरि  हो--श्रीधर यह  भी  तो

 इतने  वर्षों  से  हो  रहे  पालन-पोषण  का  एक  है
 ।

 प्रभी  हम  हमारे  संविधान  में  चौथे  संशोधन

 के  पारित  होने  के  बाद  की  स्थिति  पर  विचार कर  रहे  इसलिये  उससे  पहले  की
 स्थिति  की

 चर्चा करने  की  कोई  शझ्रावश्यकता  नहीं  ।  क्षतिपूर्ति  की  स्थिति  को  स्पष्ट  करते  समय  हमारे

 विद्वान  न्यायाधीशों ने  यह  कहा  कि  उनके
 शब्दकोष

 में  क्षतिपूर्ति  का  wa  भ्रधिकृत  वस्तु  के

 मूल्य  को  बराबर  करने  के  लिये  कुछ  भी  दिया  जाना
 ।  aa

 वे
 इस  निष्कर्ष पर  पहुंचे  कि  यदि

 हमारे देश  में  कानून को
 बनायें  रखना है  तो  क्षतिपूर्ति  का  अधिकार  सम्पत्ति के  afar  में

 gar  बना  रहना  चाहिये  इसलिये  उन्होंने  कनाडा  इरादी  देशों  में  जो

 स्थिति  है  उनका  उद्धरण  दिया  किन्तु  हमारा  उनसे
 कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  हमारा  संविधान  से

 सम्बन्ध  है  तथा  संसद  ने  1955  में  इसके  चौथे  संशोधन
 में  जो  संशोधन

 पारित  किया  उससे

 सम्बन्ध है  ।

 न्यायाधीशों  के  अनुसार  वयस्क  मताधिकार  द्वारा  निर्वाचित  प्रतिनिधि  संविधान  में

 धन  नहीं  कर  सकते  हैं  तथा
 न

 ही  सम्पत्ति  के
 भ्रधिकार

 को  हटा  सकते  हैं  ।  गोलकनाथ के

 मामले  में  बहुमत  से  यदि  fra  दिया  गया
 क  उन्हं  जनता  द्वारा  र्वाचित  प्रतिनिधियों  पर
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 सकल्प

 विश्वास नहीं  क्या  ae  देश  उच्चतम  न्यायालय के  न्यायाधीशों  को  देश  का  भाग्य

 सौंपेगा  ?

 श्री  :
 मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न है  ।  उच्चतम  न्यायालय

 के
 निर्णय  पर  वादविवाद  करना  बहुत  त्रुटिपूर्ण  है

 ।  यदि  न्यायाधीशों ने  त्रुटिपूर्ण निर्णय  दे  दिया

 फिर  इस  संशोधन  की  झ्रावद्यकता  कहां  रह
 ?

 हमे ंतो  इस  बात  की  चर्चा  करनी है  कि

 पंद्योधन  किंया  जाना  चाहिये  झ्रथवा  नहीं  ।

 सभापति  महोदय  :  मैं भी  यही  महसूस  कर  रहा  था  माननीय  सदस्य  ने  संशोधन

 विधेयक  से  सम्बन्धित  बातों  के  अतिरिक्त  अपने  संकल्प  में  उच्चतम
 न्यायालय

 के  कार्यों के  विरुद्ध

 भ्रमित  प्रकाश  डाला  है  |

 श्री  gto  ato  तिवारी  निर्णय  भी  यहां  प्रसारित  कर  दिया

 जायेगा  ।  सदस्यों  को  निर्णय  की  आलोचना  करने  का  अधिकार  है  ।

 Shri  Mrityunjay  Prasad  (Maharaj  Ganj)  Mr.  Chairman,  Sir,  rise  on  a  point  of

 order.  The  hon.  member  has  been  criticising  the  personalites  of  the  judges  of  the  Supreme

 Court.  Is  it  appropriate  ?  It  is  altogether  wrong  to  talk  of  their  blood  and  upbringing.

 It  would  not  be  tolerated

 सभापति  महोदय  मैं  माननीय  सदस्य से  अपने  संकल्प  से  सम्बन्धित  बातों  पर  चर्चा

 करने  के  लिये  निवेदन  करता  हूँ  ।  मेरा  संकल्प  यह  है  कि  इस
 चीज

 को  भारत  के
 संविधान

 से

 हटाया  जाये  ।  हम  इस  प्रदान  को  सर्वोच्च  न्यायालय
 के  बदलते  रहने  वाले  निर्णय पर  *नहीं

 छोड  सकते  |  देश  के  भविष्य  को  सर्वोच्च  न्यायालय  के  बदलते  रहने  वाले  निर्णय
 पर

 छोड़ा

 जा  सकता |

 सभापति  महोदय  इन  दादों  को  रिकार्ड  नहीं  किया  जायेगा  ।

 श्री  रामर्मात :  उक्त  दाऊद
 अपमानजनक

 नहीं  हैं
 ।  मूल  भ्र धि कारों

 के  बारे  में
 सर्वोच्च

 न्यायालय  के  निर्णयों  को  देखते  हुए  संविधान में
 गये  प्रनुदेशात्मक  सिद्धान्तों

 के  अ्रनुसार

 कोई  कार्यवाही करना  सम्भव  नहीं है  ।  कहा  गया  है  कि  मुआवजे  में  न  केवल  बाजार  मूल्य

 को  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिए  बल्कि  सम्पत्ति  विद्वेष से  होने  वाली
 श्रमिको

 भी
 ध्यान

 में
 रखा

 जाना  चाहिए  ।  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  ऐसा  करना  सम्भव  है
 ।  मेरा  निवेदन यह  है

 कि  जब  हम  संविधान  में  इस  प्रकार  मूल  अधिकार  बना  gare  जिसे  किसी  प्रकार
 की

 सामाजिक प्रगति  सम्भव  नहीं  इस  अधिकार  को  प्राकृतिक  अधिकार भी  नहीं  कहा  ज़ा

 सकता  |  इस  देश  में  अधिकांश  लोग  जब  जन्म  लेते  हैं  तो  उनके  पास  कोई  सम्पत्ति नहीं  होती  ।

 यदि  सरकार  देश  को  चरागे  ले  जाना  चाहती  है  तो  उसको  संविधान  के  मूल  अधिकारों  के  अध्याय

 से  अनुच्छेद  19  कौर  को  हटा  देता  चाहिए
 ।

 भ्न्यक्षपीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही  वृत्तान्त  से  निकाल  दिये
 ये  ।

 *Expuhged  as  ordered  by  the  chair
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 सभापति  महोदय  :  श्री  शिवचन्द्र  का  !  क्या  श्राप  अरपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  शिवचन्द्र का  )
 :

 मैं  संशोधन  संख्या  प्रस्तुत करता  हूँ  ।

 श्री  देवराव  पाटिल  :
 मैं  संशोधन  संख्या

 2
 प्रस्तुत  करता  हूँ

 ।

 Shri  Madhu  Limaye  (Manghyr)  :  1  rise  to  support  the  motion  of  Shri  Ram  Murti
 In  _  this  connection  I  may  say  that  our  purpose  will  not  be  solved  by  merely  criticising  the

 Supreme  Court  but  we  should  remove  the  basic  defects  of  our  Constitution.  If  we  want  to

 step  further  and  bring  social  and  economic  reforms  then  we  should  make  efforts  to  bring
 changes  in  the  Constitution  and  in  the  existing  laws.  The  Supreme  Court  in  America  took
 the  initiative  and  safeguarded  the  rights  of  negro  people.  Similarly  they  took  initiative  in

 changing  the  constituencies.  Similarly  we  should  also  see  that  in  what  particular  circum-
 stances  we  can  fulfil  the  ambitions  of  the  people  and  make  use  of  the  Supreme  Court.

 Yesterday  I  have  filed  a  writ  whereby  I  have  challenged  the  various  sections  of  the  Indian
 Penal  Code  and  Criminal  Procedure  Code.

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 [.  Mr.  Deputy  speaker  in  the  Chair

 The  members  of  the  Constitution  Assembly  who  framed  the  Constitution  were  elected  on  the
 basis  of  limited  franchise.  The  right  (0  vote  was  given  to  the  people  holding  some  property.
 It  is  not  true  to  say  that  this  Constitution  was  framed  by  Shri  Ambedkar,  It  is  true  that  he

 made  a  lot  of  contribution  in  framing  this  constitution.  The  most  important  Contribution
 made  by  Shri  Ambedkar  was  Article  32  whereby  even  an  ordinary  citizen  can  go  to  the
 Supreme  Court  if  he  is  deprived  of  his  Fundamental  Rights.  But  this  Article  is  also  being
 misused.  I,  therefore,  want  that  basic  changes  should  be  brought  in  our  Constitution.  This
 can  be  done  by  two  ways  ;:e,  either  by  forming  a  new  Constitution.  Assembly  or  क  ७० ४४  ०
 Cinteruptions).  If  you  are  not  going  to  cali  new  Assembly  I  may  tell  you  this  thing  will
 be  done  by  the  youngmen  who  are  now  coming  forward.

 In  my  view  it  has  become  impossible  to  nationalise  anything  as  compensation  has
 to  be  paid  three  or  four  times.  I  would,  therefore,  say  that  we  should  bring  some  changes
 in  the  Constitution  with  honesty.

 So  far  as  the  Articles  relating  to  property  are  concerned  ४,  19  (b)  (8),  31,  31A  and
 In  my  new  Bill  I  have  sought  the  removal  of  Article 26  (c)  (d)  they  need  modification.

 19  (6)  (g)  and  26  (c)  &  (d).  Similarly,  I  want  that  the  words  ‘or  property’  may  be  added
 after  the  word  ‘state’  in  Article  उ  A  so  that  urban  property  may  also  be  covered  in
 this  Article.  So  far  as  the  question  of  the  land  belonging  to  small  farmer  or  of  property
 of  small  people  is  concerned  I  have  stated  that

 person  holding  or  possessing  property  below  the  ceiling  prescribed  by  law  in
 this  behalf  and  which  shall  not

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  श्रपना  भांषण  कल  जारी
 रख  सकते  हैं

 ह

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  भारत  के  खाद्य  निगम  को  सहायता  के  बारे  में*

 RE.  HELP  TO  FOOD  CORPORATION  एफ  INDIA  BY  NATIONALISED

 BANKS**

 Shri  Bhogendra  Jha  (Jainagar)  :  This  discussion  has  been  revised  on  the  basis  of  an
 a

 *
 org  घण्टे  की  चर्चा

 **  Half-an-hour-Discussion.
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 27  1892  राष्ट्रीयकृत  बको  द्वारा  भारत  के  खाद्य  निगम  को

 सहायता के  बारे  में

 answer  given  to  a  question  of  23  February.  The  hon.  Finance  Minister  has  stated  in  the
 answer  to  the  said  question  that  Government  is  not  contemplating  to  give  more  than  200
 crores  of  rupees  to  the  Food  Corporation  which  have  already  been  fixed  for  it.  In  the
 meantime  the  prices  of  foodgrains  have  gone  too  high  more  specially  in  the  scarcity-hit
 areas  of  north  Bihar.  Starvation  conditions  are  prevailing  in  the  area.  Even  after  the
 nationalisation  of  banks  the  country  has  not  been  benefited  at  least  in  this  field.  Banks
 are  still  advancing  loans  to  big  businessmen  and  traders.  It  is  also  clear  from  the  answer
 of  starred  question  835  dated  6th  April,  wherein  it  has  be2n  stated  that  after  nationalisation
 304  crores  of  rupee;  have  been  advanced  to  big  businessmen  by  the  State  Bank  of  India.
 It  means  that  62  crores  of  rupzes  in  excess  have  been  given  after  nationalisation.  On

 calculating  we  will  come  to  the  conclusion  that  414.6  crores  of  more  rupzes  have  been

 advanced  by  these  banks  after  nationalisation.  I  allege  that  this  Government  is  responsible
 for  the  rise  in  prices  in  Our  country.  It  is  true  that  now  some  steps  have  bce.  taken  in

 this  regard  and  conditions  for  advancing  loans  have  been  made  more  stricter.  Tae  traders
 have  taken  advantage  of  this  announcement  and  have  increased  the  prices  of  foodgrains.
 This  large  amount  of  414.6  crores  of  rupees  should  not  have  been  advanced  to  the  traders
 as  they  purchase  the  foodgrains  at  cheap  rates  from  the  farmers  and  locked  them  in  the
 bank  godown  and  thereby  they  create  artificial  scarcity  and  then  they  charge  enhanced

 rates.  Therefore,  my  submission  is  that  Government  should  take  some  strict  measures  in

 this  respect.  The  Government  should  also  identify  the  persons  responsible  for  granting
 such  a  large  amount  to  traders.  At  the  time  of  the  nationalisation  of  banks  the  hon.
 Prime  Minister  had  stated  that  the  funds  of  the  banks  will  be  used  for  th?  benefit  of  the

 common  people.  But  the  factual  position  which  has  emerged  is  this  that  the  profiteers
 and  blackmarketeers  have  been  benefited  more  by  the  nationalisation  as  more  money  has
 been  advanced  to  them.

 The  Government  should  also  take  steps  to  recover  the  money  already  advanced  to
 the  traders  because  it  will  check  further  rise  ड  prices  as  the  traders  will  be  forced  to  bring
 the  stored  foodgrains  in  the  market.  At  least  it  will  give  some  relief  to  the  people.  I  want

 to  know  whether  the  Government  or  the  banks  have  assured  themselves  that  the  price  of

 the  stored  foodgrains  will  not  allow  to  be  raised  in  the  whole  year.

 also  want  to  know  whether  the  Government  15  going  to  nationalise  the  wholesale
 reasons  therefor  ?  The trade  in  foodgrains  ?  If  they  are  not  going  to  see  the

 nationalization  of  the  wholesale  is  necessary  as  the-traders  are  permitted  to  take  as  much

 advance  from  the  banks  as  they  like  but  the  ceiling  has  been  fixed  for  the  Food  Corporation
 of  India  in  this  regard.  I  would,  therefore,  say  that  Food  Corporation  cannot  -  stand

 competition  with  the  wholesale  traders  in  this  field.  The  traders  also  have  their  influence

 on.  the  officials  of  the  corporation  as  they  can  bribe  them.  I  would,  therefore,  suggest
 that  Government  should  take  steps  for  the  nationalisation  of  the  wholesale  trade  in  food-

 grains.  I  do  not  know  why  the  hon.  Food  Minister  is  hesitating  in  talking  some  steps  in

 this  regard.  This  th:ng  should  be  done  immediately  otherwise  difficult  period  is  ahead

 of  us.

 Shri  Shiv  Chandra  Jha  (Madhubani)  :  I  want  to  know  the  amount  granted  to

 the  Food  Corporation  of  India  as  loan  from  P.  L.  480  Funds  ?  Secondly’ I  want  to

 know  how  much  foodgrains  are  being  stored  this  year  and  what  is  our  factual

 Thirdly  I  want  to  know  whetherany  scheme  has  been  formulated  to  grant  loans  to

 farmers  for  the  installation  of  tube-wells  or  pumping  sets.

 Fourthly  I  want  to  know  whether.  Government  is  going  to  nationalise  the  whole-

 sale  trade  in  foodgrains  ?
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 Shri  Randhir  Singh  (Rohtak)  :  May  know  whether  c  jovernment  is  considering
 to  open  the  grain  Banks  in  the  villages  or  nearby  towns  so  that  the  farmers  can  deposit
 their  produce  there  and  can  take  some  money  immediately  and.  the  rest  they  may  be  paid
 after  calculating  the  average  price  in  a  year  ?

 Secondly  I  want  to  know  whether  Government  is  contemplating  to  establish  Agri-
 cultural  Credit  Corporation  so  that  the  small  farmers  may

 not  have  to  know  at  the  door
 of  the  money  lender?

 I  further  want  to  know  whether  the  farmers  will  be  given  some  representation  in
 the  Board  of  Directors  of  the  Banks  and  wheth

 t
 er  some  percentage  for  advancing

 loan,
 ta

 farmers  will  also  te  fixed  ?

 I  also  want  to  know  whether  Government  will  nationalise  the  trade  in  foodgrains?

 श्री  स०  eg
 :

 समय  गया  है  जबकि  स्वयं  मंत्री  महोदय को  यह

 मांग  करनी  चाहिये कि  खाद्य  निगम  को  अधिक  राशिदा  जाये  ।  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण के

 पश्चात्  निजी  व्यापारियों  को  पहले  से  भी  अधिक  राशि  गई  हैं ।  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि

 क्या  सरकार ने  wae  वसूली के  बारे  में  कोई  ठोस  नीति  बनाई है  ake  खाद्यान्नों में

 mara  मद॑  कौन-कौन  से  हैं  कौर  वे  कितने  प्रतिशत  वसूल  किये  जायेंगे  ।

 खाद्य  निगम  को  ऋण  के  रूप  में  बैंकों  से  जो  200  करोड़  रुपये  मिलते हैं  उसमें  से  90

 प्रतिशत  राशि  मिल  वालों  के  पास  चली  जाती  है  क्योंकि  यहीं  लोग  खाद्य  निगम के  लिए  झ्र नाज़

 वसूल  करते  हैं  ।  क्या  सरकार  यह  नीति  अपनायेगी  कि  आवश्यक  फसलों  तथा  खाद्य  तिलहनों  की

 वसूली  केवल  खाद्य  निगम  द्वारा  ही  की  जाएगी  |  इस  बारे में  वित्तमंत्रलय  को  भी  अपनी  नीति

 स्पष्ट  करके  बतानी  चाहिए  कि  खाद्य  निगम  को  अधिक  ऋण  दिया  जायेगा  अथवा  नहीं  पौर

 गर-सरकारी तथा सरकारी क्षत्र तथा  सरकारी  ara  को  कितना-कितना  ऋण  दिया  जायेगा  कौर  वे  अलग-प्रलय

 कितना  अनाज  वसूल  कर  सकेंगे
 ?

 वित्त  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  (at  प्र०  च  :  खाद्य  निगम  को  1970-71  में  अनाज

 की  वसूली  हेतु  ऋण  के  रूप  पहले  ही  238.5  करोड़  रुपये  दिये  जा  चुके  हैं
 ।

 यह
 राशि  चौथी

 पंच  वर्षीय  योजना  में  भी  इस  निगम  के  पास  ही  रहेगी  ताकि
 इस  में  भी  वह  वसूली  का

 कार्य  जारी  रख  सके  |  स्टेट  बैंक  तथा  बेक  श्राफ  पटियाला  द्वारा  200  रुपए  की  श्रत्यधघिक

 सीमा  के  भ्र ति रिक्त  खाद्य  निगम  aa  इलाहाबाद  बैंक  श्राफ  किनारा  पंजाब

 नेशनल  यूनाइटिड  कमर्शियल  बैक  att  यूनाइटिड  कमर्शियल बैंक  से  भी  25  करोड़  रुपये  की

 राशि  ले  सकेगा
 ।

 निगम  को  रुपये  को  कोई  कमी  नहीं  है
 ।

 खाद्य  निगम  नीति  एक  भ्रांत  तो  उत्पादकों  के  हितों  की  रक्षा  करता  है  ताकि  उत्पादन

 के  समय  उनको  अपना  कम  मृत्य  पर
 न  बेचना ध

 भर  व्यापारी  इसको
 जमा

 कर

 इससे  लाभ  न  उठा  सके  ।  इसी  कारण  सरकार ने  मुख्य  वस्तुओं  विशेषकर
 गेहूँ  के  मुल्य  76

 रुपये  पर  नियत  कर  दिये  हैं  ।  दूसरी
 कौर  उपभोक्ताओं के  हितों  को  ध्यान  में  रख  कर  सरकार

 ने  गेहूँ  के  वितरण  मुल्य  भी  नियत  कर  दिये  हैं
 ।

 हो  सकता  इस  कारण  खाद्य
 निगम  को  कुछ
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 27  1892  )  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  भारत  के  खाद्य  निगत  को

 सहायता  द

 हानि भी  उठानी  पड़े  क्योंकि  वसूली  तथा  वितरण  मूल्यों में  बहुत
 कम

 रखा  गया  है  ।

 सरकार  द्वारा  इस  प्रकार  की  कार्यवाही  किये  जाने  से  मुल्य  स्थिर  करने  में  सहायता  मिलती है  ।

 हमारे  उद्देश्य  है  कि  उत्पादकों
 के

 हितों  की  रक्षा  की  जाये  तथा  उपभोक्ताओं  को  उचित  मूल्य
 पर

 अनाज  मिले  ताकि  खाद्यान्नों  के  मुल्यों  को  बढ़ने
 से  रोका  जाये  ताकि  उपभोक्ता

 को
 बाजार

 से  ऊ  मूल्य  पर  प्रनाज  न  खरीदना  पड़  ।

 मेरी  जानकारी  के  श्रेनुसार  दिसम्बर  1969  शर  माचे  1970  की  अवधि  के  बीच

 के  मूल्य  बढ़े  हैं  परन्तु  बहुत  श्रमिक  नहीं
 ।  चावल के  मूल्यों  में

 भी  इस
 बीच  कोई  हत्वपुण

 वृद्धि  नहीं  हुई  चौथी  पंच  वर्षीय  अवधि  में  अनाज  का  50  लाख  टन  था  बफर  स्टाक  बनाने

 का  विचार  है  ।  इस  समय  खाद्य  निगम  के  पास  पैंतीस  लाख  टन  प्रनाज  का  स्टाक  है
 ।

 श्री स०  हम  श्राप  से  ऋण  नीति  के  बारे  में  जानना  चाहते

 श्री  प्र०  चे  सेठी  :  खाद्य  निगम  द्वारा  50  लाख  टन  अनाज  का  स्टाक  जायेगा

 ताकि  मूल्यों  को  बढ़ने  से  रोका  जा  सके  कौर  उनको  उचित  स्तर  पर  बनाये  रखा  जा  सके  |

 यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  afar  नीति  में  परिवर्तन  नहीं  gar  है  ।  ऋण  देते  समय  बैकों

 द्वारा इस  बात  को  ध्यान में  रखा  जाता है  कि  किन  उत्पादन  प्रयोजनों  हेतु  ऋण  दिया जा

 रहा है  ।  चौथी  पंच  वर्षीय  अवधि में  3000  करोड़  रुपयो ंके  बैंकों में  जमा  होने  की

 द्राद्या है है  ।  इसमें  से  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  क़षि  क्षेत्र  को  लगभग  400  करोड़  रुपये  दिये  जाने

 की  सम्भावना  a  लगभग  750  करोड़  रुपये  सहकारी  बैंकों  द्वारा  दिये  जायेंगे

 बुकिंग  ata से  क़षि  को  पर्याप्त  राशि  दिये  जाने  सम्भावना है  ।  कुल  मिलाकर  लगभग  2000

 करोड़  रुपये  की  राशि  कृषि  क्षत्र  को  दी  जायेगी  कौर  यदि  वह  क्षत्र  पुरा  लाभ  उठाना  चाहें  तो

 उसको  4000  करोड़  रुपये  की  आवश्यकता  होगी  i  मत  हम  इसको  बैंकिंग  क्षत्र  से  पुरा  नहीं

 कर  सकेंगे ।  परन्तु  हमारी  नीति  यही  है  कि  सभी  उत्पादन  प्रयोजनों हेतु  ऋण  दिया  जाये  ।

 जमाखोरी
 को

 तथा  मुल्यों  को  बढ़ने  से  रोकने  के  लिये  व्यापारियों  को  दिये  ary  वाले ऋण  पर

 कुछ  प्रतिबन्ध  लगाये  जा  रहे  हैं
 रिवेंज

 बैंक  ने  भी  इस  सम्बन्ध में  भ्र पनी  नीति कुछ  कठोर

 कर  दी  है  ।

 श्री  भोगेन्द्र झा  :  खाद्य  निगम  को  कितनी  राशि  दी  जायेगी  श्रथवा  wa
 तक  दी  गई  है

 और  गैर-सरकारी  व्यापारियों  को  श्रब  ह  दी  गई  है  ate  art  कितनी  राक

 देने  का  विचार है

 श्री  प्र०  च०  सेठी  :  सरकारी  ऋण  के  शभ्रलावा  वाणिज्यिक  gal  से  खाद्य  निगम  को

 200
 करोड़  रुपये  दिये  जाते  खाद्य  निगम ने  31  मारे  1970  तक  4:5

 करोड़  रुपये  लिये  थे  ।

 हमने  यह  सीमा
 नियत  की

 हुई  हैं  ौर  इतनी
 राशि

 खाद्य  निगम  के  लिए  सुरक्षित  रखी  जाती

 खाद्य  निगम  का  कार्य  भी  बढ़  रहा  है  कौर  इसमें
 इस  समय  लगभग

 26,000  कर्मचारी  काम
 करते  हैं  ।  मुझ  हाल  में  खाद्य  मंत्री  ने  बताया  है  कि  खाद्य  निगम  सोयाबीन  तथा  दालें  भी  खरीद
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 रहा  है  यदि  खाद्य  निगम  को  इस  सीमा से  अधिक  रुपयों की  श्रावस्यकता  हुई  तो  स्टेट

 रिजवी बैंक  तथा  सरकार  इस  सीमा  को  बढ़ाने  पर  विचार  कर  सकती है  ।  इस  200  करोड़

 रुपये  में  से  भी  खाद्य  निगम  ने  कुल  12  करोड़  रुपये  का  ही  प्रयोग  किया  उसको  धन

 न
 देने  की  तो  बात  ही  नहीं  है  ।  जेसा  मैंने  पहले  कहा कि  यदि  निगम  को  ak  धन  की

 दिखता  हुई  तो  इस  सीमा  को  बढ़ाया जा  सकता है  ।  यह  ऐसी  सीमा नहीं  जिसको  पार  नहीं

 किया  जा  सकता  ।  वाणिज्यिक  बैंकों  ने  भी  खाद्य  निगम  को  25  करोड़  रुपये  देने  का  बचन  दिया

 है  ।  इसके  सरकार  ने  निगम  को  230  करोड़  रुपये  दे  रखे  हैं
 ।

 जहां  तक  इस  व्यापार के  राष्ट्रीयकरण का  सम्बन्ध  है  मेरे  विचार  में  इस  मामले  पर

 पर्याप्त चर्चा  हो  चूकी  है  कौर  माननीय  खाद्य  मन्त्री  ने
 काफी

 स्पष्ट  उत्तर  दिया  था  ।  देश  में

 लगभग  1,38,000  उचित  मूल्य  की  दुकानें  हैं  जिनके  द्वारा  अनाज  का  वितरण  किया  जाता है  ॥

 इसके  भ्रतिरिक्त  व्यापारियों  को  ऋण  देने  पर  ake  प्रतिबन्ध  लगाये  जा  रहे  हैं  a  बफर  स्टाक

 भी  बनाया  जा  रहा  है  ।  हम  प्रदान  के  मुल्यों  को  नियंत्रण  में  ही  रखना  चाहते  है  ।

 श्री  भोगेन्द्र  भा  :  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  व्यापारियों  को  जो  राशि  a  जा  चुकी है  कया

 उसको  वापस  लिया  जायेगा ?

 श्री  प्र०  चं०  :  जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  रिजर्व  बैंक  ने  हाल में  व्यापारियों को  ऋण

 देने  पर  कुछ  प्रतिबन्ध  लगाये  हैं  ।  परन्तु  इस  बारे  में  कोई  सख्त  नीति  नहीं  अपनाई  जा  सकती

 देश  की  श्रथेव्यवस्था  तथा  व्यापार  की  mae  को  देखते  हुए  इसमें कुछ

 परिवर्तन  करने  ही  पड़ते  हैं  ।  कृषि  क्षेत्र  की  श्रावइ्यकताश्रों को  वरीयता दी  जायेगी  1.

 राज्य  सरकारों के  परामर्श  से  ही  अनाज  की  वसूली  की  जाती है  ।  इस  बारे
 में

 खाद्य

 निगम  राज्य  सरकारों  से  पूरा  सहयोग  कर  रहा  है  ।

 सामुदायिक विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहिब

 शिन्दे) : प्राप हरियाणा :  श्राप  हरियाणा  सरकार  पर  कौर  दे  कि  वह  खाद्य  निगम
 को

 हरियाणा
 में

 काम

 करने दे  ।

 श्री  प्र०  चे  सेठी  :  यदि  माननीय  सदस्य  चाहें  तो  वह  खाद्य  निगम  को  भारत  का

 ग्रेन  बैंक  कह  सकते  ।  जहां  तक  ऋण  निगम  बनाने  है  राष्ट्रीयकृत बैंक  सहकारी  क्षत्र

 तथा  aa  क्षेत्रों  से  क़षि  क्षेत्र  को  अ्रधिक  ऋण  दिया जा  रहा  है  ।  अत ऋण निगम ऋण  निगम  बनाने  की

 कोई  आवश्यकता नहीं  है  ।

 बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  का  ह्दय  ही  समाज  ऐसे  वर्गों  जिन  पर  ध्यान  नहीं  दिया  जाता

 था  रक्षा करना  है  ।  यही  कारण  है  कि  राष्ट्रीयकृत बैंकों  द्वारा  देहातों अधिक  शाखाएं  खोली

 जा  रही  इस  वर्ष  जो  1200  शाखाए  खोली
 जायेंगी  उनमें

 से
 750

 शाखाएं  देहाती  क्षत्र

 में  खोली  जायेगी  ।  अतः  किसानों  के  हितों  की  भली  भांति  रक्षा  हो  सकेगी  ।  यदि  किसानों की

 wr  से  कौर  afr  ऋण  की  मांग  की  गई  तो  उस  पर  सरकार  द्वारा  विचार  किया  जायेगा  ।
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 27  1892  राष्ट्रीयसेत  बैंकों  द्वारा  भारत  के  खाद्य  निगम  को

 सहायता के  बारे  में

 जहां  तक  अनाज  के  व्यापार  के  राष्ट्रीयकरण का  प्रशन है  खाद्य  निगम  अपनी

 विधियां  बढ़ा  रहा  है  ।  खाद्य  मन्त्री  इस  बारे  में  पहले  ही  अप्रिय  नीति  बता  चुके  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 सभा  कल  ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित होती  है

 इसके  पश्चात  लोक  सभा  सोमवार  20  1970/30  क्षेत्र  1892  के  ग्यारह

 बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई
 ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  eleven  of  the  clock  on  Monday,  April.

 20,  1970/30  chaitra,  1892  (Saka).

 फियर am

 Priated  at  Akashdeep  Printers,  20  Darya  Ganj,
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